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लोक  प्रडितदिनडि3त्व  अडि3दिनयम, 1950;  एस.  13  ,  14 , 15 , 17 , 18 , 19 & 20 /  लोक
प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951।  3 , 59 , 94  और  128  संशो3न के साथ 2003  का अडि3दिनयम
40/भारत का संदिव3ान, 1950;  अनुच्छे  19,55,66,80,249,251,324,327,368  और  379;
संघ सूची की प्रदिवदिD 72 और इसकी सवीं अनुसूचीसंदिव3ान/भारत सरकार अडि3दिनयम, 1915,1919
और  1935/लोकसभा में  प्रदिHया  और कायI  सचंालन  के  दिनयम;  दिनयम  7,8,364,365,367  और
367 ए,  367 बी/लोकसभा  में  प्रदिHया  और  कायI  संचालन  के  दिनयम।राज्यों  की  परिरषः  दिनयम
7,252,253 और 254:

राज्य परिरष के लिलए चुनाव-पात्रता-प्रडितदिनडि3त्व दिकए जाने वाले राज्य के अडि3वास की आवश्यकता-
आर.  पी.  अडि3दिनयम से संशो3न द्वारा हटाना,1951 -  की सवंै3ादिनकता-आयोजिजतः संदिव3ान का
दिव3ायी  इडितहास  यह  बताता  है  दिक  ऊपरी  सन  के  गठन  के  लिलए  दिनवास  कभी  भी संवै3ादिनक
आवश्यकता  नहीं  रही  है-दिनवास  संघवा की  एक  घटना  है  जिजसे  संस  द्वारा  योग्यता  के  रूप  में
दिवदिनयदिमत दिकया जा सकता है, संदिव3ान के अनुच्छे 84 के तहत एक दिवषय वस्तु-इस प्रकार दिकया
गया  संशो3न,  नहीं  बलता  ह।ै  राज्यों  की  परिरष  का  चरिरत्र  क्योंदिक चनुाव  कानून  बना  रहता  है,
दिनवाIडिचत सस्य राज्य का प्रडितदिनडि3 बना रहता है और प्रडितदिनडि3 चुनने के बारे में चुनाव और दिनणIय
राज्य के पास रहेगा। दिव3ानसभाएँ-यह दिवशेष रूप से दिव3ान के मामले में राज्य परिरष के सस्यों की
भूदिमका,  भदिवष्य के दिवशेषाडि3कारों को प्रभादिवत नहीं करता है केवल राज्य परिरष के चनुाव के लिलए
दिवचार का ायरा बढ़ाया गया है इसे संस द्वारा अपनी दिव3ायी क्षमता में पारिरत दिकया जाता है, संदिव3ान
के  भाग-III  के  प्राव3ानों  या  संदिव3ान  के  दिकसी  अन्य  प्राव3ानों  का  उल्लंघन  दिकए  दिबना,  इसलिलए
असंवै3ादिनक नहीं ह।ै

 आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951 में संशो3न-सघंवा का जिसद्धांत-सघं का प्रभाव संशो3न-आयोजिजतः
संदिव3ान में प्रमुख सघंीय जिसद्धांत और इसकी बुदिनयाी दिवशेषताओं में से एक है लेदिकन यह के्षत्र से
संबंडि3त नहीं है-यह आवश्यकता नहीं है  [ 2 इस जिसद्धांत का दिक राज्यों का प्रडितदिनडि3 उस राज्य से
संबंडि3त होना चादिहए-यह मताता हैं जो राज्य के दिहत का प्रडितदिनडि3त्व करेंगे।इसलिलए,  संस द्वारा
आवासीय योग्यता की आवश्यकता को हटाना सघंवा की बुदिनयाी दिवशेषताओ ंका उल्लंघन नहीं होगा।
यद्यदिप दिनवास/अडि3वास का प्राव3ान  1951 के अडि3दिनयम में मौजू था, एक सांदिवडि3क अडि3दिनयम,
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लेदिकन  यह  सवंै3ादिनक  आवश्यकता  नहीं  थी,  इसलिलए  संशो3न  के  माध्यम  से  इसे  वहां  से  हटाना
असंवै3ादिनक नहीं है और इसे संदिव3ान के अनुच्छे  368  के प्राव3ानों के तहत चुनौती नहीं ी जा
सकती ह।ै

राज्य के दिहतों की रक्षा में राज्य परिरष के सस्यों की भूदिमकाराज्य-आयोजिजतः वे संबंडि3त राज्य के
आश पर संस में मतान नहीं करते हैं, बल्किlक अपने स्वयं के दिवचारों और पाटm संबद्धता के अनुसार
मतान करते हैं।

राज्य परिरष के सस्य-आयोजिजत की जाने वाली योग्यताएँः प्राव3ानसंदिव3ान के अनुच्छे  243  के
तहत राज्यों की परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता में अडि3वास की आवश्यकता को नहीं जोड़ा गया
ह।ै

राज्य प्रडितदिनडि3-योग्यता के रूप में दिनवास-आयोजिजतः अनुपल्किस्थडित मेंएक योग्यता के रूप में दिनवास की
व्यक्त आवश्यकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता हसैंदिव3ान के अनुच्छे 80 और 84।

आर.  पी.  अडि3दिनयम,  1951  में  संशो3न  करने  में  संस  की  शदिक्त-आयोजिजतः  1951  अडि3दिनयम
हसैंस द्वारा दिकसी भी अन्य कानून की तरह अडि3दिनयदिमत-इसलिलए, संस को दिकसी भी अन्य क़ानून
की तरह इसमें संशो3न करने का अडि3कार ह।ै

चुनाव से संबंडि3त कानून को बलने में संस की शदिक्त-आयोजिजतः .संस को इस तरह का काननू
बनाने का अडि3कार ह ैअनुच्छे 80 (4) और 327 संदिव3ान से।

 '  मतान  का  अडि3कार  'और'  स्वतंत्र  और  दिनष्पक्ष  चुनाव-के  बीच  संबं3-आयोजिजतःमतान  का
अडि3कार  स्वतंत्र  और दिनष्पक्ष चुनावों का एक  घटक नहीं  है-वास्तव में,  अडि3कारमतान  एक ऐसी
अव3ारणा ह ैजो स्वतंत्र और स्वतंत्र होने की प्रादिv की अव3ारणा को जन्म ती ह।ै

दिनष्पक्ष चनुाव। राज्यों की परिरष के लिलए चुनाव-बाहरी लोगों को अनुमडित नहीं ने वाले प्राव3ानचुनाव
लड़ने के लिलए, संस ने वास्तव में चुनाव का दिवस्तार दिकया ह ैअपने चरिरत्र को बले दिबना चुनाव।

गोपनीयता में मतान का अडि3कार-3ारा 59,94 में प्राव3ान का प्रभाव जोड़ा गया और

 148 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 का एक अपवा के रूप में खलेु मतपत्र का प्राव3ान

राज्यों की परिरष के चुनाव में गोपनीयता का दिनयम-आयोजिजतः ऐसा नहीं ह।ै

 सस्यों के मतान के अडि3कार को प्रभादिवत करता है क्योंदिक संदिव3ान ने स्वयं कुलदिप नायर v प्रान
दिकया ह।ै
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यू. क्यू. आई.

3

गुv मतान के माध्यम से चुनाव के लिलए केवल वहीं जहां ऐसा करना उडिचत समझा जाता है-हालाँदिक,
जहां तक राज्यों की परिरष के चुनाव का संब3ं ह,ै यह चपु ह।ै

चुनाव आयोग को अनुच्छे 324 के तहत कायI  करने और सलाह ने का अडि3कार ह।ै

चुनाव, लेदिकन संस प्राव3ानों के संभI  में ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है संदिव3ान के अनुच्छे 327 के
तहत।

गुv मतपत्र प्रणाली की वरीयता में खलुी मतपत्र प्रणाली

संदिव3ान की सवीं अनुसचूी के तहत अयोग्यता-आयोजिजतः यह नहीं हो सकता।

यह कहा जा सकता है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली सवीं अनुसूची के तहत दिव3ान सभा के सस्यों की
अयोग्यता को उजागर करती ह ैक्योंदिक सदंिव3ान का वह दिहस्सा अलग-अलग उद्देश्यों के लिलए ह।ै

संशो3न-गुv मतपत्र के बले खलेु मतपत्र प्रणाली की शुरुआत

प्रणाली-प्रभाव और औडिचत्य-आयोजिजतः खलुा मतपत्र प्रणाली का मतलब यह नहीं है दिक सभी के लिलए
खलुा ह-ैसंशो3न के संभI  में, केवल राजनीडितक ल के अडि3कृत एजेंट को मतपत्र खने की अनुमडित
ह-ैहालाँदिक,

मताता के पास यह चुनने का दिवशेषाडि3कार रहगेा दिक उसे अडि3कृत अभिभकताI को दिखाना है या नहीं,
हालांदिक मताता द्वारा अभिभकताI को नहीं दिखाने की ल्किस्थडित में रद्द दिकया जा सकता है-इसके अलावा,
जहां चनुाव आम चनुावों की तरह सी3े होते हैं,  वहां गुv मतान पर जोर दिया जा सकता है क्योंदिक
मताताओ  ंकी कोई पाटm संबद्धता नहीं है, लेदिकन अप्रत्यक्ष चनुाव के मामले में, खलुी मतपत्र प्रणाली
शुरू की जा सकती है क्योंदिक यह केवल भ्रDाचार को खत्म करने, स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव सुदिनडि}त
करने और चनुावों की शुद्धता बनाए रखने के लिलए एक दिनयामक तरीका है-गोपनीयता का जिसद्धांत एक
पूणI  जिसद्धांत नहीं ह,ै  दिव3ायी संशो3न को इस आ3ार पर रद्द नहीं दिकया जा सकता है दिक अलग या
बेहतर दृदिDकोण ह।ै

 संभव  ह-ैहालांदिक  स्वतंत्र  और  दिनष्पक्ष  चनुाव  सुदिनडि}त  करने  के  लिलए  मतपत्र  की  गोपनीयता  एक
महत्वपूणI  जिसद्धांत ह,ै  हालांदिक, यदि गोपनीयता भ्रDाचार का स्रोत बन जाती है तो दिव3ाडियका के पास
स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव कराने के बडे़ उदे्दश्य को पूरा करने के लिलए इसे हटाने की क्षमता ह।ै

मतान का अडि3कार-खलुी मतपत्र प्रणाली उडिचत प्रडितबं3 लगाना
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संदिव3ान  के  अनुच्छे  19 (2)  के  संभI  में-आयोजिजतः  खलुा  मतपत्र  प्रणाली  राजनीडितक  लों  में
अनुशासन बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के दिहत में है-यह Hॉस वोटिंटग को भी रोकता है-इसलिलए,
यह संदिव3ान के अनुच्छे 19 (2) के संभI  में उडिचत प्रडितबं3 लगाने के बराबर है, लेदिकन यह नहीं माना
जा सकता है दिक ऐसा करने से वोट ने का अडि3कार छीन लिलया जाता है क्योंदिक राज्य दिव3ानसभा का
प्रत्येक दिनवाIडिचत सस्य अपनी पाटm के प्रडितदिनडि3 को, जिजसे उसने वोट दिया है, यह बताने के एकमात्र
प्रडितबं3 के अ3ीन राज्य परिरष को वोट ने का पूरी तरह से हकार होगा।

जिसद्धांतः

समकालीन व्याख्या का जिसद्धांत-आयोजिजत की प्रयोज्यताः नहीं।

मामले के तथ्यों और परिरल्किस्थडितयों में अप्रासंदिगक के रूप में लाग।ू

शब् और वाक्यांशः

' उम्मीवार 'और' राज्यों '-चुनाव के संभI  में संबं3

राज्यों की परिरष को-चचाI की गई।

 ' प्रत्येक का अथI-संदिव3ान के अनुच्छे 80 के संभI  में।

' सामान्य रूप से दिनवासी '-के संभI  में इसका अथI  और प्रकृडित

संवै3ादिनक प्राव3ान।

' सामान्य दिनवास '-का अथI  योग्यता के संभI  में

संस के दिकसी भी सन की सस्यता।

 राज्य का प्रडितदिनडि3 '-जिजसका अथI  हःै शब् हैं।

' राज्य के प्रडितदिनडि3 का दिकसी भी तरह से यह अथI नहीं है दिक दिनवाIचक/प्रडितदिनडि3 भी संबंडि3त राज्य में
पंजीकृत दिनवाIचक/मताता होना चादिहए।

याडिचकाकताI ने दिकए गए संशो3नों को चनुौती ते हुए रिरट याडिचकाएं ायर की हैं

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 में, जिजसके तहत राज्य परिरष में दिकसी व्यदिक्त को दिनवाIडिचत करने
के लिलए "अडि3वास" की आवश्यकता को हटा दिया गया ह।ै उन्होंने इसे संघवा के जिसद्धांत, संदिव3ान की
मूल संरचना के उल्लंघन के आ3ार पर चुनौती ी ह;ै याडिचकाकताI ने लोक प्रडितदिनडि3त्व की 3ारा 59,94
और 128 में दिकए गए संशो3नों को भी चनुौती ी ह।ैअडि3दिनयम, 1951, जिजसके तहत 'गुv मतान' के
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बले में 'ओपन बलेै जिसस्टम' को राज्य परिरष के सस्यों के चुनाव में पेश दिकया जाता है क्योंदिक यह
'गोपनीयता'  के जिसद्धांत, स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों के सार के साथ-साथ मताताओ  ंकी अभिभव्यदिक्त
की स्वतंत्रता,  संदिव3ान की मूल दिवशेषता और संदिव3ान के अनुच्छे  19 (1) (ए)  के तहत मौलिलक
अडि3कार की दिवषय वस्तु का भी उलं्लघन करता ह।ै

याडिचकाकताI ने तकI  दिया दिक 3ारा 3 में दिववादित संशो3न

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 संघवा के जिसद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संदिव3ान की मूल दिवशेषता
ह;ै यह गणराज्य के चरिरत्र को बलने का प्रयास करता है जो दिक हमारे लोकतंत्र की नींव; दिक यह संघ
और राज्यों के बीच शदिक्त संतुलन को दिवकृत करता है और इसलिलए, संदिव3ान के प्राव3ानों का उल्लघंन
करता ह;ै दिक संशो3न अडि3दिनयम के उदे्दश्यों और कारणों के दिववरण में दिए गए कारण दिववादित संशो3न
के लिलए दिकसी भी तकI सगंत औडिचत्य का प्राव3ान नहीं करते हैं; दिक भारत संघ द्वारा, 3ारा 3 में संशो3न
के लिलए दिववादित संशो3न को सही ठहराने के लिलए हलफनामे में दिए गए कारण दिव3ेयक के उद्देश्यों और
कारणों के दिववरण में दिए गए कारणों से अलग हैं; कुलदिपनायार v.
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 0. 1 यू.

5

 दिक "राज्यों की परिरष" नाम संघीय चरिरत्र को इदंिगत करता है

 सन और एक प्रडितदिनडि3 जो सामान्य रूप से दिनवासी नहीं ह ैऔर जो ऐसा करता है

 भारत ने लोकतंत्र की संसीय प्रणाली को अपनाया है जिजसमें संघदिव3ाडियका एक दिद्वसामान्य दिव3ाडियका
ह,ै जो ऐसी दिव3ाडियका का प्रडितदिनडि3त्व करती ह ै-

राज्य के लोगों की इच्छा जिजसका कारण द्वारा प्रडितदिनडि3त्व दिकया जाना है

 1951 लोकसभा और राज्य के इरा और उदे्दश्य में अंतर को हटा ता ह।ै सभा; दिक केवल यह तथ्य
दिक उल्लंघन के कई उाहरण मौजू हैं

दिनवास की आवश्यकताओं से संबंडि3त कानून एक वै3 गठन नहीं कर सकता हैदिनवास की आवश्यकता
को हटाने का उद्देश्य या तकI संगत कारण; दिक

संदिव3ान और लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम  1950 और  1951 Hमशः हमेशा एक अभिभन्न योजना के
दिहस्से के रूप में पढ़ा गया ह ैजिजसके तहत एक

परिरष का प्रडितदिनडि3 चरिरत्र;  दिक  'अडि3वास'  शब् को हटाकर या  'दिनवास'  या लेख में  'अडि3वास'  या
'दिनवास' शब् को नहीं पढ़कर

80 ( 4 )  संदिव3ान  के अनुसार,  प्रडितदिनडि3 संघीय दिनकाय की मूल आवश्यकता समाv हो गई  है;
अडि3वास की आवश्यकता इतनी आंतरिरक ह ैदिक

राज्य परिरष की अव3ारणा दिक इसका हटाना न केवल संदिव3ान के कामकाज को अलोकतांदित्रक बनाने
वाली संवै3ादिनक योजना को नकारता है, बल्किlक सघंीय जिसद्धांत का भी उल्लंघन करता है जो संदिव3ान
की बदुिनयाी दिवशेषताओ ंमें से एक है; दिक 1951 के अडि3दिनयम की संशोडि3त 3ारा 3 और 4 के संभI
में, कोई भी व्यदिक्त दिकसी दिवशेष राज्य के दिनवाIचन के्षत्र के लिलए लोक सभा में जन प्रडितदिनडि3 के रूप में
चुना जा सकता है, भले ही वह दिकसी राज्य में पंजीकृत दिनवाIचक हो।

 दिकसी अन्य राज्य में संसीय दिनवाIचन के्षत्र; दिक 3ारा 3 में आके्षदिपत संशो3न द्वारा, राज्य परिरष की
सस्यता के लिलए योग्यता को लोक सभा के साथ "समान" दिकया गया है; दिक आके्षदिपत संशो3न ने राज्य
परिरष की आवश्यक दिवशेषता को नD कर दिया है क्योंदिक एक व्यदिक्त जो एक दिनवाIचक है, और इसलिलए
एक सामान्य दिनवासी, भारत के दिकसी भी दिनवाIचन के्षत्र में, जो आवश्यक रूप से दिकसी दिवशेष राज्य का
नहीं ह,ै अब ऐसे राज्य का प्रडितदिनडि3 होने के लिलए चुना जा सकता है, केवल इस आ3ार पर दिक वह ऐसे
राज्य की दिव3ान सभा के सस्यों द्वारा राज्य परिरष के लिलए इस तरह से चुना गया है; दिक सूरे सन
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की आवश्यकता ह ैअथाIत। राज्य परिरष दिनरथIक हो गई है, क्योंदिक यह अब केवल लोक सभा की नकल
ह;ै दिक दिववादित संशो3न के परिरणामस्वरूप, राज्य परिरष के लिलए चनुा गया व्यदिक्त, यदि वह दिकसी का
भी "प्रडितदिनडि3" ह,ै तो वह केवल उस राज्य दिव3ानसभा का प्रडितदिनडि3 है जिजसने उसे चनुा था और राज्य
का "प्रडितदिनडि3" नहीं ह,ै  क्योंदिक वह सदंिव3ान के अनुच्छे 80 के तहत होना आवश्यक था; दिक संस
द्वारा अडि3दिनयदिमत काननू को खडे़ व्यदिक्त के बीच कुछ संबं3 दिन3ाIरिरत करना था। 

संदिव3ान की मूल संरचना को मजबूत करने की प्रवृलि‰; दिकराज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व के
संबं3 में अनुच्छे 80 (4) में "प्रत्येक" शब् का उतना महत्व नहीं था जिजतना दिक "प्रत्येक राज्य" को
प्रडितदिनडि3त्व प्रान करने पर जोर दिया गया है तादिक सन को राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व करने वाले दिनकाय
का चरिरत्र दिया जा सके; दिक अनुच्छे 80 में दिवचारा3ीन व्यदिक्त को दिनवाIडिचत होने से पहले राज्य का
प्रडितदिनडि3 होने की आवश्यकता होती ह।ै

 उस राज्य की दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा; भारत में दिकसी दिवशेष राज्य दिव3ानसभा द्वारा
दिकसी  "दिनवाIचक"  के चनुाव का मात्र तथ्य उस व्यदिक्त को उस राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए
"योग्य" नहीं बना सकता है; दिक दिववादित संशो3न वैकल्किlपक अडितरिरक्त योग्यता प्रान करने में दिवफल
रहा था,  क्योंदिक भारत का कोई भी नागरिरक,  जो भारत में कहीं भी रहता है,  अब दिकसी भी राज्य
दिव3ानसभा द्वारा चनुा जा सकता है, भले ही उसका दिनवाIचक के रूप में पंजीकरण उस राज्य के बाहर
हो;  राज्य परिरष में होने वाली बहसों या प्रवचनों में उसकी उपयोदिगता को इदंिगत करने के लिलए कोई
अडितरिरक्त योग्यता प्रान नहीं की गई है; दिक दिववादित संशो3न द्वारा एक "योग्यता" पेश की गई है जो दिक
कोई भी योग्यता नहीं है,  और जिजसका केवल यह अथI  है दिक भारत में कोई भी व्यदिक्त जो दिकसी भी
संसीय मताता सूची में ह।ै

अनुच्छे  80  में  "राज्य  का  प्रडितदिनडि3"  अभिभव्यदिक्त  का  उडिचत  सम्मान  है;  दिक  आके्षदिपत  संशो3न
गोपनीयता के अडि3कार का उल्लघंन करता है

मतपत्र  प्रणाली  को  खोलना  जो  और  कुछ  नहीं  बल्किlक  राजनीडितक  लों  के  गुट  द्वारा  उनकी  अपनी
उपलल्किब्3 के लिलए एक राजनीडितक कम है; दिक दिववादित संशो3न संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए)
के तहत मौलिलक अडि3कार के साथ-साथ लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951,  मानवाडि3कारों की
सावIभौदिमक  घोषणा  और  नागरिरक  और  राजनीडितक  अडि3कारों  पर  अंतराID्र ीय  वाचा  के  प्राव3ानों  का
उल्लंघन करते हैं; दिक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव हमारी राजनीडित द्वारा अपनाए गए लोकतांदित्रक मूlयों में
दिनदिहत एक अव3ारणा ह;ै संदिव3ान के तहत चनुाव में मतान करने का अडि3कार।

 भारत का,  जिजसमें राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों का चनुाव शादिमल ह,ै  एक संवै3ादिनक
अडि3कार ह,ै यदि एक मौलिलक अडि3कार नहीं है; दिक वोट ने का अडि3कार हमेशा वोट की गोपनीयता के
अडि3कार के साथ होना चादिहए तादिक यह सुदिनडि}त दिकया जा सके दिक वोट के माध्यम से अभिभव्यदिक्त की
स्वतंत्रता वास्तदिवक ह;ै  दिक तथ्य यह है दिक दिव3ान सभा द्वारा राज्यों की परिरष में सीटों को भरने के
लिलए चुनाव
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राज्य की दिव3ानसभा में  'मतान'  शादिमल ह,ै  सवीं अनुसूची के जिसद्धांत आकर्षिषत होते हैं; दिक सवीं
अनुसूची के अनुप्रयोग से ही पता चलता ह ैदिक 7
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कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई.

 और संदिव3ान और आर.  पी.  अडि3दिनयम के प्राव3ान भी;  दिक खलुा मतपत्र प्रणाली,  सवें के तहत
अयोग्यता के आसन्न खतर ेके साथ दिमलकर

 अनुसूची चुनाव को लिव्हप जारी करने वाले राजनीडितक ल तक सीदिमत कर ेती ह ैऔर

 उम्मीवार को शदिक्त प्रशIन द्वारा चुना जाता ह।ै इसके परिरणामस्वरूप लोगों को

 राज्यों की परिरष में सीटों पर कब्जा करने वाले मनीबगै; दिक अंतराID्र ीय

 उपकरण "गुv मतपत्र" पर जोर ेते हैं क्योंदिक यह इसकी नींव रखता है

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव सुदिनडि}त करना जो बले में एक का गठन सुदिनडि}त करता है

 लोगों की सच्ची इच्छा दिखाने वाली लोकतांदित्रक सरकार;  दिक गोपनीयतामतान हमेशा स्वतंत्र और
दिनष्पक्ष चनुाव की अव3ारणा की पहचान रहा ह।ै

इस प्रकार हमारी राजनीडित में अपनाए गए लोकतांदित्रक जिसद्धांतों के लिलए बहुत आवश्यक ह;ै दिक

यह हमार ेसवंै3ादिनक काननू की भावना ह ैऔर सावIभौदिमक रूप से स्वीकृत मान,ं भी ह।ै

और इस संबं3 में उससे कोई भी दिवचलन मौलिलक पर दिनदिहत है

 अडि3कार, दिवशेष रूप से मताता द्वारा अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता; दिक पदिवत्रता और

चुनाव की शुद्धता जहां मताता दिबना दिकसी ,र और पक्षपात के अपनी पसं ,ालता है, केवल तभी
सुदिनडि}त की जा सकती ह ैजब यह गुv मतान द्वारा हो।

भारत, जिजसे संदिव3ान के तहत पूणI  शदिक्तयां ी गई हैं

स्वतंत्र रूप से और दिनष्पक्ष रूप से चुनावों का पयIवेक्षण करें, गुv मतपत्र प्रणाली को बलने के दिववादित
संशो3न का दिवरो3 दिकया था, इसलिलए इसका दिवचार उडिचत है

दिववादित संशो3न लाया गया जो न केवल संशो3न को उडिचत ठहराने में दिवफल रहा लेदिकन यह स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष संचालन की संवै3ादिनक योजना के दिवपरीत भी है

चुनाव।

भारत सघं ने प्रस्तुत दिकया दिक दिववादित संशो3न बन गए
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लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 के कायIकरण में अनुभव की गई दिवभिभन्न कदिमयों को ध्यान में रखते
हुए आवश्यक है दिक ये संशो3न राज्य परिरष के चरिरत्र को नहीं बलते या दिवकृत नहीं करते हैं;  दिक
दिनवास की अव3ारणा /

 अडि3वास संदिव3ान के अनुच्छे  84 (सी) के तहत योग्यता का दिवषय है जिजसे संस द्वारा दिन3ाIरिरत
दिकया जाना है; दिक दिव3ान सभा के सस्य यह तय करने के लिलए सबसे अच्छी ल्किस्थडित में हैं दिक राज्य
परिरष में उनका प्रडितदिनडि3त्व कौन करगेा; दिक दिववादित संशो3न द्वारा, योग्यता को और अडि3क व्यापक
बनाया गया  है और  गैर-प्रडितदिनडि3त्व  वाले  राज्यों  का  प्रडितदिनडि3त्व सुदिनडि}त  करने  के  लिलए संशो3न
आवश्यक हो गया है;  दिक राज्य परिरष के सस्य के लिलए दिनवाIचक या उस राज्य का एक सामान्य
दिनवासी होने की कोई संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं ह ैजिजसका वह प्रडितदिनडि3त्व करता ह।ै

 और, इसलिलए, अनुच्छे 80 के खं, (4) में दिखाई ने वाले "राज्य" शब् में दिनवास की आवश्यकता
शादिमल नहीं ह;ै  दिक मूल संरचना जिसद्धांत क़ानूनों पर लागू नहीं होता है; दिक संदिव3ान दिकसी भी प्रकार
का प्राव3ान नहीं करता ह।ै अदिनवायI आवश्यकता है दिक दिनवाIडिचत सस्य  8  में एक दिनवाIचक होना
चादिहए
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

बता ें दिक वह कहाँ से चनुा गया है; दिक कई व्यदिक्त जिजनकी उपल्किस्थडित हो सकती है

राज्यों की परिरष में बहसों और कायIवादिहयों की गुणव‰ा को जोड़ते हुए, संशो3न से पहले की व्यवस्था
के तहत, सूरे राज्य में मताताओं के रूप में ख को पंजीकृत करने के लिलए दिववश दिकया गया था और
जब तक वे ऐसा नहीं करते, राज्य ऐसे प्रडितभाशाली सस्यों की अनुपलब्3ता के कारण मंदित्रपरिरष में
प्रडितदिनडि3त्वहीन रहगेा, और इस प्रकार, आवासीय प्राव3ान से बाहर दिनकलने का उद्देश्य इस संबं3 में
म करना था; दिक अनुच्छे 19 (1) (ई) के तहत संदिव3ान एक नागरिरक को अपनी पसं का दिनवास
चुनने की स्वतंत्रता की गारटंी ता ह;ै  दिक यह संस की नडैितकता सदिमडित द्वारा 1 दिसंबर, 1998 की
अपनी रिरपोटI में व्यक्त दिकए गए दिवचार के अनुसार था, "राज्यसभा और दिव3ान परिरष चनुावों में Hॉस
वोटिंटग की उभरती प्रवृलि‰" के मद्दनेजर,  दिफर भी,  खलेु मतपत्र द्वारा चुनाव कराने के पीछे के जिसद्धांत
आगे बढ़ते हैं

सवीं अनुसचूी में संवै3ादिनक प्राव3ान; और यह दिक चूंदिक अडि3कांश उम्मीवार पाटm प्रणाली के तहत
चुने जाते हैं, इसलिलए यह जिसद्धांत दिक दिकसी पाटm के दिनवाIडिचत या नादिमत व्यदिक्त को 3न शदिक्त द्वारा पाटm
के लिखलाफ मतान करने के लिलए लुभाया नहीं जाना चादिहए, दिहतकर और दिहतकारी ह।ै

यह तदिमलना,ु राज्य के लिलए प्रस्तुत दिकया गया था दिक जिसद्धांत

' समकालीन व्याख्या संदिव3ान के अनुच्छे 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" शब्ों की व्याख्या
के लिलए प्रासंदिगक ह;ै दिक

आर. पी. अडि3दिनयम 1950 और 1951 स्वयं अस्थायी संस के रूप में कायI  करने वाली संदिव3ान सभा
द्वारा बनाए गए समकालीन दिव3ान हैं और वे संदिव3ान के अनुच्छे 79 और 80 की व्याख्या के लिलए
उपयोगी सहायक हैं, जैसे दिक अ3ीनस्थ दिव3ान एक अडि3दिनयम की व्याख्या के लिलए ह;ै दिक केवल एक
राज्य से संबंडि3त व्यदिक्त के पास उच्च सन में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता होगी और यह दिक
एक व्यदिक्त केवल जन्म, अडि3वास से ही दिकसी राज्य से संबंडि3त होने का ावा कर सकता ह।ै

या दिनवास;  दिक राज्य और उसका प्रडितदिनडि3 बनने  की इच्छा रखने  वाले व्यदिक्त के  बीच  कुछ दृश्य
सांठगांठ संदिव3ान की योजना में आवश्यक है; दिक अनुच्छे 80 (1) (बी) और (2) में "राज्यों के
प्रडितदिनडि3" शब् और अनुच्छे 80 (4) में "राज्यों की परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3" शब्ों की
व्याख्या इस तरह से की जानी चादिहए दिक वे बुदिनयाी ढाचें को मजबूत करेंगे।

संदिव3ान की संरचना, इसके संघीय चरिरत्र को ध्यान में रखते हुए और 9
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई.

लोकतंत्र की मूलभूत दिवशेषता।

रिरट याडिचकाओं को खारिरज करते हुए,  न्यायालय नेपकड़नाः  1.1 .  संदिव3ान ने एक सघंीय प्रणाली
स्थादिपत की है

कें द्र में दिद्व-कक्षीय दिव3ाडियका वाली सरकार जो कुछ नहीं है जिजसे पहली बार संदिव3ान में शादिमल दिकया
गया था। इसका इडितहास पुराना ह।ै

1919 में भारत सरकार अडि3दिनयम, 1915 में संशो3न दिकया गया। इसके तहत भी

भारत सरकार अडि3दिनयम, 1919, के संबं3 में दिनवास की योग्यता

दिवशेष दिनवाIचन के्षत्र को अनावश्यक माना जाता था। यह प है

भारत सरकार अडि3दिनयम, 1935 के प्राव3ानों के तहत जिजसके तहत कें द्र में दिव3ानमं,ल दिद्व-कक्षीय
था। [ 42 - बी-सी]

1.2 . व्याख्या का दिनयम कहता ह ैदिक इरा को समझने के लिलए

यदि दिकसी प्राव3ान के अडि3दिनयमन के पीछे अस्पDता है और उसकी व्याख्या करने के लिलए, दिकसी को
ऐडितहाजिसक दिव3ायी दिवकास पर ध्यान ने की आवश्यकता ह।ै [ 41 - एफ]

रीः 2002 [2002] 8 एस. सी. सी. 237 के दिवशेष संभI  संख्या 1 पर भरोसा दिकया गया।

1.3 . संदिव3ान के पहले मसौ के खं, 60 में कहा गया ह ैदिक सभी मामले महत्वपूणI  हैं

संघीय के दिकसी भी सन के चुनावों से संबंडि3त या उससे संबंडि3त

संस को चौथी अनुसचूी द्वारा दिवदिनयदिमत दिकया जाएगा, जब तक दिक संघीय संस के अडि3दिनयम द्वारा
अन्यथा प्राव3ान न दिकया गया हो। हालाँदिक, चौथी अनुसचूी को मसौा सदिमडित द्वारा हटा दिया गया था।
इसलिलए, इस दिवलोपन के साथ, दिनवास की आवश्यकता को समाv कर दिया गया। यह शाIता है दिक
दिनवास कभी भी संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं थी। [ 43 - ,ी-ई-एफ]

1.4 . दिव3ायी इडितहास से पता चलता है दिक दिनवास की योग्यता यह कभी भी एक दिनरतंर कारक नहीं
रहा। परिरसंपलि‰यों, आवास, आय, दिनवास आदि के स्वादिमत्व को समय-समय पर संभI  और जमीनी
वास्तदिवकता के आ3ार पर योग्यता माना जाता था। योग्यता जोड़ने की शदिक्त संघीय संस को ी गई
थी। इसलिलए, दिव3ायी इडितहास संवै3ादिनक अडि3दिनयमों से पता चलता है दिक दिनवास या अडि3वास ऊपरी
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सन की संरचना और संरचना के आवश्यक तत्व नहीं हैं।1.5 . दिनवास योग्यता का दिवषय ह।ै इसलिलए,
यह नीचे आता है

 अनुच्छे 84 संस को समय-समय पर योग्यता दिन3ाIरिरत करने में सक्षम बनाता ह।ै

 तथ्य  ल्किस्थडित के आ3ार पर समय  तक। संयकु्त  राज्य अमेरिरका  के दिवपरीत,  भारत  में  दिनवास एक
संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं ह।ै भारतीय संदिव3ान के संभI  में,  दिनवास/अडि3वास संघवा की एक
घटना ह ैजो होने में सक्षम है

 संस द्वारा एक योग्यता के रूप में दिवदिनयदिमत जो सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. का
दिवषय ह।ै
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5 एस सी आर।

10संदिव3ान का अनुच्छे 84। [ 44 - जी-एच; 45-ए।

 2.1 . हालाँदिक राज्यसभा को एक कक्ष के रूप में कायI  करने के लिलए डि,ज़ाइन दिकया गया ह ैजहाँ

 राज्यों और भारत संघ का प्रडितदिनडि3त्व दिकया जाता ह,ै व्यवहार में, यह कायI  नहीं करता है

स्थानीय दिहतों के एक चैंदिपयन के रूप में। भले ही राज्य दिव3ानमं,लों द्वारा चुने जाते हैं, इसके सस्य
संबंडि3त राज्य के आश पर मतान नहीं करते हैं, लेदिकन इसके अनुसार

 उनके अपने दिवचार और पाटm संबद्धता। [ 45 - ई-एफ. आई.

2.2 . भारतीय सघं को 'एक साथ रखने' के रूप में वर्णिणत दिकया गया है

संदिव3ान दिनमाIताओ ंद्वारा दिवभिभन्न के्षत्र, के 'एक साथ आने' के दिवपरीत

यू. एस. ए. और कना,ा परिरसंघ के मामले में घटक इकाइयाँ। इसलिलए, राज्यसभा के पास आकल्किस्मकता
आ3ारिरत शदिक्त दिनदिहत ह।ै

अनुच्छे 249 के तहत राज्य दिव3ानसभाएं, जो भारतीय सघं की सरकार को 'अ3I-संघीय'  प्रकृडित में
योगान ेती हैं। [ 46 - ,ी-ई।

2.3 . अनुच्छे 251 जब संदिव3ान के अनुच्छे 249 के साथ पढ़ा जाता ह ैतो प्राव3ान करता है

 दिक अनुच्छे 249 के तहत संस द्वारा बनाए गए काननू और राज्य दिव3ानमं,ल द्वारा बनाए गए काननू
के बीच दिवसगंडित के मामले में,  संघ कानून ऐसी दिवसगंडित या  'प्रडितकूलता'  की सीमा तक प्रबल होगा।
वास्तव में यह प्राव3ान राज्य सभा को राज्य सभा की दिनर्षिD दिव3ायी क्षमता का अडितHमण करने की
अनुमडित ता ह।ै

दिकसी  मामले को  राD्र ीय  महत्व  का  घोदिषत  करके राज्य  दिव3ानमं,ल।  हालांदिक  इसे  मूल संवै3ादिनक
योजना में एक सुरक्षा के रूप में शादिमल दिकया गया हो सकता है,  यह शदिक्त कें द्र सरकार को इसमें
हस्तके्षप करने की अनुमडित ती ह।ै

राज्य सरकार का कायIकरण, जो अक्सर कें द्र और राज्य स्तर पर दिवरो3ी ल-संबद्धताओ ंके अल्किस्तत्व
से प्रेरिरत होता ह।ै

 [ 46 - एफ-जी-एच]

2.4 . भारतीय संदिव3ान में संघवा की प्रकृडित अब नहीं रही है

समाकलन। इस प्रस्ताव के साथ कोई दिववा नहीं हो सकता ह ैदिक भारतीय मॉ,ल है

2006(8) eILR(PAT) SC 122



मोटे तौर पर शासन के सघंीय रूप पर आ3ारिरत। [ 47 - ए-बी]

2.5 . हमार ेसंदिव3ान में सघंीय जिसद्धांत प्रमुख ह ैऔर यह

जिसद्धांत इसकी बुदिनयाी दिवशेषताओ ंमें से एक है, लेदिकन यह भी उतना ही सच है दिक भारतीय संदिव3ान
के तहत संघवा एक मजबूत कें द्र के पक्ष में है, एक ऐसी दिवशेषता जो मजबूत संघवा की अव3ारणा के
लिखलाफ ह।ै [ 53 - ,ी-ई]

एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत सघं और अन्य। , आकाशवाणी [1994] एससी (1918):

[ 1994 ] 3 इसके बा एस. सी. सी. 1 आया।

पडि}म बंगाल राज्य बनाम। भारत संघ, [1964] 1 एससीआर 371; पुनःः के तहत

अनुच्छे 143, भारत का संदिव3ान, (1964 का दिवशेष संभI  संख्या 1) एयर कुलदिप नायर बनाम।
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 ( 1965 )  एससी  745;  कनाIटक राज्य बनाम। भारत सघं  और ए.  एन.  आर. , [ 1978 ] 2
एससीआर

 1 ;  राजस्थान  राज्य  और  अन्य।  वी.  भारत  संघ  आदि।  आदि, [1978] 1  एस.  सी.  आर.  1;
आईटीसी

लिलदिमटे, वी.  कृदिष उपज बाजार सदिमडित और अन्य।  , [ 2002 ] 9 एस.  सी.  सी. 232 और पडि}म
बंगाल राज्य बनाम केसोरम इं,स्ट्र ीज लिलदिमटे, और अन्य।  ,  आकाशवाणी  (2005)  एससी  1646:
[ 2004 ] 10 एस. सी. सी. 201, पर भरोसा दिकया।

2.6 . भारत पारपंरिरक अथ’ में एक सघंीय राज्य नहीं ह।ै वहाँ

तथ्य के बार ेमें कोई संह नहीं हो सकता है, और यह उद्देश्यों के लिलए अत्यंत महत्वपूणI  ह।ै

सूरी ओर, भारत के संभI  में, सघंवा का जिसद्धांत के्षत्र से संबंडि3त नहीं ह।ै यह इस तथ्य से स्पD ह ैदिक
भारत दिवभिभन्न राज्यों के बीच समझौते द्वारा गदिठत एक सच्चा सघं नहीं ह ैऔर के्षत्रीय रूप से यह संदिव3ान
के अनुच्छे 3 के तहत कें द्र सरकार के लिलए खलुा है, न दिक केवल संदिव3ान के प्राव3ानों को बलने के
लिलए।

सीमाएँ, लेदिकन यहाँ तक दिक एक राज्य को बुझाने के लिलए भी। इसके अलावा, जब शदिक्तयों के प्रयोग की
बात आती ह,ै तो उन्हें कें द्र के पक्ष में भारी तौला जाता ह।ै [ 55 - ई-एफ}

पडि}म बगंाल राज्य बनाम। भारत सघं, [1964] 1 एस. सी. आर. 371, संर्णिभत। 2.7 . संदिव3ान कें द्र
में दिद्वसनीय दिव3ानमं,ल का प्राव3ान करता ह।ै

लोक सभा का चुनाव सी3े लोगों द्वारा दिकया जाता ह।ै राज्य परिरष का चुनाव राज्यों की दिव3ानसभाओं
के सस्यों द्वारा दिकया जाता ह।ै प्रत्येक राज्य के मताता यह तय करने के लिलए सबसे अच्छी ल्किस्थडित में
होते हैं दिक राज्य के दिहतों का प्रडितदिनडि3त्व कौन करगेा, चाहे वह दिनचले सन के सस्य के रूप में हो या
ऊपरी सन के सस्य के रूप में। [ 55 - जी]

2.8 . यह सघंीय जिसद्धांत का दिहस्सा नहीं ह ैदिक राज्यों के प्रडितदिनडि3

उस राज्य से संबंडि3त होना चादिहए। संघवा की एक आवश्यक दिवशेषता के रूप में ऐसा कोई जिसद्धांत
स्पD नहीं ह।ै [ 55 - एच; 56-ए]

2.9 . यह सुरडिक्षत रूप से कहा जा सकता ह ैदिक जब तक राज्य को होने का अडि3कार है
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राज्यों की परिरष में इसके चनेु हुए प्रडितदिनडि3यों द्वारा प्रडितदिनडि3त्व दिकया जाता है, जो श के नागरिरक हैं,
संघवा प्रभादिवत नहीं होता ह।ै यह नहीं कहा जा सकता है दिक ऊपरी सन की सस्यता के लिलए
आवासीय आवश्यकता सभी सघंीय संदिव3ानों की एक अदिनवायI  बदुिनयाी दिवशेषता ह।ै इसलिलए,  यदि
भारतीय संस ने अपने दिववेक से आवासीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो वह

 दिनडि}त रूप से सघंवा की मूल दिवशेषता का उल्लंघन नहीं करता ह।ै हमारा संदिव3ान केवल इसलिलए एक
संघीय संदिव3ान नहीं रह जाता है क्योंदिक एक राज्यसभा सस्य उस राज्य में "सामान्य रूप से दिनवास
नहीं करता ह"ै जहाँ से वह चनुा जाता ह।ै

 [ 62 - जी-एच; 63-ए]

 3.1 . यह अच्छी तरह से तय ह ैदिक काननू को अमान्य घोदिषत दिकया जा सकता ह ैया

 केवल ो आ3ारों पर असंवै3ादिनक,  अथाIत्  (i)  दिव3ायी क्षमता की कमी सव•च्च न्यायालय रिरपोटI
[2006] एस. यू. पी.
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और (ii) दिकसी भी मौलिलक अडि3कार या संदिव3ान के दिकसी प्राव3ान का उल्लंघन।

[ 65 - बी]

श्रीमती. इदंिरा नेहरू गां3ी बनाम राज नारायण, [1975] सप एस. सी. सी. 1, पर भरोसा दिकया।

3.2 . हमार ेसंदिव3ान के संभI  में 'बुदिनयाी दिवशेषता' का जिसद्धांत,

सा3ारण दिव3ान पर लागू नहीं होता ह ैजिजसके लिलए केवल ोहर ेमान,ं हैं;

दिक यह अपनी क्षमता के भीतर दिकसी मामले से संबंडि3त होना चादिहए; और यह दिक यह अनुच्छे 13 के
तहत मौलिलक अडि3कार पर अनुडिचत प्रडितबं3 या एक स्पD संव3ैादिनक दिनषे3 के प्रडितकूल होने के रूप में
अमान्य नहीं होना चादिहए।

 [ 68 - एच; 69-ए-बी]

 कनाIटक राज्य बनाम। भारत सघं और ए. एन. आर. , [ 1977 ] 4 एससीसी 608,

 पीछा दिकया।

आंध्र प्रश राज्य और अन्य। वी. मैक,ॉवेल एं, कंपनी एं, ओआरएस। ,

[ 1996 ] 3 एस. सी. सी. 709 और लोक सेवा न्यायाडि3करण बार एसोजिसएशन बनाम। उ‰र प्रश
और उ‰र प्रश का राज्य , [ 2003 ] 4 एस. सी. सी. 104, पर भरोसा दिकया।

3.3 . मूल संरचना जिसद्धांत की शदिक्त पर सीमा लागू होती है

संदिव3ान की संरचना। एक सा3ारण काननू को इतना चुनौती नहीं ी जा सकती ह।ै इस प्रकार संदिव3ान
के मूल ढांचे के उल्लंघन के आ3ार पर संस द्वारा अपनी दिव3ायी क्षमता के भीतर बनाए गए कानून को
चुनौती याडिचकाकताIओ ंके लिलए उपलब्3 नहीं ह।ै चूंदिक संस के सस्यों के चुनाव के उद्देश्य से 'दिनवास'
संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं है, इसलिलएबुदिनयाी संरचना के उल्लघंन का सवाल ही नहीं उठता। [ 69 -
सी-,ी

2002 की दिवशेष संभI  संख्या 1 (गुजरात दिव3ानसभा) के मामले में

चुनाव मामला), [2002] 8 एस. सी. सी. 237 पर भरोसा दिकया गया।

4.1 . यदि समकालीन प्रशIनी का जिसद्धांत इसके लिलए प्रासंदिगक है
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अस्थायी संस के रूप में कायI  करने वाली संदिव3ान सभा द्वारा बनाए गए समकालीन दिव3ान के संभI  में
संदिव3ान के अनुच्छे  80 (4)  में  "प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3"  शब्ों की व्याख्या करना,  जैसा दिक
अ3ीनस्थ दिव3ान का उपयोग मूल अडि3दिनयम का अथI  दिनकालने के लिलए दिकया जाता है, लेदिकन दिफर,
इस दिवषय पर उपरोक्त दृदिDकोण की भ्रांडित इस तथ्य में दिनदिहत है दिक - अस्थायी संस ने संवै3ादिनक
शासन नहीं बनाया। इसमें संवै3ादिनक कानून की पदिवत्रता या मानक मूlय नहीं ह।ै [ 75 - सी-,ी-ई]

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, [1961] 2 एससीआर 679 (सीबी);

शबं3ु गुvा एं, कंपनी एं, ओआरएस। वी. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोजिसएशन कुलदिप नायर बनाम।
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लिलदिमटे,,  [1979]  4  एस.  सी.  सी.  565;  तदिमलना,ु  राज्य  बनाम।  एम/एस।  टिंह  स्टोन  और
ओआरएस।  ,  [  1981  ]  2  एस.  सी.  सी.  205  और  आयकर  आयकु्त,  जालंरू  बनाम।  अजंता
इलेल्किक्ट्रकlस,

पंजाब, [1995] 4 एस. सी. सी. 182, पर दिनभIर था।

4.2 . "समकालीन प्रशIनी" का जिसद्धांत पूरी तरह से अप्रासंदिगक ह ैयदि

वतIमान उद्देश्यों के लिलए गमुराह नहीं करना। यदि संदिव3ान ने एक अस्पD अभिभव्यदिक्त का उपयोग दिकया
था, जिजसमें व्याख्या की आवश्यकता थी, तो दिकस तरीके से

संस अपनी दिव3ायी क्षमता के भीतर काम कर रही थी। यह सच है दिक  1951 में अस्थायी संस ने
राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता के रूप में राज्य के अंर दिनवास दिन3ाIरिरत दिकया था। लेदिकन
यह भी होना चादिहएयह ध्यान में रखते हुए दिक उसी संस ने संदिव3ान सभा के रूप में अपने चरिरत्र में
योग्यता (दिनवास सदिहत) को सवंै3ादिनक आवश्यकता के लिलए बढ़ाने से इनकार कर दिया था और बल्किlक
इस  बात  की  चेतना  दिखाई  थी  दिक  योग्यता  के  प्राव3ान  पर  समय-समय  पर  पुनर्षिवचार  करने  की
आवश्यकता हो सकती ह ैऔर इसलिलए, इसे संदिव3ान में ही दिन3ाIरिरत करना अनुडिचत लगता ह।ै

 [ 75 - एफ-जी-एच]

4.3 . दिववादित संशो3न से पहले दिनवास का प्राव3ान मौजू था,

एक संसीय कानून, लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 में, लेदिकन संदिव3ान में ही योग्यता के रूप में
दिनवास की आवश्यकता का कोई स्पD प्राव3ान नहीं ह।ै यह नहीं कहा जा सकता है दिक जिजस चीज के
लिलए  सदंिव3ान  ने  स्वयं  प्राव3ान  नहीं  दिकया  था,  उसे  हटाने  के  लिलए  अडि3दिनयम  में  संशो3न  करना
असंवै3ादिनक ह।ै [ 76 - ए-बी]

5.1 . आर. पी. सदिहत अस्थायी संस द्वारा पारिरत सभी अडि3दिनयम

अडि3दिनयम 1951, संस द्वारा बनाए गए दिकसी भी अन्य कानून की तरह कानून हैं। तनुसार, उनमें से
प्रत्येक दिकसी भी अन्य क़ाननू की तरह संशो3न लाने के लिलए संस की शदिक्त के अ3ीन ह।ै [ 76 -
सी]

5.2 . यह प्रस्ताव दिक संदिव3ान और आर. पी. अडि3दिनयम हालांदिक गठन करते हैं
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चुनावों  की  एक  एकीकृत  योजना,  लेदिकन  इसका  पालन  नहीं  होता  है  दिक  इस  कारण  से  आर.  पी.
अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 3 में अडि3वास की आवश्यकता को एक संवै3ादिनक आवश्यकता के रूप में
माना जाना चादिहए। [ 76 - ई।

6.1 . अनुच्छे 80 में प्रयकु्त अभिभव्यदिक्त "राज्यों के प्रडितदिनडि3"

और  संदिव3ान  के  अनुच्छे 368 (2)  के  परतंुक  (,ी)  में  उपयोग  की  गई  अभिभव्यदिक्त  "राज्यों  का
प्रडितदिनडि3त्व" समानाथIक या उसी अथI  में दिनयोजिजत नहीं ह।ै ये अभिभव्यदिक्तयाँ भौडितक रूप से अलग हैं
और सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. में अलग-अलग संभ’ में उपयोग की जाती हैं।
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ोनों  प्राव3ान।  यह  इस  सरल  तथ्य  से  स्पD है दिक  अनुच्छे  80  राज्यों  की  परिरष में  राज्यों  के
"प्रडितदिनडि3यों" की बात कर रहा है, जबदिक परतंुक (घ) -

अनुच्छे 368 (2) संस में राज्यों के "प्रडितदिनडि3त्व" से संबंडि3त ह।ै पहला प्राव3ान सीदिमत आयात का
है जबदिक बा वाले का व्यापक अथI  ह।ै अनुच्छे 4 "संस में प्रडितदिनडि3त्व" अभिभव्यदिक्त का भी उपयोग
करता ह।ै यह दिवशेष रूप से अनुच्छे 2 और 3 में दिवचार दिकए गए ऐसे संशो3नों को शादिमल नहीं करता
है -संवै3ादिनक संशो3नों के लिलए अनुच्छे 368 में दिन3ाIरिरत प्रदिHया की आवश्यकताएँ। अतः अनुच्छे
368 (2) के प्राव3ान (घ) में उपयोग की गई "संस में राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व" अभिभव्यदिक्त का संस
के लिलए कोई उपयोग नहीं हो सकता ह।ै

याडिचकाकताIओ ंका मामला। [ 77 - जी-एच; 78-ए; जी-एच]

6.2 . संदिव3ान की चौथी अनुसचूी व्यदिक्तयों की संख्या दिन3ाIरिरत करती है

जो राज्य परिरष में प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करगेा। दिवभिभन्न राज्यों के बीच यह संतुलन दिववादित
काननू के माध्यम से दिबlकुल भी प्रभादिवत नहीं होता ह।ै

रिरट याडिचकाएँ क्योंदिक दिववादित अडि3दिनयम द्वारा दिकए गए संशो3न केवल  'प्रडितदिनडि3यों'  की आवासीय
योग्यता से संबंडि3त हैं और संस में 'राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व' से संबंडि3त नहीं हैं। [ 80 - जी-एच]

7.1 . अनुच्छे 79 इस तथ्य के बार ेमें कोई संह नहीं छोड़ता ह ैदिक लोक सभा

और राज्य परिरष ोनों संस के "सन"  हैं। दिए गए नाम ोनों सनों के लिलए उडिचत संज्ञाएँ हैं और
संदिव3ान के अनुच्छे  84 (सी)  के तहत संस की दिव3ायी शदिक्त पर बहुत कम सीमाएँ,  दिकसी भी
अडि3कार या ाडियत्व को नहीं बताते हैं। [ 82 - जी-एच]

7.2 . दिनवाIचक को दिनवाIचन के्षत्र का एक सामान्य दिनवासी होना चादिहए।

जिजसे वह वै3ादिनक आवश्यकताओ ंको ध्यान में रखते हुए पंजीकृत है

 लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 और 20। कानून में यह कोई आवश्यकता नहीं है
दिक दिनवाIडिचत व्यदिक्त के पास दिनवाIचक के समान योग्यता होनी चादिहए।

के पास ह।ै संदिव3ान की योजना से यह और भी स्पD है दिक संदिव3ान के अनुच्छे 171 (3) से स्पD ह।ै
[ 96 - एफ-जी]

7.3 . "सामान्य दिनवासी" का प्रश्न तयैारी के लिलए प्रासंदिगक ह।ै
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 मताता सूची और आगे कुछ नहीं। आर. पी. अडि3दिनयम, 1950, दिवशेष रूप से उक्त अडि3दिनयम की
3ारा 13 ,ी, 14,15,17,18,19 और 20 में दिनदिहत प्राव3ानों की योजना को नगें पढ़ने से यह स्पD
होता ह।ै मताता सूची मूल रूप से दिव3ानसभा के्षत्रों के लिलए तयैार की जाती है और वषIवार संशोडि3त
की जाती ह।ै एक संयोजन

3ारा 17,18,19 और 20 को पढ़ने से पता चलता है दिक एक व्यदिक्त केवल एक ही दिव3ानसभा के्षत्र में
एक बार मताता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकता ह।ैजिजसके भीतर वह एक सा3ारण दिनवासी ह।ै
[ 97 - एफ-जी-एच]

7.4 . कुलदिपनायार v के लिलए "सामान्य दिनवासी" की योग्यता प्रान की गई ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 यू. ओ. एल

 15

योजना,  संसीय या दिव3ानसभा दिनवाIचन के्षत्र के्षत्रीय रूप से दिवभाजिजत हैं और इसलिलए के्षत्रीय संपकI
मताता के लिलए प्रान दिकया जाता ह,ै लेदिकन महत्वपूणI  रूप से उम्मीवारों के लिलए नहीं। [ 98 - ,ी]

पंपकवी रायप्पा बेलागल बनाम। बी. ,ी. जट्टी और अन्य। , [ 1971 ] 2 एससीआर 611,

पर भरोसा दिकया।

7.5 . दिववादित संशो3न से पहले की व्यवस्था, दिन3ाIरिरत करने के लिलए

इस तरह की घोषणा की शुद्धता दिववादित है, चुनौती ने वाले को इसके दिवपरीत तथ्यों को दिखाने वाले
ठोस सबूत के साथ ख को तयैार करना चादिहए। इस परिरदृश्य में,  घोषणाएं जो इसके दिनमाIताओ  ंकी
जानकारी के लिलए गलत थे, ऐसा लगता है दिक उनका दिनलIज्जता से और ,ं से मुदिक्त के साथ उपयोग
दिकया गया था। [ 111 - जी-एच; 112-ए]

7.6 . संस ने अपने दिववेक से इसे समाv करने का फैसला दिकया है

राज्य परिरष में दिकसी दिवशेष राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में एक सीट को भरने के लिलए चनुाव लड़ने के
लिलए योग्यता के रूप में अडि3वास की आवश्यकता, गलती नहीं हो सकती है

संस के ऐसे दिनणIय के साथ इस आ3ार पर पाया जाए दिक "सामान्य रूप से दिनवासी" अभिभव्यदिक्त का
क्या अथI  था, इसे परिरभादिषत करने में कदिठनाई एक ईमानार आ3ार नहीं था। संदिव3ान या कानून में
दिकसी भी समय ऐसा कुछ भी नहीं था जो अडि3वास की आवश्यकता को महत्वपूणI  योग्यता के रूप में
प्रस्तुत करता हो। दिवशेष रूप से राज्य परिरष के उद्देश्य। जबदिक दिववादित संशो3न पर इन कारणों से
हमला नहीं दिकया जा सकता ह,ै अडि3वास को समाv करना

आवश्यकता हमेशा जवाब नहीं हो सकती क्योंदिक यह दिव3ानमं,ल और कें द्र सरकार का ाडियत्व बना
रहेगा दिक वे "सा3ारण दिनवासी" अभिभव्यदिक्त का क्या अथI  है, इसे सटीक रूप से परिरभादिषत करें क्योंदिक
वह बनी रहेगी।

दिकसी दिवशेष राज्य में दिनवाIचक के रूप में दिकसी व्यदिक्त के पंजीकरण के लिलए कोई शतI  नहीं

दिनवाIचन के्षत्र और इस प्रकार एक ऐसा दिवषय जिजससे कोई पीछे नहीं हट सकता। यह आशा की जाती है
दिक चुनावों से संबंडि3त कानून के प्रासंदिगक प्राव3ानों के तहत इसके उडिचत अनुप्रयोग के उद्देश्यों के लिलए
संस और कें द्र सरकार उक्त अभिभव्यदिक्त को स्पD रूप से परिरभादिषत करने के लिलए आवश्यक कम
उठाएगी।

[ 112 - सी-,ी-ई]
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7.7 . संबंडि3त सीमा तक योग्यता के मामले में समानता

दिकसी भी सन के सस्य के रूप में दिनवाIडिचत होने के इच्छुक व्यदिक्त का दिनवास एक सन को सूरे का
,ुल्किप्लकेट न बनाएँ। उनकी भूदिमका, कायI , शदिक्तयाँ या 16
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दिवशेषाडि3कार, दिवशेष रूप से काननू के मामले में, अपरिरवर्तितत रहते हैं।

 [ 83 - ए]

8. "राज्य" शब् से पहले "प्रत्येक" शब् का प्रयोग,

राज्यों की परिरष में प्रडितदिनडि3त्व का संभI केवल इस तथ्य को रखेांदिकत करता है दिक प्रत्येक राज्य की
दिव3ान सभा का उद्देश्य चौथी अनुसूची में दिनर्षिD दिवशेष राज्य को आवंदिटत सीट को भरने के लिलए एक
सस्य को वापस करने के लिलए एक अलग दिनवाIचक मं,ल होना था। न कुछ अडि3क और न कुछ कम।
यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अडि3क ह ैदिक अभिभव्यदिक्त

" राज्यों के प्रडितदिनडि3 पहले ही ो बार आ चुके हैंअनुच्छे 80 के पूवIवतm खं,। अनुच्छे 80 (5) में
भाग सी राज्यों (अब कें द्र शाजिसत प्रश) के संभI में "प्रत्येक" शब् का उपयोग करने की आवश्यकता
नहीं थी,  जैसा दिक मूल रूप से प्रान दिकया गया था या बा में  संशोडि3त दिकया गया था,  क्योंदिक
प्रडितदिनडि3त्व का तरीका

भारत संघ की ऐसी इकाइयों को संस द्वारा दिन3ाIरिरत करने के लिलए छोड़ दिया गया था और क्योंदिक
ऐसी प्रत्येक इकाई का उस समय अपनी दिव3ान सभा प्रान करने का इराा नहीं था। इसलिलए यह नहीं
कहा जा सकता है दिक शब् का उपयोग " अनुच्छे 80 (4) में प्रत्येक सन को राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व
करने वाले दिनकाय का चरिरत्र ता ह।ै [ 89 - ए-बी-सी-,ी]

9. अडि3वास की योग्यता के बीच एक भौडितक अंतर था

राज्य परिरष के लिलए दिन3ाIरिरत दिवशेष राज्य के भीतर और भारत में दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के
भीतर अडि3वास की योग्यता, जैसा दिक लोक सभा के लिलए दिन3ाIरिरत दिकया गया ह।ै 11 मई 1951 को
दिव3ेयक पर दिवचार के समय यह अस्थायी संस में बहस का दिवषय था, जो बा में लोक प्रडितदिनडि3त्व
अडि3दिनयम, 1951 का रूप ले लेगा। उक्त बहस के ौरान यह असगंत बताया गया दिक राज्य परिरष के
उम्मीवार को संबंडि3त राज्य का दिनवासी क्यों होना चादिहए, जबदिक लोक सभा के उम्मीवार को केवल
श के दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र का दिनवासी होना चादिहए। [ 92 - एफ-जी।

10.1 . एक व्यापक और उार दिनमाIण ेना वांछनीय हो सकता है

संवै3ादिनक  प्राव3ान,  लेदिकन  ऐसा  करते  समय  "साा  अथI "  या  "शाल्किब्क"  व्याख्या  के  दिनयम,  जो
"प्राथदिमक दिनयम" बना हुआ ह,ै  को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में  "शाल्किब्क दिनमाIण"  का दिनयम
सुरडिक्षत दिनयम है जब तक दिक उपयोग की जाने वाली भाषा दिवरो3ाभासी, अस्पD या वास्तव में बेतुके
परिरणामों की ओर न ले जाए। [ 94 - ,ी-ई]
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जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेlवम और अन्य। , [ 1972 ) 3 एससीसी 717,

पीछा दिकया।

10.2 . कुलदिप नायर बनाम के प्राव3ानों में कोई दिवरो3ाभास, अस्पDता या बेतुकी बात नहीं पाई गई
ह।ै
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 दिववादित संशो3न के परिरणामस्वरूप कानून का। यह समझते हुए भी दिक

 संदिव3ान और आर. पी. अडि3दिनयमों के प्राव3ान व्यापक या सबसे अडि3कउार तरीके से, और "साा
अथI " या "शाल्किब्क" के दिनयम का पालन करना।

 व्याख्या, याडिचकाकताIओ ंकी लीलों को स्वीकार नहीं दिकया जा सकता ह।ै

 [ 94 - एच; 95-ए]

 11.1 . राज्य का प्रडितदिनडि3 उतना ही संस का सस्य होता है

 जैसा दिक लोक सभा का एक सस्य ह।ै अभिभव्यदिक्त "प्रडितदिनडि3"

 लोक सभा के संभI  में समान रूप से उपयोग दिकया जाता ह।ै इस प्रकार कोई

 'सस्य' और 'प्रडितदिनडि3' अभिभव्यदिक्तयों के बीच अंतर। इसलिलए,

यह याडिचका दिक लोक सभा के संबं3 में उपयोग दिकए गए शब्  "सस्य"  के दिवपरीत राज्य परिरष के
संबं3 में "प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त का चयन प्रमखु है, खारिरज कर दिया जाता ह।ै [ 86 - बी-सी]

 11.2 . उनके स्पD अथI  दिए जाने पर, शब् "प्रडितदिनडि3"

अनुच्छे 80 (1) (बी), अनुच्छे 80 (2) और अनुच्छे 80 (4) में राज्यों के

उन व्यदिक्तयों को संर्णिभत करने के लिलए व्याख्या की जाती है जो राज्य परिरष में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व
करने के लिलए चुने जाते हैं। यह वह चुनाव ह ैजो व्यदिक्त को चुना जाता है

" प्रडितदिनडि3 "। राज्य परिरष में दिनवाIडिचत होने के योग्य होने के लिलए, दिकसी व्यदिक्त को पहले राज्य का
प्रडितदिनडि3 होने की आवश्यकता नहीं ह।ै जब वह राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए चनुा जाता है तभी
वह राज्य का प्रडितदिनडि3 बन जाता ह।ै जिजन्हें दिनवाIचक मं,ल द्वारा राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए
चुना जाता ह,ै

जिजसका वतIमान प्रयोजनों के लिलए अथI  है दिक राज्य की दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्य, अदिनवायI रूप
से राज्य के "प्रडितदिनडि3" हैं।

[ 95 - बी-सी]

11.3 . संस का प्रत्येक सस्य "राD्र पडित द्वारा मनोनीत" होना चादिहए।
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अनुच्छे  80 (1) (ए) के तहत, या अनुच्छे  80 (4) और  (5) के साथ पदिठत अनुच्छे  80 (1)
(बी)  के तहत दिनवाIडिचत  "राज्य का प्रडितदिनडि3",  या अनुच्छे  81  के तहत दिनवाIडिचत लोक सभा का
"सस्य", संस में एक सीट भरता ह।ै जब एक उम्मीवार

राज्य परिरष में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए राज्य की दिव3ान सभा के सस्यों के दिनवाIचक
मं,ल द्वारा चनुा जाता है, वह चनुा जाता है और "राज्य के प्रडितदिनडि3" के रूप में चुना जाता ह।ै शब् हैं।
" राज्य का प्रडितदिनडि3 "दिकसी भी तरह से यह नहीं शाIता ह ैदिक

प्रडितदिनडि3 को राज्य में ही पंजीकृत दिनवाIचक या मताता भी होना चादिहए। यह दिव3ाडियका के सस्य के
रूप में चनुाव पर प्राv ल्किस्थडित है जो व्यदिक्त को "प्रडितदिनडि3" का चरिरत्र प्रान करती ह।ै [ 95 - ई; 96-
सी-,ी]

श्री वी. वी. दिगरिर बनाम दिप्पाला सूरी ,ोरा और ओआरएस। , [ 1960 ] 1 एससीआर 426: एयर

 ( 1959 ) एससी 1318 और बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य , [ 2001 ] 7
इसके बा एस. सी. सी. 331 आया।
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11.4 . अनुच्छे 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त

संदिव3ान एक योग्यता नहीं ह ैऔर इसे एक शतI  के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता ह।ै

दिनवाIडिचत होने की दिमसाल। संदिव3ान ने दिवशेष रूप से संदिव3ान के अनुच्छे 84 में "योग्यताओ"ं के बारे
में बात की है, जैसा दिक प्राव3ान की सामग्री के अलावा सीमांत नोट से भी स्पD होगा। [ 98 - ई]

11.5 . "प्रडितदिनडि3" शब् का सी3ा सा अथI  ह-ैद्वारा चुना गया व्यदिक्त।

लोगों द्वारा या दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा संस के दिकसी एक सन में अपने कई दिहतों का
प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए। एक व्यदिक्त बन जाता है

एक प्रडितदिनडि3 दिन3ाIरिरत तरीके से चुने जाने के बा ही। वह पहले प्रडितदिनडि3 नहीं थे। सबसे अच्छा, वह
एक उम्मीवार या एक संभादिवत प्रडितदिनडि3 कहलाने का ावा कर सकता ह।ै यह जिसद्धांत दिक वह एक
प्रडितदिनडि3 बनने से पहले उसके पास लागू कानून द्वारा दिन3ाIरिरत एक के अलावा कुछ अन्य सांठगांठ होनी
चादिहए, स्वीकायI  नहीं है और दिकसी भी मामले में लिलए गए दिकसी भी कानून या दृदिDकोण द्वारा समर्णिथत
नहीं ह।ै

[ 98 - एफ-जी]

11.6 . याडिचकाकताIओ ंद्वारा अनुच्छे 80 (4) को सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा ह।ै .

सुझाव है दिक अभिभव्यदिक्त  'प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3' का तात्पयI हदैिनवास की ल्किस्थडित या प्रडितदिनडि3त्व
दिकए जाने वाले राज्यों के साथ अन्य लिंलक की उपेक्षा की जाती है

"राज्यों की परिरष" अभिभव्यदिक्त से पहले "में" अभिभव्यदिक्त का महत्व। अनुच्छे 80 (4) में यह नहीं कहा
गया है दिक दिनवाIडिचत होने के लिलए प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3 चनुाव से पहले राज्य का प्रडितदिनडि3 होना
चादिहए। इस आवश्यकता को अनुच्छे 80 (4) में पढ़ने से शब्ों पर टिंहसा होगी और व्याकरण की दृदिD
से यह गलत होगा। अनुच्छे 80 (4) में दिनदिहत प्राव3ान में, इस प्रकार सदिHय आवाज में, 'कौन चुनता
ह'ै  पर जोर दिया गया ह।ै मौजूा दिनल्किष्Hय रूप में, इस बात पर जोर दिया जाता है दिक प्रडितदिनडि3यों का
चुनाव कैसे दिकया जाएगा। परिरणाम,  ोनों तरह से,  समान ह।ै अनुच्छे  80 (4)  चुनाव के तरीके से
संबंडि3त है और इससे ज्याा कुछ नहीं। इसलिलए, "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" शब् केवल सस्यों को
संर्णिभत करता ह ैऔर इसकी कोई और अव3ारणा या आवश्यकता नहीं ह।ै

राज्य में दिनवास। [ 105 - सी-,ी; एफ-जी।

11.7 . दिनस्संह, 1951 के अडि3दिनयम की 3ारा 6 की आवश्यकता बनी हुई ह।ै
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राज्य की दिव3ान सभा या दिव3ान परिरष के सस्य के रूप में दिनवाIडिचत होने के इच्छुक व्यदिक्त के लिलए
एक आवश्यक योग्यता के रूप में राज्य के भीतर अडि3वास। लेदिकन, जी. नारायणस्वामी के मामले में इस
न्यायालय द्वारा दिन3ाIरिरत कानून को खते हुए, इससे अलग होने का कोई उडिचत कारण नहीं पाया गया
ह।ै

इस लील में कोई योग्यता नहीं है दिक राज्य की दिव3ान सभा द्वारा दिनवाIडिचत "राज्य का प्रडितदिनडि3" भी
राज्य का एक सामान्य दिनवासी होना चादिहए क्योंदिक उसे चनुने वाले मताताओं के लिलए कानून द्वारा
ऐसा होना आवश्यक ह।ै [ 97 - ,ी-ई] 19
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 कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई.

जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेlवम और अन्य। , [ 1972 ] 3 एससीसी 717,

पीछा दिकया।

12. यह तकI दिक संवै3ादिनक मान्यता ी गई है

राज्य परिरष के सस्य के बीच के्षत्रीय संबं3 (प्रडितदिनडि3त्व के रूप में) राज्य परिरष में दिवशेष राज्य)
और एक पंजीकृत राज्य के रूप में उनकी ल्किस्थडित

स्थानीय दिनकायों के उद्देश्यों के लिलए उस राज्य में दिकसी भी पचंायत या नगरपालिलका के्षत्र में दिनवाIचक ने
इस लील को मजबूत दिकया दिक दिवशेष रूप से स्थानीय दिनवास पर जोर दिया जाए

राज्य परिरष में राज्य के प्रडितदिनडि3यों के लिलए राज्य दिनम्नलिललिखत कई कारणों से योग्यता से रदिहत पाई
जाने वाली सदंिव3ान योजना का दिहस्सा थाः

( i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूणI  यह ह ैदिक संदिव3ान के अनुच्छे 243 के तहत प्राव3ान

स्थानीय दिनकायों के प्रयोजनों के लिलए उस राज्य के दिकसी भी या नगरपालिलका के्षत्र में पंजीकृत दिनवाIचक
के रूप में उनकी ल्किस्थडित के कारण राज्य परिरष के सस्य के संबं3 में संदिव3ान अपवाात्मक नहीं ह।ै वे
समान रूप से लागू होते हैं

संबंडि3त राज्य के लोक सभा और दिव3ान सभाओ ं(वास्तव में, दिव3ान परिरषों) के सस्य।

( (ii) ये प्राव3ान स्थानीय स्वशासन की योजना का दिहस्सा हैं।

संदिव3ान में दिनदिहत, उद्देश्य को राज्य और सघं स्तरों पर स्थानीय दिनकायों और दिव3ाडियका के बीच एक
संबं3 प्रान करने के लिलए प्राv करने की मांग की गई। राज्य दिव3ानमं,ल के सस्यों और संस को
जमीनी स्तर तक पहुचं प्रान करने का उद्देश्य हाजिसल दिकया जाना ह।ै

उन्हें स्थानीय समस्याओ,ं मुद्दों, राय और आकांक्षाओं के बारे में ज्ञान से लसै करना, जिजससे लोकतंत्र
मजबूत होता ह।ै सक्षम प्राव3ानों का एक समान अनपु्रयोग नहीं हो सकता ह।ै इनका प्रभाव प्रत्येक राज्य
के लिलए संबंडि3त राज्य दिव3ानमं,लों द्वारा अडि3दिनयदिमत या अडि3दिनयदिमत दिकए जाने वाले प्राव3ानों पर
दिनभIर करगेा। समथIकारी प्राव3ान स्वयं यह स्पD करते हैं दिक राज्य या संघ दिव3ानम,ंल के सस्यों का
प्रडितदिनडि3त्व के लिलए ावापंचायत या नगरपालिलका दिवभिभन्न कारकों पर दिनभIर करती है जो ऐसे प्रत्येक
सस्य के लिलए मौजू हो सकते हैं या नहीं भी। सक्षम प्राव3ान आम तौर पर प्रान करते हैं
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 दिवभिभन्न शे्रभिणयों के व्यदिक्तयों की योग्यता के लिलए, जिजसमें राज्य परिरष के सस्य शादिमल होते हैं, एक
पंचायत में प्रडितदिनडि3 होने के लिलए

या नगरपालिलका, और स्थानीय स्वशासन में भाग लें। चूंदिक राज्य परिरष के सस्य इस उदे्दश्य के लिलए
उपयोग दिकए जा रहे कई स्रोतों में से एक हैं

 स्थानीय स्तर पर दिवचारशील शाखा में दिवभिभन्न दिहत समहूों के प्रडितदिनडि3त्व का प्राव3ान करने के लिलए,
चयन की कुछ दिवडि3 दिन3ाIरिरत करना अदिनवायI  था।

 ( iii) अंडितम, लेदिकन कम से कम, जिजन प्राव3ानों का उल्लेख दिकया गया ह,ै वे हैं -

 संवै3ादिनक प्राव3ान। यहां तक दिक इस आ3ार पर भी दिक उन्हें लागू करने में दिकसी दिवशेष पंचायत या
नगरपालिलका के्षत्र के भीतर मताता के रूप में पंजीकरण का कारक 20
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

राज्य  परिरष  के  सस्यों  के  संबं3 में  महत्वपूणI  माना  जाता  था  तादिक  उन्हें  स्थानीय  पंचायत  या
नगरपालिलका में प्रडितदिनडि3त्व की अडितरिरक्त जिजम्मेारी ी जा सके,  यह नहीं कहा जा सकता है दिक ये
प्राव3ान राज्य परिरष में सस्यता के लिलए योग्यता में अडि3वास की आवश्यकता को जोड़ते हैं। इस तरह
की अडितरिरक्त योग्यता दिन3ाIरिरत करने वाला ऐसा कोई स्पD संवै3ादिनक प्राव3ान नहीं ह।ै [ 99 - एफ-
जी-एच; 100-ए-एच; 101-ए}

13.1 . यहां तक दिक उन शों में भी जहां सख्त संघवा मौजू ह,ै मागI  के साथ

समय के साथ, राजनीडितक इकाइयों के रूप में राज्यों के दिहतों की रक्षा करने की सीनेट की मूल भूदिमका
काफी ह तक गायब हो गई ह।ै वैश्वीकरण के साथ, अमेरिरकी सीनेट अब स्थानीय दिहतों के समथIक के
बजाय एक राD्र ीय संस्थान के रूप में कायI  करता ह।ै

[ 102 - जी]

13.2 . 'दिनवास' और 'प्रडितदिनडि3' शब्ों की अव3ारणाएँ नहीं हैं।

इसलिलए  दिनडि}त  अव3ारणाओं को  समय  के  साथ  बलना  पड़ता  ह।ै  सवंै3ादिनक  दिनमाIताओं ने  उस
लचीलेपन को ध्यान में रखा है, उन्होंने संस की सस्यता के लिलए योग्यता तय करने का काम संस
पर छोड़ दिया है और योग्यता तय करते समय संस को इन बातों को ध्यान में रखना होगा - प्रासंदिगक
परिरदृश्य। इन अव3ारणाओ ंकी एक समान, सुसंगत और आंतरिरक परिरभाषा या अथI  नहीं हो सकता ह।ै
इन अव3ारणाओ ंमें बलाव आते हैं।

समय के साथ। उन्हें शब्कोशों के संभI में व्यतु्पलि‰ के आ3ार पर तय नहीं दिकया जा सकता ह।ै [ 103
- ए-बी]

13.3 . "आम तौर पर" और "दिनवासी" शब्ों का एक साथ उपयोग दिकया गया ह।ै

अन्य वै3ादिनक प्राव3ानों में भी और लॉ लेल्किक्सकन के अनुसार उनका यह अथI  लगाया गया है दिक यह
आवश्यक नहीं है दिक व्यदिक्त वह होना चादिहए जो हमेशा दिनवासी हो या दिवशेष स्थान पर व्यवसाय करता
हो। आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 के मामले में, जिजस तारीख को कोई व्यदिक्त दिकसी दिवशेष
दिनवाIचन के्षत्र में दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, ोनों शब्ों को जोड़कर बनाई गई
अभिभव्यदिक्त की व्याख्या प्राव3ान के उद्देश्यों के लिलए आवश्यक समय के संभI  में की जानी चादिहए। इस
प्रकार, दिनवास एक ऐसी अव3ारणा है जो अस्थायी भी हो सकती ह।ै "आम तौर पर" शब् द्वारा योग्य
होने पर भी "दिनवासी" शब् के परिरणामस्वरूप दिनमाIण में आवश्यकता का प्रभाव नहीं होगा।
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हमेशा या स्थायी रूप से दिनबाI3 आ3ार पर रहने के लिलए दिकसी दिवशेष स्थान का उपयोग करने वाले
व्यदिक्त का। इस प्रकार समझा जाता है दिक दिकसी व्यदिक्त के दिकसी दिवशेष स्थान पर  "सामान्य रूप से
दिनवासी"  होने  की  आवश्यकता  भी  उसके  और  दिवचारा3ीन  स्थान  के  बीच  संबं3 सुदिनडि}त  करने  में
असमथI  ह।ै [ 104 - बी-,ी-ई]

सीकटटी वी। सफ़ोक कंट्र ी काउंजिसल, [1980] 3 सभी। ई. आर. 689, संर्णिभत।

3.4 . उम्मीवार और उस राज्य के बीच सांठगांठ जिजसमें से उसे 21 सीटें दिमलती हैं।
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 कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई.

 राज्यों की परिरष में एक सीट को भरने के लिलए दिनवाIडिचत 3ारणा द्वारा प्रान दिकया जाता ह ैऔर

 दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों का वोट जो उन्हें (अदिनवायI  रूप से एक भारतीय नागरिरक) के दिहतों
को आगे बढ़ाने के लिलए सबसे योग्य मानते हैं

 संस में राज्य। [ 104 - एफ. आई.

 13.5 . चुनाव में दिकसी उम्मीवार के लिलए मतान करते समय, उसके कौशल की 3ारणा

 एक दिव3ायक के रूप में, राज्य के मामलों के बार ेमें उनका ज्ञान, जिजस दिनवाIचन के्षत्र का वे प्रडितदिनडि3त्व
करना चाहते हैं, उसके लिलए उनकी सेवाएं और उन्हें दिव3ायक के रूप में रखने में संतुदिD या दिवश्वास।

 दिनवाIचक मं,ल के प्रडितदिनडि3 पयाIv दिवचार या योग्यताएँ हैं।

 ये दिवचार दिनडि}त रूप से अस्थायी से अडि3क महत्वपूणI  हैं।

 या अक्सर "दिनवास" की भ्रामक अव3ारणा। [ 104 - जी]

 13.6 . हमारी चुनाव प्रणाली को सभी ज्ञात से मुक्त करने की आवश्यकता ह।ै

इसलिलए ऐसा कोई कारण नहीं ह ैदिक संस को ऐसा कानून लाने के अवसर से वंडिचत दिकया जाना चादिहए,
जो उसके दिववेक के अनुसार रुुपयोग के संभादिवत कदिमयों को रू करगेा, जिजसके लिलए संस के पास
आवश्यक दिव3ायी क्षमता ह।ै [ 105 - बी]

 14.1 . आर. पी. अडि3दिनयम के तहत एक अलग तंत्र उपलब्3 हो सकता ह,ै

1950 दिकसी दिवशेष दिनवाIचन के्षत्र की मताता सचूी में दिकसी व्यदिक्त के नाम की प्रदिवदिD की शुद्धता पर
सवाल उठाना और पूछताछ करना, एक दिवभिशD उपाय

चुनाव में वापस दिकए गए घोदिषत उम्मीवार के चुनाव को चुनौती ने के लिलए एक चुनाव याडिचका से,
लेदिकन यह तथ्य दिकसी भी तकI  के आ3ार पर इस दिनष्कषI  पर नहीं पहुचं सकता है दिक संस की
सस्यता के लिलए योग्यता से अडि3वास की आवश्यकता को हटाना कानून या सामान्य ज्ञान के लिखलाफ
ह।ै [ 108 - एच; 109-ए-बी

हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [ 1974 ] 3 एससीसी 415,

प्रडितदि¡त।

14.2 . संदिव3ान ने यह अदिनवायIता नहीं बनाई ह ैदिक कोई व्यदिक्त
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राज्य परिरष में दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए चुने जाने वाले को अदिनवायI  रूप से उस
राज्य में ही मताता होना चादिहए। संदिव3ान, कुछ दिन3ाIरिरत करने के बा

योग्यताओं और अयोग्यताओ ंने ऐसी अन्य योग्यताओ ंया अयोग्यताओ ंको प्रान करने का काम संस
पर छोड़ दिया ह।ै [ 110 - एफ}

14.3 . संदिव3ान के अनुच्छे 80 (4) और 327 के तहत प्राव3ान

इस बात में कोई संह नहीं है दिक सदंिव3ान ने समय-समय पर चुनावों से संबंडि3त कानून में बलाव की
आवश्यकता को स्वीकार दिकया और संस को दिव3ाडियका लाने की जिजम्मेारी के साथ-साथ आवश्यक
शदिक्त भी सौंपी।इस संबं3 में जब भी और जब भी आवश्यक हो उपाय, जिजसमें पावर सुपर कोटI  रिरपोटI
[2006] एस. यू. पी. शादिमल होगी।
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5 एस सी आर।

 22

मौजूा उपायों में संशो3न करना। [ 115 - सी-,ी।

हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [ 1974 ] 3 एससीसी 415:

[ 1974 ] 1 इसके बा एस. सी. आर. 548 आया।

14.4 . संस के पास अनुच्छे के तहत एक अनन्य शदिक्त ह।ै

246 संघ में उजिल्ललिखत दिकसी भी मामले के संबं3 में कानून बनाना।सातवीं अनुसूची की सचूी। संदिव3ान
की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अनुच्छे 84 और 327 और प्रदिवदिD 72 के साथ पदिठत अनुच्छे
246 के तहत उसे प्र‰ शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह संस के लिलए कानून बनाकर यह तय करने
का दिवषय है दिक संदिव3ान में दिन3ाIरिरत योग्यताओं के अलावा कौन सी "अन्य" योग्यताओ ंको संदिव3ान में
दिन3ाIरिरत योग्यताओ ंके अलावा अन्य योग्यताओ ंको पूरा करने के लिलए अदिनवायI  बनाया जाए।

राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों के रूप में सीटें भरें। संदिव3ान इस संबं3 में संस की दिव3ायी
शदिक्तयों पर कोई प्रडितबं3 नहीं लगाता ह।ै यदि संदिव3ान का इराा था दिक

" राज्यों के प्रडितदिनडि3यों को उस राज्य का दिनवासी होना चादिहए या उस राज्य के साथ संबं3 या संबं3
होना चादिहए जहां से प्रडितदिनडि3यों का चयन दिकया जाता है, ऐसा प्राव3ान इस संभI  में स्पD रूप से दिकया
गया होगा जैसा दिक आयु और नागरिरकता की आवश्यकता के संबं3 में दिकया गया ह।ै इस तरह की स्पD
आवश्यकता के अभाव में,  दिनवास की आवश्यकता या योग्यता के मामले में दिकसी अन्य सांठगांठ को
संदिव3ान के अनुच्छे 80 या 84 में नहीं पढ़ा जा सकता ह।ै

 [ 115 - एफ, जी, एच; 116-सी; ,ी]

14.5 . तथ्य यह ह ैदिक एक उम्मीवार को दिकसी भी संस में नामांदिकत होने की आवश्यकता होती है

भारत में दिनवाIचन के्षत्र उन्हें केवल इस आ3ार पर राज्य का प्रडितदिनडि3 होने के अडि3कार से वंडिचत नहीं
करता ह ैदिक वे वहां नामांदिकत नहीं हैं। [ 116 - ई]

14.6 . यह तकI दिक एक बार संस एक योग्यता दिन3ाIरिरत करती ह,ै

यह इसे दिनरस्त या दिनरस्त नहीं कर सकता है, इसे स्वीकार नहीं दिकया जा सकता है क्योंदिक संस की
दिव3ायी शदिक्त पर ऐसी कोई सीमा नहीं है,  जिजसकी पुदिD सातवीं अनुसचूी में संघ सूची की प्रदिवदिD 72
द्वारा की जाती ह।ै अनुच्छे 84 के खं, (सी) की भाषा एक शदिक्त का दिनमाIण करती है न दिक कतIव्य
का। यदि यह कोई अडितरिरक्त दिन3ाIरिरत करने के लिलए बाध्य नहीं है योग्यता, यह समाv दिकए गए के लिलए
एक दिवकlप प्रान करने के लिलए भी बाध्य नहीं ह।ै [ 118 - एफ]
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14.7 . याडिचकाकताIओ ंके तकI  का जोर यह ह ैदिक 'बाहरी'

परिरष के चनुाव में एक 'अंरूनी सूत्र'  को प्राथदिमकता ी जाएगी राज्यों। यह अदिनवायI  रूप से अंडितम
परिरणाम नहीं होना चादिहए, क्योंदिक चनुाव का परिरणाम दिकसी भी अन्य कारक की तुलना में राज्य की
दिव3ानसभा,  दिनवाIचक मं,ल के चयन पर दिनभIर करगेा। दिकसी भी ल्किस्थडित में,  भले ही दिकसी  'बाहरी
व्यदिक्त' का चयन दिकया जाए, यह तकI ना बहुत रू की बात ह ैदिक सन का 'चरिरत्र' 23 ह।ै
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई.,

 इसके परिरणामस्वरूप परिरवतIन होगा। अदिनवायI  रूप से क्या दिकया गया है

संशो3न यह प्राव3ान करने के लिलए ह ैदिक बाहर के दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत व्यदिक्त भी

राज्य उस राज्य से राज्य परिरष का चुनाव लड़ सकता ह।ै

 ऐसा करके मताताओ ंके चयन का दिवस्तार और दिवस्तार दिकया गया ह।ै

प्राव3ान। [ 118 - जी-एच; 119-ए।

15. दिकसी प्रस्तादिवत दिव3ान के उदे्दश्यों और कारणों का दिववरण ह ै-

सभी संभादिवत कारणों या औडिचत्य का संग्रह नहीं। कोई दिवरो3ाभास नहीं इन कायIवादिहयों में भारत सघं
द्वारा लिलए गए रुख में पाया गया है

आके्षदिपत के उद्देश्यों और कारणों के कथन के संबं3 में

संशो3न। [ 112 - जी]

16. यहां तक दिक इस बहस में गए दिबना दिक क्या मतान का अडि3कार एक है

वै3ादिनक या सवंै3ादिनक अडि3कार, दिनवाIडिचत होने का अडि3कार दिनर्षिववा रूप से एक

वै3ादिनक  अडि3कार,  अथाIत चुनाव में  खडे़ होने  के अडि3कार को संस  द्वारा  बनाए गए  कानून  द्वारा
दिवदिनयदिमत दिकया जा सकता ह।ै यह शुद्ध और सरल एक वै3ादिनक अडि3कार है जिजसे बनाया जा सकता
ह।ै

और संस द्वारा छीन लिलया गया और इसलिलए, हमेशा वै3ादिनक सीमाओ ंके अ3ीन होना चादिहए। [ 116
- जी]

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज एं, एन. आर. वी. भारत सघं और ए. एन. आर. ,

[ 2003 ] 4 एससीसी 399; एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम दिनवाIचन अडि3कारी, नामक्कल दिनवाIचन के्षत्र और
अन्य। , [ 1952 ] एस. सी. आर. 218; जोसेफ थेबग¤ और एनर। वी. दिफलिलप लॉ,्र ी, (1876) 2 एसी
102; हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [ 1974 ] 3 एस. सी. सी. 415
और ज्योडित बसु बनाम। ेवी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, पर भरोसा दिकया।

17.1 . दिववादित संशो3न आर. पी. अडि3दिनयम की 3ारा 3 नहीं बनाएगा,
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1951 नासमझ। जबदिक अनुच्छे 84 भारत की नागरिरकता को दिन3ाIरिरत करता है

सस्यता के लिलए योग्यता, 3ारा 3, संशो3न के बा, राज्यों की परिरष के सस्य की योग्यता को भारत
में रहने वाले दिनवाIचक तक सीदिमत करती ह।ै यह गैर-दिनवासी भारतीय नागरिरकों को बाहर कर गा। यह
भी एक महत्वपूणI  प्रडितबं3 ह।ै अतः यह स्पD ह ैदिक 3ारा 3 जारी ह ै-

राज्यों की परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता प्रान करें। [ 119 - सी-,ी]

17.2 . यह ध्यान रखना महत्वपूणI  ह ैदिक, संशो3न के बा भी, (i)

 दिनवाIचक समान रहते हैं, अथाIत् राज्य दिव3ानसभाएँ; (ii) दिनवाIडिचत व्यदिक्त राज्य के प्रडितदिनडि3 बने रहते
हैं; और (iii) चुनाव और

 दिकसका चनुाव करना है, इसका दिनणIय राज्य दिव3ानसभाओ ंके पास बना रहता ह।ै [ 119 - ई-एफ]

17.3 . राज्य दिव3ानसभा के समक्ष दिवचार के के्षत्र का दिवस्तार दिकया गया ह।ै
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

24

लेदिकन अंडितम दिवकlप और दिनणIय हमेशा राज्य दिव3ानमं,लों का होता ह।ै

इसलिलए, यदि वे एक ऐसे व्यदिक्त को चनुने का दिनणIय लेते हैं जो सामान्य रूप से दिनवासी नहीं है

राज्य वे सभी परिरल्किस्थडितयों की पूरी जानकारी के साथ ऐसा करेंगे और यह उनका दिनणIय होगा दिक उनके
राज्य का प्रडितदिनडि3 कौन होना चादिहए। इसे, दिकसी भी तकI  के दिवस्तार से, संस के ाडियत्वों या काय’
का त्याग नहीं कहा जा सकता ह।ै [ 119 - एफ-जी।

17.4 . आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में दिववादित संशो3न नहीं दिकया जा सकता ह।ै

असंवै3ादिनक के रूप में हमला दिकया जाए। यह दिव3ायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारिरत होता ह।ै यह
भाग III के प्राव3ानों का उल्लघंन नहीं करता है

संदिव3ान, और न ही उस मामले के लिलए संदिव3ान का कोई अन्य प्राव3ान, व्यक्त या दिनदिहत। [ 120 -
बी]

18.1 . दिववादित संशो3नों के माध्यम से एक-एक प्राव3ान जोड़ा गया है

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 59,94 और 128। इन संशो3नों ने गोपनीयता के सामान्य दिनयम
के लिलए एक अपवा बनाया है

राज्यों की परिरष में एक सीट को भरने के लिलए चनुाव, जो अब "खलेु मतपत्र द्वारा" आयोजिजत दिकया
जाना ह,ै इस प्रकार अब गुv मतपत्र के जिसद्धांत के अ3ीन नहीं ह।ै

( 120 - एफ]

18.2 . इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अडि3कृत रूप से अभिभदिन3ाIरिरत दिकया गया ह ैदिक

लोकतंत्र भारत के संदिव3ान की एक बुदिनयाी दिवशेषता ह,ै जो नहीं है

संदिव3ान के तहत संस के संशो3न की शदिक्त के लिलए उ‰रायी। इस न्यायालय का यह भी दिनरतंर
दृदिDकोण रहा है दिक इस श में लोकतंत्र की इमारत स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों की प्रणाली पर दिटकी हुई
ह।ै ये जिसद्धांत न केवल प्रस्तावना से, जिजसे हमेशा संदिव3ान का दिहस्सा माना जाता रहा है, बल्किlक इसके
दिवभिभन्न प्राव3ानों से भी स्पD होते हैं। [ 124 - जी-एचजे

केशवानं भारती श्रीपगलवरु बनाम। केरल राज्य और अन्र। , [ 1973 ]

4 इसके बा एस. सी. सी. 225 आया।
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18.3 . इस तथ्य के बार ेमें कोई संह नहीं हो सकता ह ैदिक लोकतंत्र बदुिनयाी ह।ै

भारत के सदंिव3ान की दिवशेषता और सरकार के लोकतांदित्रक रूप की अव3ारणा एक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनाव प्रणाली पर दिनभIर करती ह।ै { 129 - जी]

एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम एस. गुरचरण सिंसह टोहरा, [1980] सप। एससीसी

 53 ; दिकहोतो होलोहन बनाम। ज़डिचल्लू और ओआरएस। , ( 1992 ) सप. 2 एससीसी 651; पी. वी.
नरजिसम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.), [1998] 4 एस. सी. सी. 626; भारत संघ
बनाम। एसोजिसएशन फॉर ,ेमोHेदिटक रिरफॉम्सI एं, एन. आर. , [ 2002 ] 5 एस. सी. सी. 294 और
पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज एं, ए. एन. आर. वी. भारत सघं और ए. एन. आर. , [ 2003 ]
4 एस. सी. सी. 399, पर भरोसा दिकया।
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 कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई.
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 18.4 . यह तकI  ने का कोई आ3ार नहीं ह ैदिक मतान करने और चनुाव करने का अडि3कार है

 राज्य परिरष में राज्य के प्रडितदिनडि3 एक संवै3ादिनक अडि3कार ह।ै

 अनुच्छे 80 (4) केवल प्रडितदिनडि3यों के चुनाव के तरीके से संबंडि3त ह।ै

 राज्यों की परिरष में परिरष की संरचना के एक पहलू के रूप मेंराज्यों। अडि3कार घोदिषत करने वाले
संवै3ादिनक प्राव3ानों में कुछ भी नहीं है

 संदिव3ान के तहत एक पूणI  अडि3कार के रूप में ऐसे चनुाव में मतान करना।

[ 135 - एफ-जी।

ज्योडित बसु बनाम। ेवी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, पर भरोसा दिकया।

19.1 . यह दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्य हैं जो

चुनाव के लिलए दिनवाIचक मं,ल का गठन, अनुच्छे 80 के तहतपरिरष में उस राज्य को आवंदिटत सीट
को भरने के लिलए राज्य का प्रडितदिनडि3

राज्यों से। यह पूरी दिव3ानसभा नहीं है जो दिनवाIचक बन जाती है महादिवद्यालय, लेदिकन केवल सस्यों
की दिनर्षिD शे्रणी। जब ऐसा होता है

सस्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, वे सौंपे गए काय’ के दिनवIहन के लिलए ऐसा नहीं करते हैं

संदिव3ान से दिव3ान सभा तक। चनुाव में उनकी भागीारी केवल चुनाव के लिलए मताताओ  ंकी उनकी
पेन क्षमता के कारण होती ह।ै इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक द्वारा वोट ,ालने का कायI , जो इसके साथ
होने की भी आवश्यकता नहीं है

ये  सभी  एक  साथ  या  एक  ही  समय  में  उपल्किस्थत  होते  हैं,  केवल  मताडि3कार  का  प्रयोग  है,  न  दिक
दिव3ाडियका की कायIवाही। [ 139 - एफ-जी-एच]

19.2 . यह महत्व के दिबना नहीं ह ैदिक, मामले में अपवा को छोड़कर

दिनIलीयों की संख्या, जो बहुत कम है, अनुभव से पता चला है दिक यह राजनीडितक ल हैं जो ज्याातर
कें द्र या राज्यों में दिव3ानसभाओ ंके सस्यों की स्थापना करते हैं। नामांकन पत्र का भी उल्लखे दिकया जा
सकता ह।ै

चुनाव के लिलए चुनाव संचालन दिनयम, 1961 के तहत दिन3ाIरिरत
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राज्य परिरष, फॉमI  2-सी होने के नाते, या राज्य दिव3ान सभा के चुनाव के लिलए, फॉमI  2 बी होने के
नाते, जिजनमें से प्रत्येक के लिलए उम्मीवार द्वारा उस राजनीडितक ल के दिववरण के बारे में घोषणा करने
की आवश्यकता होती ह ैजिजसने उसे चनुाव में स्थादिपत दिकया ह।ै यह घोषणा दिनवाIडिचत दिव3ायकों को इस
मामले में बाध्य करती ह ैदिक

 राज्य  परिरष  के  चनुाव  में  दिकसी  दिवशेष  उम्मीवार  को  पाटm  के  समथIन  सदिहत  सभी  मामलों  में
राजनीडितक ल के प्रडित दिन¡ा। दिफर भी, दिकहोतो होलोहन बनाम में दिन3ाIरिरत कानून को ध्यान में रखते
हुए। ज़डिचल्लू और ओआरएस।  ,  यह तकI  ना सही नहीं है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली दिव3ान सभा के
सस्यों को सवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिलए उजागर करती ह ैक्योंदिक संदिव3ान का वह दिहस्सा
अलग-अलग उद्देश्यों के लिलए ह।ै [ 146 - ए-बी-सी-,ी]

दिकहोतो होलोहन बनाम। Zachillhu, [1992] पूरक। 2 एस. सी. सी. 651, पर भरोसा दिकया।

19.3 . अनुच्छे 21 के माध्यम से मानवाडि3कारों की सावIभौदिमक घोषणा और

 अनुच्छे 25 26 के माध्यम से नागरिरक और राजनीडितक अडि3कारों पर अंतराID्र ीय सम्मेलन
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह जरूरी नहीं दिक गvु मतान द्वारा संतुD दिकया जाए, बल्किlक समान रूप से स्वतंत्र मतान द्वारा भी
संतDु दिकया जाए प्रदिHयाएँ "। [ 147 - ई-एफ}

19.4 . यहाँ तक दिक चुनावों के तहत जो जिसद्धांत पर आ3ारिरत हैं

मतान की गोपनीयता, यह मताता को चनुना ह ैदिक वह खलुासा करना चाहता ह ैया नहीं

जिजनके लिलए उन्होंने मतान दिकया था या गोपनीयता बरकरार रखना चाहते हैं। अगर वह ऐसा करता है

वह चुनता है, वह अपने दिवशेषाडि3कार को छोड़ सकता है और उस ल्किस्थडित में, मतपत्र की गोपनीयता
दिमलनी चादिहए। ऐसी घटना तब भी हो सकती है जब 3ोखा3ड़ी, जालसाजी या अन्य अवै3 कायI  हो
और प्रकटीकरण उप-न्याय के प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करता ह।ै [ 152 - ई]

एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम एस. गुरचरण सिंसह टोहरा, [1980] सप। एससीसी

53 , संर्णिभत दिकया गया।

रानी वी। दिबय,Iसाल, एल. आर. (1875-76) 1 क्यू. बी. 452, संर्णिभत।

19.5 . याडिचकाकताI का दिनवेन दिक हमेशा मतान करने का अडि3कार

एक दिनदिहत शब् के रूप में, गोपनीयता में मतान करने का अडि3कार, पूरी तरह से सही नहीं ह।ै जहाँ
संदिव3ान ने ऐसा करना उडिचत समझा ह,ै वहाँ उसने स्पD रूप से प्राव3ान दिकया ह ै-

गुv मतान द्वारा चनुाव। यह इदंिगत करना उडिचत है दिक चुनाव से संबंडि3त संदिव3ान के प्राव3ानों के
मामले में इस दिवषय पर मौन के दिवपरीत राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों की सीटें, अनुच्छे
55 (3) और 66 (1), जो Hमशः राD्र पडित और उपराD्र पडित के पों के लिलए चुनाव के तरीके से संबंडि3त
हैं, "गुv मतान" द्वारा चुनाव के लिलए प्राव3ान करते हैं।

 [ 156 - जी-एच; 157-ए]

ए. नीललोदिहतासन नार बनाम। जॉजI  मैस्Hीन और ओआरएस। , [ 1994 ] पूरक।

2 एस. सी. सी. 619, पर भरोसा दिकया।

19.6 . यदि अपने आप में मतान करने का अडि3कार गुv रूप से मतान करने का संकेत ता है या
स्वीकार करता है,
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तब संदिव3ान के अनुच्छे 55 (3) और 66 (1) में ऐसे शब्ों को शादिमल करने की आवश्यकता नहीं
होती। उक्त अनुच्छेों में उक्त शतI  को शादिमल करने की आवश्यकता से पता चलता है दिक "गुv मतान"
हमेशा दिनदिहत नहीं होता ह।ै यह नहीं ह।ै

 आवश्यक दिनदिहताथI  द्वारा मतान की अव3ारणा में शादिमल दिकया गया। यह इस प्रकार है दिक  'गुv
मतपत्र'  को मानक बनाने के लिलए,  इसे स्पD रूप से प्रान दिकया जाना चादिहए। अनुच्छे  80 (4) में
पढ़ने के लिलए एक गुv मतपत्र की आवश्यकता प्राव3ान में "और ऐसे चनुाव में मतान गvु मतपत्र द्वारा
होगा"  शब्ों को पढ़ना होगा। ऐसा करना संवै3ादिनक और सांदिवडि3क कुलदिप नायर बनाम के प्रत्येक
जिसद्धांत के लिखलाफ होगा।
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दिनमाIण। इस प्रकार, इस दृदिDकोण से, यह मानना मुल्किश्कल है दिक राज्यों की परिरष के लिलए खलुी मतपत्र
प्रणाली प्रान करने में सवंै3ादिनक बुIलता ह।ै [ 157 - सी-,ी-ई।

19.7 . जहाँ इस दिवषय पर काननू चुप है, वहाँ अनुच्छे 324 एक भं,ार ह।ै

दिनवाIचन आयोग को घोदिषत उद्देश्य के लिलए कायI  करने की शदिक्तएक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव के लक्ष्य
का पीछा करना, और इस दृदिDकोण में यह भी मानता है

सलाहकार की भूदिमका। लेदिकन अनुच्छे 327 के तहत काननू बनाने की शदिक्त संस में दिनदिहत है, जो
सव•च्च ह ैऔर इसलिलए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं ह।ै

 [ 157 - एच; 158-ए]

मोटिंहर सिंसह दिगल बनाम। मुख्य चुनाव आयकु्त, [1978] 1 एस. सी. सी. 405,

संर्णिभत दिकया गया।

19.8 . वोट को गुv रखने का दिवशेषाडि3कार दिनवाIचक का ह ैजो

अन्यथा चुन सकता है;  अथाIत,  वह उस तरीके का खलुासा करने का दिवकlप चनु सकता है जिजसमें
उसने अपना वोट ,ाला है,  लेदिकन उसे उस तरीके का खलुासा करने के लिलए मजबूर नहीं दिकया जा
सकता है जिजसमें उसने ऐसा दिकया ह,ै जिसवाय उस दिवषय पर कानून के अनुसार जो आमतौर पर केवल
उस ल्किस्थडित में लागू होता है जब चुनाव को उच्च न्यायालय के समक्ष चनुाव याडिचका के माध्यम से चनुौती
ी जाती ह।ै [ 162 - बी-सी]

19.9 . इस प्रकार, संशोडि3त दिनयमों का प्रभाव यह ह ैदिक चनुावों में

 राज्य  परिरष,  दिनवाIचक  द्वारा  मतपेदिटका  में  मतपत्र  ,ालने  से  पहले,  राजनीडितक  ल  के  अडि3कृत
प्रडितदिनडि3 को यह सत्यादिपत करने की अनुमडित ी जाएगी दिक ऐसा दिनवाIचक दिकसे अपना वोट ता ह।ै
यदि ऐसा मताता अपना डिचदि°त मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो उसे वापस ले लिलया जाएगा
और पीठासीन अडि3कारी द्वारा इस आ3ार पर रद्द कर दिया जाएगा दिक मतान प्रदिHया का उल्लंघन
दिकया गया था। इसलिलए, मताता पर अपना वोट दिखाने की मजबूरी ह।ै लेदिकन दिफर, उपरोक्त दिनयम
केवल उस उदे्दश्य को आगे बढ़ाने के लिलए हैं जिजसे दिववादित संशो3न द्वारा प्राv दिकया जाना चादिहए।
बल्किlक, दिनयमों से पता चलता है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली का मतलब यह नहीं है दिक यह सभी के लिलए
खलुी ह।ै यह केवल राजनीडितक  ल के अडि3कृत प्रडितदिनडि3 को ही खने  और सत्यादिपत करने  की
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अनुमडित है दिक ऐसा मताता दिकसे अपना वोट ता ह।ै मताता के पास यह चुनने का दिवशेषाडि3कार
रहता ह ैदिक अपनी पाटm के अडि3कृत एजेंट को अपना वोट दिखाना ह ैया नहीं।

 [ 182 - एफ-जी-एच]

19.10 . राज्य परिरष के चनुावों में मतान की तुलना नहीं की जा सकती है

 आम चनुाव के साथ। आम चुनाव में,  मताताओ  ंको इस ,र के दिबना गुv तरीके से मतान करना
पड़ता है दिक उनके वोट दिकसी को भी बताए जा सकते हैं या पीदिड़त हो सकते हैं। कोई पाटm संबद्धता
नहीं है और इसलिलए चनुाव पूरी तरह से मताता के पास ह।ै ऐसा तब नहीं होता जब सव•च्च न्यायालय
रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. के लिलए चुनाव आयोजिजत दिकए जाते हैं।
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5 एस सी आर।

 28

दिनवाIचक के रूप में राज्य परिरष दिव3ान सभाओं के दिनवाIडिचत सस्य होते हैं जिजनकी बले में पाटm
संबद्धता होती ह।ै [ 163 - ए-बी।

20.1 . 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों' में मतान का अडि3कार हमेशा इस संभI  में होता ह ै-

राD्र ीय दिव3ान द्वारा दिन3ाIरिरत एक दिनवाIचन प्रणाली। मतान का अडि3कार स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों के
अडि3कार से अपना रगं प्राv करता है; दिक 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों' के अडि3कार के दिबना मतान का
अडि3कार खाली ह।ै यह एक चनुावी प्रणाली के संभI  में 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों' की अव3ारणा ह ैजो
मतान के अडि3कार को सामग्री और अथI  प्रान करती ह।ै सूर ेशब्ों में, 'मतान का अडि3कार' स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष चनुावों का एक घटक नहीं ह।ै यह आवश्यक है लेदिकन आवश्यक घटक नहीं ह।ै [ 167 -
एफ-जी]

 जु, वी। मैदिकयॉन, (1926) 38 सी. एल. आर. 380; टिंकग बनाम। जेम्स, (1972) 128 सीएलआर

221 और न्यू नेशनल पाटm ऑफ साउथ अफ्रीका बनाम। डिक्षण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और ए.
एन. आर. , ( 1999 ) 3 एस. ए. 191, संर्णिभत।

" फजेनबाम द्वारा ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान संबं3ी कानून का सूरा संस्करण और

हैंक्स, संर्णिभत।

20.2 . यह स्पD ह ैदिक मतान का अडि3कार एक ऐसी अव3ारणा ह ैजिजसे स्वीकार करना पड़ता है

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों की प्रादिv की अव3ारणा के लिलए। चुनाव की प्रकृडित,

अथाIत्, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतान के अडि3कार की अव3ारणा को दिनयंदित्रत करता ह।ै जहाँ
चुनाव सी3े होते हैं,  वहाँ गुv मतान पर जोर दिया जाता ह।ै जहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं और जहाँ
सस्यों का चयन अप्रत्यक्ष माध्यमों से दिकया जाता ह,ै जैसे -

 द्वारा

संस या दिव3ान सभा या कायIपालिलका द्वारा, दिफर खलेु मतपत्र को मतान की चनुावी प्रणाली के तहत
एक अव3ारणा के  रूप में पेश दिकया जा सकता ह।ै प्रत्यक्ष चनुावों के मामले में,  सस्यों  को सी3े
लोकदिप्रय वोट द्वारा चुना जाता है जो अप्रत्यक्ष चनुावों के मामले में नहीं होता ह।ै इसलिलए, यह नहीं कहा
जा सकता ह ैदिक खलेु मतपत्र की अव3ारणा स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों की प्रादिv को दिवफल कर ेगी।

 [ 175 - ,ी-ई-एफ]

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 " ऑस्ट्र ेलिलयाई संवै3ादिनक कानून "(सूरा संस्करण), संर्णिभत।

20.3 . यह नहीं भुलाया जा सकता दिक राजनीडितक लों का अल्किस्तत्व एक

हमार ेसंसीय लोकतंत्र की अदिनवायI दिवशेषता और यह दिक यह संस के लिलए चिंचता का दिवषय हो सकता
है यदि यह पाया जाए दिक मताता दिववेकपूणI मतान की आड़ में Hॉस वोटिंटग का सहारा ले रहे थे,
मतान की गोपनीयता के नाम पर पाटm अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे। इससे पाटm का अनुशासन
कमजोर होगा।

त्रुदिटपूणI  दिव3ायक। राजनीडितक ल हमार ेश में संसीय लोकतंत्र की अदिनवायI  शतI  हैं और अप्रत्यक्ष रूप
से कुलदिप नायर बनाम के मामले में पाटm अनुशासन की सुरक्षा को चुनावों की शुद्धता की एक आवश्यक
दिवशेषता के रूप में पेश दिकया जा सकता ह।ै
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चुनाव। [ 175 - जी-एच; 176-ए]

20.4 . दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत के बीच अंतर करने वाली दिवशेषता

 एक प्रडितदिनडि3 में प्रडितदिनडि3त्व 'और' आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व '

लोकतंत्र यह है दिक आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व के मामले में सस्यों का चुनाव ल के आ3ार पर दिकया
जाता ह।ै वे पाटm अनुशासन के अ3ीन हैं। वे उ‰रायी हैं

अनुशासन के उल्लघंन के लिलए दिनष्काजिसत दिकया जाए। इसलिलए, आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की अव3ारणा
को प्रभावी बनाने के लिलए, संस 'ओपन बलेैट' का सुझाव  सकती ह।ै ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा
सकता ह ैदिक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव 'खलेु मतपत्र' से हार जाएंगे। [ 180 - ई-एफ]

यूनाइटे, ,ेमोHेदिटक मूवमेंट बनाम। डिक्षण गणराज्य के राD्र पडित

अफ्रीका और ओआरएस। , ( 2003 ) 1 एसए 495 और टिंकग वी। जेम्स, (1972) 128 सी. एल.
आर. 221 का उल्लेख दिकया गया ह।ै

20.5 . सन के अंर एक प्रस्ताव पर प्रत्येक वोट एक खलेु मतपत्र द्वारा होता ह।ै .

अध्यक्ष,  लोक सभा के उपाध्यक्ष और राज्य परिरष के उपाध्यक्ष का चुनाव एक दिवभाजन द्वारा दिकया
जाता है जो खलेु मतान की एक प्रणाली ह।ै इस संबं3 में प्रदिHया और संचालन दिनयमों के दिनयम
7,8,364,365,367,367 एए और 367 बी का संभI  दिया जा सकता ह।ै

लोकसभा में कायI  और राज्य परिरष में प्रदिHया और कायI  संचालन दिनयमों के दिनयम 7,252,253 और
254। इसलिलए, इस तकI  पर दिववादित संशो3न के औडिचत्य को हlके में नहीं लिलया जा सकता है दिक
खलेु मतान  से पाटm  नामांकन के आ3ार पर दिकसी दिवशेष राज्य की दिव3ानसभा के लिलए चुने गए
मताताओ ंद्वारा Hॉस वोटिंटग की बुराई समाv हो जाती ह।ै [ 180 - एच; 181-ए-बी]

20.6 . यह तकI दिक मताता का अभिभव्यदिक्त का अडि3कार

राज्य परिरष के लिलए चुनाव खलेु मतपत्र से प्रभादिवत होता है जो मान्य नहीं है, क्योंदिक एक दिनवाIडिचत
दिव3ायक को एक दिवशेष तरीके से मतान करने के लिलए सन की सस्यता से दिकसी भी अयोग्यता का
सामना नहीं करना पडे़गा। [ 181 - ई]

20.7 . चंूदिक संशो3न आवश्यकता के आ3ार पर लाया गया है
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Hॉस वोटिंटग से बचें और भ्रDाचार की बुराइयों को दिमटाने के साथ-साथ हमारे लोकतांदित्रक ढाचें की
अखं,ता को बनाए रखने के लिलए, इसे राज्य द्वारा संदिव3ान के अनुच्छे 19 (2) के तहत एक उडिचत
प्रडितबं3 के रूप में भी उडिचत ठहराया जा सकता ह।ैयह 3ारणा दिक इस तरह के चनुाव में मतान करना
संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए) के तहत अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता के बराबर ह।ै [ 181 - एफ-जी]

 20.8 . इस तथ्य से इनकार नहीं दिकया जा सकता ह ैदिक मतान का तरीका

 राज्य परिरष के लिलए चनुाव दिनडि}त रूप से क़ानून द्वारा दिवदिनयदिमत दिकया जा सकता ह।ै संदिव3ान में यह
प्राव3ान  नहीं  है दिक  राज्य  परिरष  के  चनुाव  के  लिलए  मतान  गvु  मतान  द्वारा  दिकया  जाएगा।  30
सस्यीय परिरष के चुनाव के लिलए मतान
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

संस द्वारा बनाए गए कानून के कारण अब तक राज्य गुv मतान द्वारा होते थे। यह नहीं कहा जा
सकता ह ैदिक सभी प्रकार के चुनावों में गुv मतान एक संवै3ादिनक अडि3कार ह।ै

[ 181 - एच; 182-ए]

एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम दिनवाIचन अडि3कारी, नामक्कल दिनवाIचन के्षत्र और अन्य। ,

[ 1952 ]  एस.  सी.  आर. 218 और पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज  (पी.  यू.  सी.  एल.) v.
भारत सघं और ए. एन. आर. , [ 1997 ] 1 एस. सी. सी. 301, संर्णिभत।

20.9 . दिववादित संशो3न से मतान का अडि3कार नहीं खोया जाता ह।ै

संबंडि3त राज्य की दिव3ान सभा का प्रत्येक दिनवाIडिचत सस्य राज्य परिरष के चुनाव में मतान करने का
पूरी तरह से हकार ह।ै एकमात्र परिरवतIन

यह दिववादित संशो3न के कारण आया है दिक उसे अपनी पाटm के प्रडितदिनडि3 को वोट ,ालने के तरीके का
खलुासा करना होगा। संस इसे भ्रDाचार को रोकने और स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव सदुिनडि}त करने और
इससे भी महत्वपूणI  रूप से चनुावों की शुद्धता बनाए रखने के लिलए केवल एक दिनयामक दिवडि3 के रूप में
उडिचत ठहराएगी। [ 182 - बी-सी]

20.10 . बहुलीय लोकतंत्र मूल संरचना का एक आवश्यक दिहस्सा ह।ै

संदिव3ान से। संसीय लोकतंत्र और बहुलीय प्रणाली में लोगों के दिवश्वास को बहाल करने के उदे्दश्य से
काननू में संशो3न को ोष नहीं दिया जा सकता ह।ै

 [ 182 - एफ]

20.11 . गोपनीयता का जिसद्धांत एक पूणI  जिसद्धांत नहीं ह।ै .

दिव3ायी संशो3न को इस आ3ार पर दिनरस्त नहीं दिकया जा सकता है दिक एक अलग या बेहतर दृदिDकोण
संभव ह।ै यह अच्छी तरह से तय है दिक यह काननू के लिलए एक चुनौती है एक अन्य दृदिDकोण के आ3ार
पर दिनणIय नहीं लिलया जा सकता ह ैजो अडि3क हो सकता है

उडिचत या स्वीकायI। दिव3ाडियका की दिव3ायी क्षमता के भीतर एक मामला बा वाले के दिववेक और दिववेक
पर छोड़ दिया जाना चादिहए जब तक दिक यह दिकसी भी संवै3ादिनक प्राव3ान का उल्लंघन नहीं करता है या
मौलिलक अडि3कारों का उल्लघंन नहीं करता ह।ै [ 182 - जी]

21. स्वतंत्र और दिनष्पक्ष सुदिनडि}त करने के लिलए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूणI  जिसद्धांत ह।ै
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चुनाव। हालाँदिक, सव•च्च जिसद्धांत स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव और चनुावों की शुद्धता ह।ै यदि गोपनीयता
भ्रDाचार का स्रोत बन जाती है तो पारर्णिशता में इसे रू करने की क्षमता होती ह।ै दिव3ायी नीडित के
अनुसार दिव3ान

यह दिक पारर्णिशता उस बुराई को समाv कर गी जो स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों के बडे़ उद्देश्य की सेवा
करगेी। [ 182 - एच; 183-ए]

नागरिरक मूल न्यायदिनणIयः 2004 की रिरट याडिचका (सी) संख्या 217। ( भारत के सदंिव3ान के अनुच्छे
32 के तहत)
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 कुलदिप नायर बनाम के साथ। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

 31

लेखन याडिचका (सी) सं। 262 , 266 और 2004 का 305।

रासिंजर सचर, एफ. एस. नरीमन, संजय पारिरख, ए. एन. सिंसह, पवन कुमार,

पी. एच. पारखे, सुभाष शमाI, शकुम शमाI, मैरी दिमट्जी, रजंीत रोहतगी

( याडिचकाकताI के लिलए मेससI पी. एच. पारखे एं, कंपनी), चरणलाल शौ, व्यदिक्तगत रूप से, अजय के.
अग्रवाल, अलका अग्रवाल और अनादिमका अग्रवाल।

दिमलन के. बनजm, ए. जी., जी. ई. वाहनवती, एस. जी., अरुणेश्वर गुvा, ए. ए. जी.,

,ी. पी. सिंसह, ए. ए. जी., जे. एस. अत्री, ए. ए. जी., अवतार सिंसह रावत, ए. ए. जी., राम जेठमलानी,
मो. यूसफु, अरुण जेटली, पी. पी. राव, ,ॉ. आर. जी. पाडि,या, के. रा3ाकृष्णन, गौरव अग्रवाल (भारत
के अटॉनm जनरल के लिलए), नवीन कुमार सिंसह, अवनीत

तूर, संजय जैन, अरुण के. जिसन्हा, राजशेखर राव, इदं्र साहनी, अदिनल कदिटया दिवमला जिसन्हा, गोपाल
सिंसह, ऋतुराज दिवश्वास, हमेंडितका वाही, टिंपकी बेहरा, जनाIन ास, श्वेतकेतु दिमश्रा, श्यामा सिंसह, कादिमनी
जैसवाल, तारा चंद्र शमाI,  नीलम शमाI,  राजीव शमाI,  अजय शमाI,  रुपेश कुमार,  ,ी.  भारती रडे्डी,  पी.
दिवनय कुमार, स्नेहा भास्करम (टी. वी. रत्नम के लिलए), एस. मुरली3र, अदिमत शमाI, ए. मरिरयारपुथम,
अरुणा माथुर  (मेससI  के लिलए)। अपुIथम,  अरुणा एं, कंपनी),  रजंन मखुजm,  बी.  एस.  बंभिथया,  इला
कपूर,  अभिभनव मुखजm,  पूजा महाजन,  दिनयोमा वासव,  ख्वैरकपम नोदिबन सिंसह,  अदिनल श्रीवास्तव,
सौरभ श्रीवास्तव,  संजय आर.  हगेडे़,  सुब्रोमोदिनयम प्रसा,  गोपालकृष्णन,  आर.,  अभय कुमार,  जय
दिकशोर,  के.  रमेश,  गव¤श काबरा,  अनुव्रत शमाI।  (  प्रवीण स्वरूप),  रदिव पी.  मेहरोत्रा,  बीना मा3वन
(मेससI  के लिलए। लॉयसI  दिनट एं, कंपनी), वी. के. जिसद्धाथIन, जे. आर. लुवागं (मेससI  के लिलए। कॉप•रटे
लॉ  ग्रुप),  सुपणाI  श्रीवास्तव,  ीदिv सिंसह,  राजेश  श्रीवास्तव,  उपमन्यु हजारिरका,  सत्य  दिमत्रा,  सुदिमता
हजारिरका, एस. रदिवशंकर, आर. यमुना नडिचयार, हमेानंदिनी ओरी, लेसी, ए. सुभादिषनी, नवीन प्रकाश,
एस.  ,ब्lयू.  ए.  कारी,  व‰ कामत,  हृदिषकेश बरुआ,  डिचनमॉय प्रीप शमाI,  सुरुची सूरी,  ,ी.  एस.
माहरा, गोपाल प्रसा (अदिनल कुमार झा के लिलए), जचिंतर कुमार भादिटया, के. एन. म3 ुसूनन, आर.
सतीश, इटंरवेनर-इन-पसIन (आई. ए. नंबर 4) (एन.

न्यायालय का दिनणIय इसके द्वारा दिया गया था

वाई. के. सभरवाल, सीजे। पृ¡भूदिम भारत के संदिव3ान के अनुच्छे 32 के तहत इस रिरट याडिचका द्वारा,

याडिचकाकताI के प्रडितदिनडि3त्व में दिकए गए संशो3नों को चुनौती ना चाहता है
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 लोक प्रडितदिनडि3त्व (संशो3न) अडि3दिनयम 2003 का 40 के माध्यम से लोक अडि3दिनयम, 1951 (संके्षप
में,  'लोक  प्रडितदिनडि3त्व  अडि3दिनयम,  1951')  जो  28  अगस्त,  2003  से  लागू  हुआ।  उक्त  संशो3न
अडि3दिनयम  2003  द्वारा,  राज्य  परिरष  में  दिनवाIडिचत  होने  के  लिलए  संबंडि3त  राज्य  में  "अडि3वास"  की
आवश्यकता को हटा दिया गया है जो याडिचकाकताI के अनुसार संघवा के जिसद्धांत का उल्लंघन करता है,
जो एक बुदिनयाी संरचना सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



5 एस सी आर।

 32

 संदिव3ान से।

रिरट याडिचका में, संशो3नों को एक और चनुौती ी गई है

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 59,94 और 128, जिजसके द्वारा ओपन बलेै प्रणाली शुरू की गई
ह,ै याडिचकाकताI के अनुसार 'गोपनीयता' के जिसद्धांत का उल्लंघन करती है, जो याडिचकाकताI के अनुसार
स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों का सार ह।ै मताता की अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता जो संदिव3ान की मूल
दिवशेषता ह ैऔर संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए) के तहत मौलिलक अडि3कार का दिवषय ह।ै

2003 के संशो3न अडि3दिनयम 40 से पहले संदिवडि3 का पाठ

 1951 से 2003 तक मूल रूप से 3ारा 3,59,94 और 128 इस प्रकार थींः

 " 3. राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता। - एक व्यदिक्त

 दिकसी भी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चुने जाने के लिलए योग्य नहीं होगाया राज्यों की परिरष में कें द्र
शाजिसत प्रश जब तक दिक वह एक दिनवाIचक न हो

 उस राज्य या के्षत्र में एक संसीय दिनवाIचन के्षत्र।

 59. चुनाव में मतान का तरीका। - हर चनुाव में जहां एक मतान होता है

 लिलए गए मतपत्रों को मतपत्र द्वारा इस तरह से दिया जाएगा दिक

 दिन3ाIरिरत दिकया गया ह ैऔर प्रॉक्सी द्वारा कोई वोट प्राv नहीं दिकया जाएगा।

 94. मतान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं दिकया जाएगा। कोई गवाह या अन्य व्यदिक्त नहीं

 यह बताना आवश्यक होगा दिक उसने चुनाव में दिकसे वोट दिया ह।ै

 128. मतान की गोपनीयता बनाए रखना। - ( 1 ) प्रत्येक अडि3कारी, क्लकI , एजेंट या अन्य व्यदिक्त जो
दिकसी भी चुनाव में मतों की रिरकॉर्डिं,ग या दिगनती के संबं3 में कोई कतIव्य दिनभाता ह ै(कुछ को छोड़कर)

 दिकसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अडि3कृत उद्देश्य) दिकसी भी व्यदिक्त को सूडिचत करते हैं।

 ऐसी गोपनीयता का उल्लघंन करने के लिलए मानी गई कोई भी जानकारी।

 ( 2 ) कोई भी व्यदिक्त जो उप-3ारा (1) के प्राव3ानों का उल्लघंन करता ह।ै

 कारावास से ,ंनीय होगा जिजसकी अवडि3 बढ़ सकती ह।ै
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 तीन महीने तक या जुमाIना या ोनों के साथ।

लोक प्रडितदिनडि3त्व (संशो3न) अडि3दिनयम, 2003 (2003 का अडि3दिनयम संख्या 40) द्वारा, 3ारा 3 में
'उस राज्य या के्षत्र में' शब्ों को प्रडितस्थादिपत दिकया गया था।

3ारा 59,94 और 128 में अंत में दिनम्नलिललिखत प्राव3ान जोडे़ गए थे।

 " 59. बशत¤ दिक प्रत्येक चुनाव में एक सीट या सीटों को भरने के लिलए वोट

 राज्यों की परिरष में खलेु मतान द्वारा दिया जाएगा।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]
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 94. बशत¤ दिक यह 3ारा ऐसे गवाह या अन्य पर लागू नहीं होगी।

वह व्यदिक्त जिजसने खलेु मतपत्र द्वारा मतान दिकया हो।

128. बशत¤ दिक इस उप-3ारा के प्राव3ान लागू नहीं होंगे

 ऐसे अडि3कारी, लिलदिपक, अभिभकताI या अन्य व्यदिक्त को जो ऐसा कोई कायI  करता ह।ै

राज्यों की परिरष में एक सीट या सीटों को भरने के लिलए एक चुनाव में कतIव्य।

मुद्दे

इस मामले में दिन3ाIरण के लिलए ो मुद्दे उठते हैं। पहला मुद्दा संबंडि3त है

'अडि3वास' शब् की सामग्री और महत्व के लिलए जबदिक सूरा

मुद्दा के तहत मतान में 'गोपनीयता' की अव3ारणा के महत्व से संबंडि3त है

संवै3ादिनक योजना।

संदिव3ान का व्यापक ढांचा

भारत के सदंिव3ान में संघ दिव3ानमं,ल का प्राव3ान ह,ै जिजसे कहा जाता है

" संस, अनुच्छे 79 के माध्यम से, राD्र पडित और ो सनों से दिमलकर बनती है जिजन्हें Hमशः "राज्य
परिरष" के रूप में जाना जाता है, जिजसे राज्यसभा और "लोक सभा" के रूप में भी जाना जाता है, जिजसे
लोकसभा  के  रूप  में  भी  जाना  जाता  ह।ै  राज्य  दिव3ानमं,ल  के  लिलए  अनुच्छे  168  में  एक  समान
प्राव3ान ह,ै जिजसमें राज्य के राज्यपाल के अलावा, एक "दिव3ान सभा" शादिमल ह,ै जिजसे प्रत्येक राज्य में
दिव3ान सभा के रूप में भी जाना जाता है और "दिव3ान परिरष", जिजसे कुछ राज्यों में दिव3ान परिरष के
रूप में भी जाना जाता ह।ै

संघ दिव3ानमं,ल में, अथाIत संस, राज्य परिरष,

इसमें 250 सस्य (अडि3क से अडि3क नहीं) होते हैं, जिजनमें से 12 को अनुच्छे 80 (3) के अनुसार
राD्र पडित द्वारा नादिमत दिकया जाता है,  शेष  238 सस्य होते हैं -" राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के
प्रडितदिनडि3 "। संदिव3ान की चौथी अनुसूची राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के ऐसे प्रडितदिनडि3यों द्वारा राज्य
परिरष में सीटों के आवंटन को दिन3ाIरिरत करती ह।ै

अनुच्छे 80 (4) में प्राव3ान ह ैदिक "प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3

2006(8) eILR(PAT) SC 122



राज्य परिरष का चुनाव दिव3ानमं,ल के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा दिकया जाएगा।

 एकल  हस्तांतरणीय  मत के माध्यम से आनुपाडितक  प्रडितदिनडि3त्व  की प्रणाली  के  अनुसार  राज्य की
दिव3ानसभा। अनुच्छे 80 (5) में आगे प्राव3ान दिकया गया है दिक राज्य परिरष में कें द्र शाजिसत प्रशों के
प्रडितदिनडि3यों का चयन उस तरीके से दिकया जाएगा जो संस कानून द्वारा दिन3ाIरिरत कर।े

अनुच्छे 84 को "योग्यता" को इदंिगत करने के लिलए एक प्राव3ान के रूप में शलैीबद्ध दिकया गया ह।ै

 संस की सस्यता "। खं, (ए) और (बी) में, अनुच्छे 84 इसे बाध्यकारी बनाता है
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

दिकसी भी व्यदिक्त के लिलए जो नागरिरक होने के लिलए संस में एक सीट भरने के लिलए चनुा जाना चाहता है

भारत का और एक दिनडि}त आयु का, जो राज्य परिरष में एक सीट के मामले में 30 वषI  से कम नहीं हो
सकता ह।ै अनुच्छे 84 (सी) में प्राव3ान है दिक एक उम्मीवारसंस के सस्य के रूप में दिनवाIडिचत
होने के लिलए "ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चादिहए जो संस द्वारा बनाए गए दिकसी कानून द्वारा या उसके
तहत दिन3ाIरिरत की जा सकती हैं"।

संदिव3ान का भाग XV "चुनाव" के दिवषय से संबंडि3त ह।ै वतIमान में इसमें अनुच्छे 324 से 329 शादिमल
हैं। अ3ीक्षण, दिन¤शन और चुनाव का दिनयंत्रण चुनाव आयोग के पास दिनदिहत ह।ै

अनुच्छे 327 संस को शदिक्त प्रान करता ह,ै जिजसके अ3ीन

संदिव3ान  के  प्राव3ान,  समय-समय  पर  कानून  द्वारा, "चुनावों  से  संबंडि3त  या  उनके  संबं3 में  सभी
मामलों" के संब3ं में, अन्य बातों के साथ-साथ, "संस के दिकसी भी सन" के लिलए प्राव3ान करना,
जिजसमें  "मताता सूची तयैार करना,  दिनवाIचन के्षत्रों का परिरसीमन और चुनाव के लिलए आवश्यक सभी
मामले शादिमल हैं।

ऐसे सन या सनों पर उडिचत दिवचार सुदिनडि}त करना।

संदिव3ान का भाग 11 "ोनों ेशों के बीच संबं3ों" से संबंडि3त ह।ै

 संघ और राज्य "। भाग XI का अध्याय I "दिव3ायी" के संबं3 में ह।ै

 संबं3 "। अनुच्छे 245 आम तौर पर कहता है दिक संस, संदिव3ान के प्राव3ानों के अ3ीन, भारत के
पूर ेया दिकसी भी दिहस्से के लिलए काननू बना सकती ह।ै अनुच्छे 246 संस को सातवीं अनुसूची ("संघ
सूची", इसके बा) में सचूी I में उजिल्ललिखत दिकसी भी मामले के संबं3 में कानून बनाने की "अनन्य शदिक्त"
प्रान करता ह।ै सघं सूची, जैसा दिक सातवीं अनुसूची में दिया गया है, में प्रदिवदिD संख्या 72 शादिमल ह,ै
जो अन्य बातों के अलावा,

 "संस के लिलए चुनाव"।

आरपी अडि3दिनयम, 1950 और 1951 का इडितहास

 वषI  1952 में संस का दिवडि3वत गठन दिकया गया और

संदिव3ान के प्राव3ानों के तहत पहले सत्र के लिलए बठैक के लिलए बुलाया गया, तब तक संदिव3ान सभा,
जिजसने संदिव3ान तयैार दिकया था और उसे अपनाया था, अनुच्छे 379 में दिनदिहत प्राव3ानों के अनुसार
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अस्थायी संस के रूप में कायI  करती थी। यहां यह जोड़ा जा सकता है दिक पहले आम चनुावों के बा
संस के ोनों सनों का गठन दिकया गया था, अनुच्छे 379, अपने उद्देश्य को पूरा करने के बा, 1
नवबंर, 1956 से संदिव3ान (सातवां संशो3न) अडि3दिनयम, 1956 द्वारा हटा दिया गया था।

अस्थायी संस, अनुच्छे 379 के तहत अपने अडि3कार का प्रयोग करते हुए

उपरोक्त सक्षम प्राव3ानों के साथ पढ़ें, कुलदिपनायार v नामक एक काननू अडि3दिनयदिमत दिकया।
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 यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

35

 " लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 "(आर. पी. अडि3दिनयम, 1950), जो 12 मई, 1950 से लागू
हुआ। यह कानून "लोकसभा और राज्यों के दिव3ानमं,लों के चनुाव के उद्देश्य से दिनवाIचन के्षत्रों में सीटों
के आवंटन और परिरसीमन, ऐसे चुनावों में मताता की योग्यता, मताता सूची तयैार करने,

 और उससे जुडे़ मामले "। यहाँ यह उल्लेख दिकया जाना चादिहए दिक "राज्यों की परिरष में सीटों को भरने
के तरीके" से संबंडि3त दिवषय-वस्तु भाग-सी राज्यों (बा में "कें द्र शाजिसत प्रशों") के प्रडितदिनडि3यों द्वारा
भरा गया था

 1950  के अडि3दिनयम  73  (जिजसे  कानूनों  के अनुकूलन  (संख्या  2)  आश, 1956  के  साथ  पढ़ा
जाएगा) के माध्यम से इस काननू में जोड़ा गया, जिजसने अन्य बातों के अलावा, आर. पी. अडि3दिनयम,
1950 में भाग IVA जोड़ा।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 में चुनावों से संबंडि3त सभी प्राव3ान शादिमल नहीं थे।

 संस के सनों के लिलए चनुाव के वास्तदिवक सचंालन के लिलए प्राव3ान, ऐसे सनों की सस्यता के
लिलए योग्यता आदि को बा के उपायों में बनाया जाना था। ऐसे अन्य दिवषयों के लिलए प्राव3ान करने के
लिलए, अनंडितम संस ने उपरोक्त सक्षम प्राव3ानों के साथ पदिठत अनुच्छे 379 के तहत अपने अडि3कार
का प्रयोग करते हुए आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 लागू दिकया, जिजसे 17 जुलाई, 1951 से लागू दिकया
गया था।

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 के भाग II का अध्याय I "के लिलए योग्यता" से संबंडि3त ह।ै

 संस की सस्यता "। इसमें ो खं, शादिमल हैं, अथाIत् 3ारा 3 और 4। हम 3ारा 4 से ज्याा चिंचडितत
नहीं हैं क्योंदिक यह लोक सभा की सस्यता के लिलए योग्यताओ  ंसे संबंडि3त ह।ै आर.  पी.  अडि3दिनयम,
1951 की 3ारा 3 अपने मूल रूप में यहाँ दिववा का मखु्य कारण ह।ै

आर.  पी.  अडि3दिनयम,  1951  की  3ारा  3,  जैसा  दिक  मूल  रूप  से  अडि3दिनयदिमत  दिकया  गया  था,
दिनम्नानुसार हःै

 " 3. राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता। — ( 1 ) ए. व्यदिक्त दिकसी के प्रडितदिनडि3 के रूप में
चुने जाने के योग्य नहीं होगा।

 भाग ए या भाग बी राज्य (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा)

 राज्य सभा में जब तक दिक वह दिकसी संसीय दिनकाय का दिनवाIचक न हो।

 उस राज्य में दिनवाIचन के्षत्र।
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 ( 2 ) एक व्यदिक्त प्रडितदिनडि3 के रूप में चनेु जाने के योग्य नहीं होगा। अजमेर और कुगI  राज्यों या मभिणपुर
राज्यों के और

 प्रडितदिनडि3 होना ह।ै( 3 ) उप-3ारा (2) में अन्यथा उपबंडि3त को छोड़कर, कोई व्यदिक्त 36 नहीं करगेा।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 दिकसी भी भाग सी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चनेु जाने के लिलए योग्य होना या राज्य परिरष में ऐसे
राज्यों का समूह जब तक दिक वह एक दिनवाIचक न हो

 उस राज्य में या दिकसी भी राज्य में दिकसी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए

उस समूह में, जैसा भी मामला हो "।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 को दिनम्नलिललिखत प्राव3ान द्वारा प्रडितस्थादिपत दिकया गया था।

काननूों के अनुकूलन  (संख्या  2)  आश, 1956  के माध्यम से और इस प्रकार पढ़ने के लिलए आया
दिनम्नानुसारः

 " 3. राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता। - एक व्यदिक्त

 दिकसी भी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चुने जाने के लिलए योग्य नहीं होगा

 जम्मू और कश्मीर राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के अलावा राज्य परिरष जब तक दिक वह उस राज्य या
के्षत्र में दिकसी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए दिनवाIचक न हो।

उपरोक्त प्राव3ान में 14 तारीख से और बलाव दिकया गया ह।ै

दिसंबर, 1966,1966 के अडि3दिनयम 47 के परिरणामस्वरूप, जिजसने इसे भारत के सभी राज्यों और कें द्र
शाजिसत प्रशों पर लागू करने के लिलए "इसके अलावा अन्य" शब्ों को हटा दिया।

 जम्मू और कश्मीर राज्य "। 2003 के अडि3दिनयम 40 ने 28 अगस्त, 2003  से प्राव3ान में संशो3न
दिकया ह,ै  तादिक  "उस राज्य या के्षत्र में"  शब्ों को  "भारत में"  शब्ों से प्रडितस्थादिपत दिकया जा सके।
संशोडि3त प्राव3ान इस प्रकार हःै

 " 3. राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता। - एक व्यदिक्त दिकसी भी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में
चुने जाने के योग्य नहीं होगा। या राज्यों की परिरष में कें द्र शाजिसत प्रश जब तक दिक वह एक दिनवाIचक
न हो

 भारत में एक संसीय दिनवाIचन के्षत्र "।

 मुद्दा संख्या 1: 'अडि3वास' को हटाना

जिजस प्रश्न के समा3ान की आवश्यकता ह ैवह यह ह ैदिक शब् का क्या अथI  ह।ै
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 " दिनवाIचक "। इसके लिलए आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 और आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 के कुछ अन्य
प्राव3ानों का उले्लख करना होगा।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में संशो3न का प्रभाव आया

 2003  के अडि3दिनयम  40 के अनुसार इस प्रकार है दिक राज्य परिरष में एक सीट को भरने के लिलए
चुनाव के लिलए अपनी उम्मीवारी की पेशकश करने वाले व्यदिक्त को अब "भारत में एक संसीय दिनवाIचन
के्षत्र के लिलए एक दिनवाIचक" होना आवश्यक है; अथाIत, उसे अब "राज्य" में एक संसीय दिनवाIचन के्षत्र के
लिलए दिनवाIचक होने की आवश्यकता नहीं ह।ै या के्षत्र  "जिजससे वह सीट संबंडि3त है जिजसके लिलए वह
उम्मीवार ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

37

"दिनवाIचक" शब् को आरपी अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 2 (ई) में परिरभादिषत दिकया गया ह।ै

 यह नीचे लिलखा हःै

" ' दिनवाIचन के्षत्र के संबं3 में 'दिनवाIचक' का अथI  ह ैवह व्यदिक्त जिजसका नाम

अभी उस दिनवाIचन के्षत्र की मताता सूची में जI  दिकया गया है

लागू है और जो दिकसी भी अयोग्यता के अ3ीन नहीं है लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा
16 में उजिल्ललिखत

( 43 1950) "।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 16, जिजसका उले्लख उपरोक्त में दिकया गया ह।ै

मैं "दिनवाIचक" शब् की परिरभाषा इस प्रकार ता हँूः

" 16. मताता सूची में पंजीकरण के लिलए अयोग्यता। — ( 1 ) ए.

व्यदिक्त को मताता सूची में पंजीकरण के लिलए अयोग्य घोदिषत कर दिया जाएगा यदि वह

भारत का नागरिरक नहीं है; या अस्वस्थ दिमाग का ह ैऔर एक सक्षम व्यदिक्त द्वारा घोदिषत दिकया गया है

न्यायालय; याकुछ समय के लिलए प्राव3ानों के तहत मतान करने के लिलए अयोग्य ठहराया जा रहा है

में भ्रD प्रथाओ ंऔर अन्य अपरा3ों से संबंडि3त दिकसी भी कानून का

चुनाव से जुड़ाव।

पंजीकरण को तुरतं उस मताता सूची से हटा दिया जाएगा जिजसमें वह इसमें शादिमल हैंः

बशत¤ दिक दिकसी भी व्यदिक्त का नाम मताता सूची से हटा दिया गया हो

अयोग्यता, इस तरह की सूची लागू होने की अवडि3 के ौरान, हटा ी जाती ह।ै इस तरह के हटाने को
अडि3कृत करने वाले दिकसी भी काननू के तहत।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 "पंजीकरण की शत’" से संबंडि3त ह।ै यह दिनम्नानुसार हःै

" 19. पंजीकरण की शत¿। पूवIगामी प्राव3ानों के अ3ीन
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इस भाग का हर व्यदिक्त जोयोग्यता डितभिथ पर आय ु[अठारह वषI ] से कम नहीं है, और

एक दिनवाIचन के्षत्र में आम तौर पर दिनवासी है, उस सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. के
लिलए मताता सचूी में पंजीकृत होने का हकार होगा।
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5 एस सी आर।

दिनवाIचन के्षत्र "।

3ारा 19 (बी) में दिखाई ने वाली "सा3ारण दिनवासी" अभिभव्यदिक्त को आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की
3ारा  20  में स्पD दिकया गया है,  जिजसे दिनकाला भी जा सकता है,  क्योंदिक यह इन मामलों में बहुत
महत्वपूणI  ह।ै यह नीचे लिलखा हःै

 " 20. 'सा3ारण दिनवासी' का अथI-(1) एक व्यदिक्त नहीं होगा

केवल जमीनी स्तर पर दिकसी दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी माना जाता है

जिजसका वह मालिलक ह;ै या उसके कब्जे में है, उसमें एक दिनवास घर ह।ै

( 1 ए) एक व्यदिक्त जो अपने सामान्य स्थान से अस्थायी रूप से अनपुल्किस्थत है दिनवास अपने कारण से
सामान्य रूप से दिनवासी नहीं रहगेा।

उसमें।

( 1(ख) संस या दिकसी राज्य के दिव3ानमं,ल का कोई सस्य नहीं होगा।

उनके प की अवडि3 के ौरान में सामान्य रूप से दिनवासी होना बं हो जाता है

दिनवाIचन के्षत्र जिजसमें वह मताता सूची के रूप में पंजीकृत है

ऐसे सस्य के रूप में अपने चुनाव के समय दिनवाIचक, उसके कारण से

अपने कतIव्यों के संबं3 में उस दिनवाIचन के्षत्र से अनुपल्किस्थडित

सस्य।

( 2 ) एक व्यदिक्त जो दिकसी भी प्रडित¡ान में एक रोगी ह ैजिजसे पूरी तरह से बनाए रखा जाता है

या दिकसी भी स्थान पर अन्य कानूनी अभिभरक्षा, उसके कारण से नहीं होगीउसमें सामान्य रूप से दिनवासी
माना जाता ह।ै

( 3 ) सेवा योग्यता रखने वाला कोई भी व्यदिक्त माना जाएगा

दिनवाIचन के्षत्र में दिकसी भी तारीख को आम तौर पर दिनवासी, लेदिकन जिजसके लिलए

उसकी ऐसी सेवा योग्यता होने पर, वह सामान्य रूप से होता

उस तारीख को रहने वाले।
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( 4 ) राD्र पडित द्वारा घोदिषत भारत में कोई भी प 3ारण करने वाला कोई भी व्यदिक्त

चुनाव आयोग के परामशI  से एक कायाIलय होना जिजसके लिलए

इस उप-3ारा के प्राव3ान लागू होते हैं, जिजन्हें माना जाएगा

दिनवाIचन के्षत्र में दिकसी भी तारीख को आम तौर पर दिनवासी, लेदिकन जिजसके लिलए

ऐसा कोई प 3ारण करने पर, वह सामान्य रूप से दिनवासी होता।

उस तारीख को।

( 5 ) उप-3ारा में दिनर्षिD दिकसी भी व्यदिक्त का बयान

( 3 ) या उप-3ारा (4) दिन3ाIरिरत प्रपत्र में बनाई गई और दिन3ाIरिरत तरीके से सत्यादिपत की गई, दिक
[लेदिकन उसके पास सेवा योग्यता होने के कारण]

या लेदिकन उसके दिकसी ऐसे प पर रहने के लिलए जिजसे उप-3ारा कुलदिप नायर v में संर्णिभत दिकया
गया ह।ै
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 यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.
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( 4 ) वह दिकसी दिनर्षिD स्थान पर सामान्य रूप से दिनवासी होता।

 तारीख, इसके दिवपरीत साक्ष्य के अभाव में, स्वीकार दिकया जाएगा

 सही ह।ै

( 6 ) उप-3ारा (3) में दिनर्षिD दिकसी भी व्यदिक्त की पत्नी

 या उप-3ारा (4) यदि वह सामान्य रूप से ऐसे व्यदिक्त के साथ रह रही है

 दिनर्षिD दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी माना जाएउप-3ारा (5) के तहत ऐसे व्यदिक्त द्वारा।

( 7 ) यदि दिकसी भी मामले में कोई सवाल उठता ह ैदिक कोई व्यदिक्त सामान्य रूप से कहाँ है

 दिकसी भी प्रासंदिगक समय पर दिनवासी, प्रश्न का दिन3ाIरण दिकया जाएगा

 मामले के सभी तथ्यों और ऐसे दिनयमों का संभI  जो बनाए जा सकते हैं

 संघ के सशस्त्र बलों का सस्य होना; या एक बल का सस्य होने के नाते जिजसके लिलए सेना अडि3दिनयम
के प्राव3ान हैं,

 1950 ( 46 1950 का), लागू दिकया गया ह ैचाहे वह साथ हो या दिबना

 संशो3न; या दिकसी राज्य के सशस्त्र पुलिलस बल का सस्य होना, जो सेवा कर रहा है

 भारत सरकार के अ3ीन कायIरत व्यदिक्त होने के नाते,भारत के बाहर एक पोस्ट।

काननू के उपरोक्त सभी प्राव3ानों को एक साथ पढ़ना होगा और

 इसका संयकु्त प्रभाव यह ह ैदिक दिकसी दिनवाIचन के्षत्र के संबं3 में दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत होने के लिलए
अहIता प्राv करने के लिलए,  अन्य योग्यताओं को पूरा करने के अलावा,  दिकसी व्यदिक्त को भारत का
नागरिरक होना चादिहए, जिजसकी आय ुयोग्यता डितभिथ पर 18 वषI  से कम नहीं होनी चादिहए (जिजसका अथI  है
आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा  14 के आ3ार पर उस वषI  के जनवरी का पहला दिन जिजसमें
दिनवाIचन  के्षत्र की चुनावी सूची तयैार की जाती  है या संशोडि3त),  और,  जो यहाँ महत्वपूणI  ह,ै  उस
दिनवाIचन के्षत्र में "सामान्य रूप से दिनवासी" हो।

आर. पी. अडि3दिनयम की 3ारा 3 में दिववादित संशो3न के परिरणामस्वरूप,
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1951 , अब यह आवश्यक नहीं है दिक राज्य परिरष में दिकसी सीट को भरने के लिलए चनुाव के लिलए
उम्मीवार उस राज्य का "सामान्य दिनवासी" हो जिजससे वह सीट संबंडि3त ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



40

सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 उपरोक्त संशो3न, जिजसे मोटे तौर पर एक संशो3न के रूप में वर्णिणत दिकया जा सकता है

 अडि3वास की आवश्यकता को समाv करने को चनुौती ी गई हहैाथ में रिरट याडिचकाओ ंमें असवंै3ादिनक।

 अडि3वास आवश्यकताओ ंपर प्रस्तुडितयाँ

 याडिचकाकताI के वरिर¡ वकील श्री सच्चर ने तकI  दिया दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में
दिववादित संशो3न इस जिसद्धांत का उलं्लघन करता ह।ै

 संघवा की, संदिव3ान की मूल दिवशेषता; यह बलना चाहता है

गणराज्य का चरिरत्र जो हमार ेलोकतंत्र की नींव ह ैऔर यह

संघ और राज्यों के बीच शदिक्त संतुलन को दिवकृत करता ह ैऔर ह,ै

इसलिलए यह संदिव3ान के प्राव3ानों का उल्लघंन ह।ै इस संबं3 में,

यह आग्रह दिकया गया दिक राज्य परिरष संस का एक सन ह ैजिजसका गठन दिकया गया है

दिवभिभन्न राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों का प्रडितदिनडि3त्व प्रान करना;  दिक इसके सस्यों को दिवभिभन्न
राज्यों के लोगों का प्रडितदिनडि3त्व करना होगा तादिक वे

उनकी समस्याओ ंको समझने के बा काननू बनाएँ; दिक "परिरष" नाम

राज्यों का "सन के सघंीय चरिरत्र और एक प्रडितदिनडि3 को इदंिगत करता है

जो सामान्य रूप से दिनवासी नहीं है और जो संबंडि3त राज्य से संबंडि3त नहीं है, वह प्रभावी रूप से राज्य
का प्रडितदिनडि3त्व नहीं कर सकता ह।ै

दिवद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं दिक भारत ने संसीय को अपनाया है

लोकतंत्र की प्रणाली जिजसमें सघं दिव3ानमं,ल एक दिद्वसनीय दिव3ानमं,ल ह,ै

दिक ऐसी दिव3ाडियका राज्य के लोगों की इच्छा का प्रडितदिनडि3त्व करती है जिजसका प्रडितदिनडि3त्व सस्यों
द्वारा दिकया जाना ह।ै यह आग्रह दिकया जाता है दिक दिववादित संशो3न लोकसभा के इरा और उद्देश्य में
अंतर को रू करते हैं और यह दिक केवल यह तथ्य दिक दिनवास की आवश्यकताओ ंसे संबंडि3त कानून के
उल्लंघन के कई उाहरण मौजू हैं, आवश्यकता को हटाने के लिलए एक वै3 उद्देश्य या तकI संगत कारण
नहीं हो सकता है
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दिनवास। राज्य के प्रडितदिनडि3 की योग्यता के रूप में दिनवास के महत्व को दिखाने के लिलए राज्यसभा के
दिनयमों  पर  भी  इस  संबं3 में  भरोसा  रखा  गया  ह।ै  यह  आगे  तकI  दिया  जाता  है दिक  अडि3वास  की
आवश्यकता ऊपरी सन को दिनचले सन का 'अहकंार बल' बनाती ह।ै

याडिचकाकताI श्री इदं्रजीत की ओर से श्री नरीमन, जबदिक

उपयुIक्त तक’ को पूरक करते हुए, तकI  दिया दिक

 संदिव3ान और आर. पी. अडि3दिनयम 1950 और 1951 को Hमशः एक अभिभन्न योजना के दिहस्से के रूप
में पढ़ा गया ह ैजिजसके तहत एक दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से रहने वाला व्यदिक्त उस दिनवाIचन के्षत्र की
मताता सूची में पंजीकृत होने का हकार है और यह दिक उक्त योजना संदिव3ान के अनुच्छे 80 और
अनुच्छे  84 के साथ-साथ आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा  17,18 और  19 और आर.  पी.
अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में भी प्रान की गई है, जो योजना कुलदिप नायर बनाम.
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परिरष का प्रडितदिनडि3 चरिरत्र। यह आग्रह दिकया जाता ह ैदिक इसे हटाकर

शब् 'अडि3वास' या 'दिनवास' या 'अडि3वास' शब् को न पढ़कर या

' अनुच्छे 80 (4) में 'दिनवास', प्रडितदिनडि3 संघीय की मूल आवश्यकता

शरीर नD हो जाता ह।ै

श्री वाहनवती, एल. अडि3वास के सवाल पर भारत के सॉलिलजिसटर जनरल

प्रस्तुत दिकया दिक दिवभिभन्न पहलुओ ंको खते हुए दिववादित संशो3न आवश्यक हो गए

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951  के कायIकरण में अनुभव की गई कदिमयां;  दिक उक्त संशो3नों ने
राज्य परिरष के चरिरत्र को नहीं बला या दिवकृत नहीं दिकया और

दिक दिनवास/अडि3वास की अव3ारणा के तहत योग्यता का मामला है

अनुच्छे 84 (सी) जिजसे अमेरिरकी संदिव3ान के दिवपरीत भारतीय संदिव3ान के तहत संस द्वारा दिन3ाIरिरत
दिकया जाना ह।ै इस संबं3 में यह आग्रह दिकया गया दिक

 दिव3ान सभा के सस्य यह तय करने के लिलए सबसे अच्छी ल्किस्थडित में होते हैं दिक राज्य परिरष में उनका
प्रडितदिनडि3त्व कौन करगेा। प्रस्तुडितकरण यह था दिक दिववादित संशो3न द्वारा योग्यता को अडि3क व्यापक
बनाया गया ह ैऔर यह सुदिनडि}त करने के लिलए संशो3न आवश्यक हो गया है

गैर प्रडितदिनडि3त्व वाले राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व। भारत संघ के अनुसार, राज्य परिरष के सस्य के लिलए
उस राज्य का दिनवाIचक या सामान्य दिनवासी होने की कोई संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं है जिजसका वह
प्रडितदिनडि3त्व करता ह ैऔर,

 इसलिलए,  अनुच्छे  80  के खं,  (4)  में दिखाई ने वाले  "राज्य"  शब् में दिनवास की आवश्यकता
शादिमल नहीं ह।ै

संवै3ादिनक और दिव3ायी इडितहास

 ( (i) व्याख्या का दिनयमदिव3ायी इडितहास में आने से पहले, हम कह सकते हैं दिक

 व्याख्या में कहा गया है दिक दिकसी प्राव3ान के अडि3दिनयमन के पीछे के इरा को समझने के लिलए यदि
वह अस्पD है और उसकी व्याख्या करने के लिलए, दिकसी को ऐडितहाजिसक दिव3ायी दिवकास पर ध्यान ने
की आवश्यकता ह।ै
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 मुख्य सवाल यह ह ैदिक क्या दिनवास को कभी एक के रूप में माना जाता था

 अनुच्छे 80 (4) के तहत संवै3ादिनक आवश्यकता।

 पुनः में - दिवशेष संभI  सं। 2002 [2002] 8 एस. सी. सी. 237 का I, यह था

 यह खा गया दिकः

" अडि3दिनयम बनाने के पीछे के इरा को समझने के लिलए ज्ञात तरीकों में से एक

 संदिव3ान सभा के ऐडितहाजिसक दिव3ायी दिवकास पर गौर करेंबहस, और 42 के अडि3दिनयमन से पहले के
अडि3दिनयम में
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संवै3ादिनक

प्राव3ान "।

( (ii) दिव3ायी इडितहास

संदिव3ान ने सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थादिपत की है

संदिव3ान में पहली बार। इसका इडितहास सरकार से जुड़ा ह।ै भारत अडि3दिनयम, 1915 जैसा दिक 1919
में संशोडि3त दिकया गया। भारत सरकार अडि3दिनयम, 1919 के तहत भी, दिकसी दिवशेष दिनवाIचन के्षत्र के
संबं3 में दिनवास की योग्यता थी

अनावश्यक माना जाता ह।ै यह ल्किस्थडित तत्कालीन दिनवाIचन दिनयमों के दिनयम 11 द्वारा इदंिगत की गई ह।ै
इस ल्किस्थडित को प्राव3ानों द्वारा भी इदंिगत दिकया गया है

भारत सरकार अडि3दिनयम, 1935, जिजसके तहत कें द्र में दिव3ानमं,ल दिद्वसनीय था। दिनचले सन को
'दिव3ानसभा सन' कहा जाता था।  अपर

चैंबर को 'काउंजिसल ऑफ स्टेट्स' कहा जाता था। भारत सरकार अडि3दिनयम, 1935 (संके्षप में, 'जीआई
अडि3दिनयम') के तहत, राज्य परिरष एक स्थायी दिनकाय था।

इसके एक डितहाई सस्य हर तीसरे वषI  सेवादिनवृ‰ होते हैं। जीआई अडि3दिनयम की छठी अनुसूची ने
मताडि3कार के लिलए प्राव3ान दिकए। उस अनुसूची के भाग 1 में योग्यताएँ थीं। इसमें दिनवाIचक की योग्यता
के रूप में दिनवास शादिमल नहीं था। हालाँदिक, छठी अनुसचूी के अन्य भाग थे जो दिवभिभन्न प्रांतों के लिलए
दिवशेष रूप से कुछ दिवषयों से संबंडि3त थे जिजनमें एक आवश्यकता थी।

दिनवास का। यह 'सामान्य आवश्यकताएँ' शीषIक के तहत था। हालांदिक,

कोई एकरूपता नहीं थी। कुछ मामलों में,  दिनवास को एक योग्यता के रूप में दिन3ाIरिरत दिकया गया था
(उाहरण के लिलए मध्य प्रांत, बरार और बंगाल के मामले में) जबदिक प्रांतों, अथाIत् असम में, योग्यता
'एक पारिरवारिरक दिनवास स्थान या एक ऐसी जगह थी जहां मताता सामान्य रूप से रहता था '। इसलिलए,
दिनवास की योग्यता समान नहीं थी। यह स्थानीय परिरल्किस्थडितयों पर दिनभIर करता था। यह एक प्रांत से
सूर ेप्रांत में स्थदिगत हो गया।

इस स्तर पर, हम स्पD कर सकते हैं दिक सख्त संघवा के तहत, दिनम्न

सन 'लोगों' का प्रडितदिनडि3त्व करता ह ैऔर ऊपरी सन में 'संघ' होता ह।ै
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संघ का। सख्त संघवा में ोनों सनों के पास समान दिव3ायी और दिव‰ीय शदिक्तयाँ थीं। हालाँदिक,
भारतीय संभI  में, सख्त सघंवा को नहीं अपनाया गया था।

जीआई अडि3दिनयम के तहत राज्य परिरष राज्यों की परिरष बन गई

भारत का संदिव3ान। यह तथ्य महत्वपूणI ह।ै इस संब3ं में, हमें संघ संदिव3ान सदिमडित के कायIवृ‰ पर गौर
करना होगा,  जिजसने  म  21  के  माध्यम से जनसंख्या की संख्या के  आ3ार पर वजन  आनुपाडितक
प्रडितदिनडि3त्व की गणना करने का तरीका जI  दिकया ह।ै उक्त दिमनट आगे दिखाते हैं दिक

यह जिसफारिरश दिक उच्च सन में वैज्ञादिनक, भिशक्षक आदि शादिमल होने चादिहए, जिजसके लिलए राD्र पडित को
नादिमत करने का अडि3कार दिया जाना चादिहए।
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43

उच्च सन की आवश्यकता भी 28 जुलाई, 1947 को संदिव3ान सभा में बहस का दिवषय थी। ये बहसें
उद्देश्य का संकेत ती हैं ऊपरी कक्ष होने के लिलए। उच्च सन का उद्देश्य महत्वपूणI मुद्दों पर गरिरमापूणI
बहस आयोजिजत करना और अनुभवी व्यदिक्तयों के अनुभव को साझा करना था, जिजनसे बहस में भाग लेने
की उम्मी की जाती थी।

अंत में 28 जुलाई, 1947 को संदिव3ान द्वारा एक नीडितगत दिनणIय लिलया गया।

सभा दिक संघीय संस में ो कक्ष होंगे।

संदिव3ान के पहले मसौ में, चौथी अनुसचूी रचना से संबंडि3त थी

संघीय संस। चौथी अनुसचूी के भाग 1 के पैराग्राफ 1 में सस्यों के लिलए सामान्य योग्यताओं पर चचाI
की गई थी, जिजसमें नागरिरकता और राज्य परिरष में दिकसी सीट के मामले में न्यूनतम आयु 35 वषI  से
कम नहीं थी। उक्त पैराग्राफ में आगे कहा गया है दिक नागरिरकता और आयु योग्यता के अलावा, संस के
लिलए दिकसी भी अन्य योग्यता का वणIन करने का अडि3कार होगा जो उपयकु्त हो। संदिव3ान के पहले मसौ
में संलग्न चौथी अनुसचूी के भाग 1 के पैराग्राफ 6 में राज्य परिरष में चनेु जाने वाले उम्मीवार के लिलए
राज्य में दिनवास की योग्यता का प्राव3ान दिकया गया ह।ै प्रथम प्रारूप संदिव3ान के खं, 60 में कहा गया है
दिक या से संबंडि3त सभी मामले सघंीय संस के दिकसी भी सन के चनुावों से संबंडि3त चौथी अनुसूची
द्वारा दिवदिनयदिमत दिकया जाएगा, जब तक दिक अन्यथा सघंीय संस के अडि3दिनयम द्वारा प्रान नहीं दिकया
जाता ह।ै ( जोर दिया गया)। हालांदिक, चौथी अनुसूची

प्रारूपण सदिमडित द्वारा हटा दिया गया था। यह 11 फरवरी, 1948 का दिन था। इसलिलए, इस दिवलोपन
के साथ, दिनवास की आवश्यकता को समाv कर दिया गया।

दिव3ायी इडितहास के संबं3 में पूरी चचाI केवल

यह शाIता ह ैदिक दिनवास कभी भी सवंै3ादिनक आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कभी नहीं था।

राज्यों की परिरष की संरचना के एक आवश्यक घटक के रूप में माना जाता ह।ै इसे केवल योग्यता का
मामला माना गया ह।ै इसके अलावा, दिव3ायी इडितहास से पता चलता है दिक दिनवास की योग्यता कभी भी
एक ल्किस्थर कारक नहीं रही ह।ै के रूप में

दिव3ायी इडितहास से पता चलता है दिक परिरसंपलि‰यों,  आवास,  आय,  दिनवास आदि के स्वादिमत्व को
समय-समय पर योग्यता माना जाता था।
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संभI  और जमीनी वास्तदिवकता पर। योग्यता जोड़ने की शदिक्त सघंीय संस को ी गई थी। इसलिलए,
दिव3ायी इडितहास

जीआई अडि3दिनयम जैसे संवै3ादिनक अडि3दिनयमों से पता चलता है दिक दिनवास या अडि3वास ऊपरी सन
की संरचना और संरचना के आवश्यक तत्व नहीं हैं।

इस स्तर पर, एक घटना पर प्रकाश ,ालने की आवश्यकता ह।ै प्रारूपण सदिमडित 44
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 'चुनाव' के दिवषय पर भाग XIII के तहत एक अलग अध्याय शादिमल दिकया गया

संदिव3ान का मसौा जो संदिव3ान के भाग XV में अनुच्छे 327 के अनुरूप था

संदिव3ान। अनुच्छे 290 संस को कानून बनाने का अडि3कार ेता ह।ै

के सन के चनुावों से संबंडि3त या उससे संबंडि3त सभी मामलों के लिलए

 संस। अंततः, दिद्वसनीय दिव3ानमं,ल के लिखलाफ सभी आपलि‰यों के बावजू,

संदिव3ान सभा ने सघंीय संस के गठन का दिनणIय लिलया

ो कक्ष। अपनी रिरपोटI  में, मसौा सदिमडित ने बुदिनयाी जिसफारिरश की

संस की सस्यता के लिलए योग्यता जो एक दिवषय होना चादिहए

संस के दिववेक पर छोड़ दिया। तनुसार,  प्रारूपण सदिमडित अनुछे  68 ए की जिसफारिरश की गई जो
संदिव3ान के अनुच्छे 84 से मेल खाती ह।ै

यह पहली बार था जब योग्यता दिन3ाIरिरत करने के लिलए एक प्राव3ान शादिमल दिकया गया था।

जिजसमें नागरिरकता और दिकसी अन्य के अ3ीन न्यनूतम आयु शादिमल थी।योग्यता जो संस द्वारा बनाए
गए कानून द्वारा दिन3ाIरिरत की जा सकती ह।ै .

प्रारूप सदिमडित ने दिनम्नलिललिखत में अनुच्छे 68 ए को शादिमल करने को उडिचत ठहरायाः

शब्ः

 " अनुच्छे 152 राज्य के सस्यों के लिलए आय ुयोग्यता दिन3ाIरिरत करता ह।ै

 दिव3ाडियकाएँ। सस्यों के लिलए कोई संबंडि3त प्राव3ान नहीं है

संस। इसके अलावा, कुछ के्षत्रों में एक मजबूत भावना है दिक

 भिशक्षा के दिप्रल्किस्Hप्शन को दिन3ाIरिरत करने या अनुमडित ने वाला प्राव3ान और संस और ोनों की
सस्यता के लिलए अन्य योग्यताएँ

 राज्य दिव3ानमं,लों को मसौे में शादिमल दिकया जाना चादिहए। यदि कोई मानक

 सस्यता के लिलए उम्मीवारों के लिलए योग्यता दिन3ाIरिरत की जानी चादिहए
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 इतना सटीक हो दिक एक चनुाव न्यायाडि3करण एक दिए गए में कहने में सक्षम होगा

 और इस तरह के पयाIv मानकों के लिलए समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यदि कोई हो ऐसी
अहIताएँ संदिव3ान में ही दिन3ाIरिरत की गई हैं,

 यदि परिरल्किस्थडितयों की आवश्यकता हो तो उन्हें बलना मुल्किश्कल होगा। सबसे अच्छा कोसI

 इसलिलए, संदिव3ान में एक सक्षम प्राव3ान सल्किम्मलिलत करना होगा।

 और इसे उपयकु्त दिव3ाडियका पर छोड़ ें दिक वह आवश्यक को परिरभादिषत करे मानकों को बा में। जो
भी योग्यता दिन3ाIरिरत की जा सकती है, उनमें से एक

 उन्हें दिनडि}त रूप से भारत की नागरिरकता होनी चादिहए।

 संके्षप में, दिव3ायी इडितहास इदंिगत करता ह ैदिक दिनवास एक नहीं है

 अनुच्छे  80 के खं,  (4)  की सवंै3ादिनक आवश्यकता। दिनवास योग्यता का दिवषय ह।ै इसलिलए,  यह
अनुच्छे 84  के तहत आता है जो संस को तथ्य ल्किस्थडित के आ3ार पर समय-समय पर योग्यता
दिन3ाIरिरत  करने  में  सक्षम  बनाता  ह।ै  सयंकु्त  राज्य  अमेरिरका  के  दिवपरीत,  दिनवास  एक  संवै3ादिनक
आवश्यकता नहीं ह।ै भारतीय संदिव3ान के संभI  में,  दिनवास/अडि3वास संघवा की एक घटना है जो
संस द्वारा 45 के रूप में दिवदिनयदिमत होने में सक्षम ह।ै
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योग्यता जो अनुच्छे 84 का दिवषय ह।ै इससे पता चलता ह ैदिक

दिव3ायी इडितहास।

संस की संरचना

भारत की संस दिद्वसनीय ह।ै राD्र पडित के साथ ोनों सन

संस का गठन [अनुच्छे 79]। सन कई मायनों में एक-सूरे से अलग हैं। वे अलग-अलग जिसद्धांतों
पर  गदिठत  होते  हैं,  और  कायाIत्मक  दृदिDकोण  से,  उन्हें  सह-समान  जाI  नहीं दिमलता  ह।ै  लोकसभा
लोकतांदित्रक ह।ै

वयस्क मताडि3कार के आ3ार पर लोगों द्वारा सी3े दिनवाIडिचत कक्ष। यह.

यह  लोकदिप्रय  इच्छाशदिक्त  को  शाIता  ह।ै  करा3ान  और  व्यय  के  मामलों  में  इसका  अंडितम  शब्  ह।ै
मंदित्रपरिरष लोकसभा के प्रडित उ‰रायी होती ह।ै

सूरी ओर, राज्यसभा का गठन अप्रत्यक्ष चनुावों द्वारा दिकया जाता ह।ै

मंदित्रपरिरष राज्यसभा के प्रडित उ‰रायी नहीं ह।ै इसलिलए, कें द्र-राज्य संबं3ों के के्षत्र में कुछ शदिक्तयों को
छोड़कर, राज्यसभा की भूदिमका लोकसभा की तुलना में कुछ ह तक गौण ह।ै

राज्यसभा एक ऐसा मचं ह ैजहाँ अनुभवी सावIजदिनक हल्किस्तयों को प्रवेश दिमलता है

आम चनुाव के हगंामे से गुजरे दिबना जो लोकसभा के मामले में अपरिरहायI  ह।ै यह लोकसभा पर एक
पुनरीक्षण कक्ष के रूप में कायI  करता ह।ै ो बहस कक्षों के अल्किस्तत्व का मतलब है दिक सरकार के सभी
प्रस्तावों और कायIHमों पर ो बार चचाI की जाती ह।ै एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में, राज्यसभा लोकसभा
द्वारा पारिरत दिव3ेयकों में सु3ार करने में म करती ह।ै यद्यदिप राज्यसभा को एक कक्ष के रूप में कायI
करने के लिलए डि,ज़ाइन दिकया गया है जहाँ राज्यों और भारत संघ का प्रडितदिनडि3त्व दिकया जाता है,
व्यवहार  में,  राज्यसभा  स्थानीय  दिहतों  के  समथIक  के  रूप  में  कायI  नहीं  करती  ह।ै  भले  ही  राज्य
दिव3ानमं,लों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सस्य संबंडि3त राज्य के आश पर नहीं, बल्किlक अपने
स्वयं के दिवचारों और पाटm संबद्धता के अनुसार मतान करते हैं। वास्तव में, 1973 में एक समय पर,
एक दिनजी सस्य का प्रस्ताव इस आशय का था दिक राज्यसभा को समाv कर दिया जाए।

राज्य सभा की संरचना

राज्यसभा के सस्यों की अडि3कतम संख्या 250 दिन3ाIरिरत की गई ह,ै जिजसमें से 238 सस्य हैं।
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 जो राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के दिनवाIडिचत प्रडितदिनडि3 हैं और 12 को राD्र पडित द्वारा नादिमत दिकया
जाता ह।ै ऊपरी सन में सीटें जनसंख्या के आ3ार पर दिवभिभन्न राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के बीच
आवंदिटत की जाती हैं, फॉमूIला पहले पचास लाख के लिलए प्रत्येक स लाख आबाी के लिलए एक सीट
और उसके बा प्रत्येक बीस लाख आबाी के लिलए एक सीट ह।ै थोड़ा सा।

इसलिलए, राज्यों की तुलना में कम आबाी वाले राज्यों को लाभ दिया जाता ह ै46
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अडि3क जनसंख्या के साथ। इसे "भारिरत आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व" कहा जाता ह।ै

आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली उडिचत प्रडितदिनडि3त्व ने में म करती ह।ै

अlपसंख्यक समूहों के लिलए। राज्य सभा में दिकसी राज्य के प्रडितदिनडि3यों का चुनाव राज्य दिव3ानसभा के
दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा दिकया जाता ह।ै

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली वोट  [अनुच्छे  80 (1) (बी)
और अनुच्छे 80 (4)]। राज्यसभा एक दिनरतंर दिनकाय ह।ै यह.

सस्यों  को नादिमत दिकया ह।ै उन्हें राD्र पडित द्वारा मंदित्रपरिरष की सलाह पर नादिमत दिकया जाता ह।ै
दिनवाIडिचत और दिनवाIडिचत के बीच ल्किस्थडित में कोई अंतर नहीं ह।ै

राज्य सभा के मनोनीत सस्य जिसवाय इसके दिक दिनवाIडिचत सस्य कर सकते हैं

ऐसा नहीं कर सकते। इसके एक डितहाई सस्य हर ो साल में सेवादिनवृ‰ होते हैं और उनकी सीटें होती
हैं। नए चुनावों और नामांकनों से भर ेजाते हैं।

संदिव3ान के अनुच्छे 249 के तहत राज्यसभा की शदिक्त

भारतीय सघं को 'एक साथ रखने' के रूप में वर्णिणत दिकया गया है

यू.  एस.  ए.  और  संघ  के  मामले  में  घटक  इकाइयाँ  कना,ा।  इसलिलए,  राज्यसभा  को  आकल्किस्मकता
आ3ारिरत शदिक्त प्रान की गई थी।

 अनुच्छे 249 के तहत राज्य दिव3ानसभाओ ंपर, जो भारतीय संघ की सरकार को 'अ3I सघंीय' प्रकृडित
में योगान ता ह।ै अनुच्छे 249 (1) के तहत, यदि राज्य सभा अपने उपल्किस्थत और मतान करने
वाले सस्यों के कम से कम ो डितहाई सस्यों द्वारा समर्णिथत एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा करती है दिक यह
राD्र ीय दिहत में आवश्यक या समीचीन ह ैदिक संस को इनमें से दिकसी के संबं3 में कानून बनाना चादिहए।

 प्रस्ताव में दिवदिनर्षिD राज्य सूची [अनुच्छे 246 के साथ पदिठत सातवीं अनुसूची की सूची 2] में दिगने गए
मामले, संस के लिलए उस मामले के संबं3 में पूर ेभारत के राज्य के्षत्र या दिकसी भी दिहस्से के लिलए काननू
बनाना दिवडि3सम्मत होगा, जब तक दिक प्रस्ताव लागू रहता ह।ै अनुच्छे 249 खं, (2) और

 ( 3 ) इस प्राव3ान के प्रवतIन पर सीमाओ ंको दिनर्षिD करें। अनुच्छे 251 को जब अनुच्छे 249 के
साथ पढ़ा जाता है तो यह प्राव3ान है दिक अनुच्छे  249 के तहत संस द्वारा बनाए गए कानून और
राज्य दिव3ानमं,ल द्वारा बनाए गए काननू के बीच दिवसंगडित की ल्किस्थडित में, संघ काननू ऐसी दिवसंगडित या
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'प्रडितकूलता' की सीमा तक प्रबल होगा। वास्तव में यह प्राव3ान राज्य सभा को दिकसी मामले को राD्र ीय
महत्व का घोदिषत करके राज्य दिव3ानमं,ल की दिनर्षिD दिव3ायी क्षमता का अडितHमण करने की अनुमडित
ता ह।ै हालाँदिक इसे मूल संवै3ादिनक योजना में एक सुरक्षा के रूप में शादिमल दिकया गया हो सकता है,
लेदिकन यह शदिक्त कें द्र सरकार को राज्य सरकार के कामकाज में हस्तके्षप करने की अनुमडित ती ह,ै जो
अक्सर  कें द्र और राज्य स्तर पर दिवरो3ी  ल-संबद्धताओं के  अल्किस्तत्व से प्रेरिरत होती  ह।ै सामान्य
परिरल्किस्थडितयों में 'एकात्मक शदिक्त' के प्रडित यह पूवाIग्रह अमेरिरका या कना,ा में नहीं खा जाता ह।ै
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. 1. [ सभरवाल, सी. जे.]

47

संघवा दिनमाIण के लिलए याडिचकाकताIओ ंकी ओर से बहुत ऊजाI समर्षिपत की गई है

क्योंदिक भारत का संदिव3ान सघंीय ह।ै सघंवा की प्रकृडित

एक संदिव3ान अब एकीकृत नहीं ह।ै

इस प्रस्ताव के साथ कोई दिववा नहीं हो सकता है दिक भारतीय मॉ,ल है y शासन के संघीय रूप पर
आ3ारिरत ह।ै आलोचना का जवाब ते हुए

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी, कें द्र में बहस के ौरान

संदिव3ान के मसौे पर टू्यएंट असेंबली ने इस प्रकार कहा थाः

 "  महोय,  मैं कुछ बुदिनयाी आपलि‰यों में जाना चाहूगंा क्योंदिक मैंने कहा दिक इन आलोचनाओं को
छोड़ना हमार ेलिलए सही नहीं होगा।

अदिनयंदित्रत। मुझे एक ऐसे मामले को उठाने ें जो शाय आंभिशक रूप से ह।ै

 सैद्धांडितक लेदिकन एक जिजसमें औसत आमी के रूप में अब तक एक वै3ता है

 यह श चिंचडितत ह।ै क्या हम एकात्मक संदिव3ान बना रहे हैं? ह।ै दिल्ली में स‰ा को कें द्रीकृत करने वाला
यह संदिव3ान? क्या कोई रास्ता दिया गया ह?ै

 जिजसके माध्यम से दिवभिभन्न के्षत्रों में लोगों की ल्किस्थडित हो सकती है

सुरडिक्षत, उनकी आवाज़ उनके स्थानीय मामलों के संबं3 में सुनी गई

प्रशासन? मझेु लगता है दिक यह एक बहुत बड़ा शुlक हसैंदिव3ान एक सघंीय संदिव3ान नहीं है, और यह
एक एकात्मक संदिव3ान ह।ै

हमें यह नहीं भूलना चादिहए दिक यह सवाल दिक भारतीय सदंिव3ान

एक संघीय होना चादिहए जो हमारे नेता द्वारा तय दिकया गया है जो नहीं है लंन में गोलमेज सम्मेलन में
हमार ेसाथ और अडि3क अठारह

कई साल पहले "।

" मैं अपने माननीय दिमत्र से अब तक एक बहुत ही सरल परीक्षा ेने के लिलए कहूगंा।

क्योंदिक यह संदिव3ान यह पता लगाने के लिलए संबंडि3त ह ैदिक क्या यह संघीय ह ैया
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नहीं। सरल प्रश्न जो मुझे जमIन स्कूल से दिमला है

राजनीडितक शIन यह ह ैदिक पहला मान,ं यह ह ैदिक राज्य को

एक दिए गए राजनीडितक प्रवतIन में बाध्यकारी शदिक्त का प्रयोग करें

आश, सूरा यह ह ैदिक इन शदिक्तयों का दिनयदिमत रूप से प्रयोग दिकया जाना चादिहए

दिकसी दिए गए के्षत्र के सभी दिनवाजिसयों पर; और तीसरा सबसे अडि3क है

महत्वपूणI  और वह यह ह ैदिक राज्य की गडितदिवडि3 नहीं होनी चादिहए

द्वारा दिनष्पान के लिलए दिए गए आशों द्वारा पूरी तरह से सीदिमत

शे्र¡ इकाई। महत्वपूणI  शब् हैं 'पूरी तरह से नहीं होना चादिहए।

परिरवेदिDत ', जिजसमें राज्य की कुछ शदिक्तयों की परिरकlपना की गई है, बाध्य हैं

संघीय प्राडि3करण के प्रयोग द्वारा सीदिमत दिकया जाना। सब कुछ होना।

 इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं आग्रह करंूगा दिक हमारा संदिव3ान एक सघंीय है

संदिव3ान। मेरा आग्रह ह ैदिक हमारा संदिव3ान ऐसा हो जिजसमें हम

उन इकाइयों को शदिक्त ी गई जो पयाIv और महत्वपूणI  ोनों हैं 48
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

दिव3ायी के्षत्र और कायIपालिलका के्षत्र में "।

( जोर दिया गया)

इस संभI  में ,ॉ. बी. आर. अम्बे,कर संदिव3ान सभा में बोलते हुए

ल्किस्थडित को दिनम्नलिललिखत शब्ों में समझायाः

 " संव3ैादिनक महत्व का केवल एक टिंब ुह ैजिजस पर मैं प्रस्ताव करता हू।ं

. एक संभI  बनाने के लिलए। इस आ3ार पर एक गंभीर भिशकायत की जाती ह ैदिक

 बहुत अडि3क कें द्रीकरण ह ैऔर राज्यों ने दिकया है

 नगरपालिलकाओ ंतक सीदिमत। यह स्पD ह ैदिक यह दृदिDकोण केवल एक नहीं है

अडितशयोदिक्त, लेदिकन यह भी एक गलतफहमी पर आ3ारिरत ह ैदिक क्या

 ठीक संदिव3ान ऐसा करने का प्रयास करता ह।ै बीच संबं3 के बार ेमें

 कें द्र और राज्यों को यह ध्यान में रखना आवश्यक ह ैदिक

मौलिलक जिसद्धांत जिजस पर यह आ3ारिरत ह।ै मूल जिसद्धांत

 संघवा यह ह ैदिक दिव3ायी और कायIकारी प्राडि3करण है

 कें द्र और राज्यों के बीच दिकसी भी काननू द्वारा दिवभाजिजत नहीं दिकया गया

 संदिव3ान ऐसा करता ह।ै हमारे संदिव3ान के तहत राज्य दिकसी भी तरह से नहीं हैं। अपने दिव3ायी या
कायIकारी अडि3कार के लिलए कें द्र पर दिनभIर।

 इस मामले में कें द्र और राज्य समान हैं। यह मुल्किश्कल है खें दिक इस तरह के संदिव3ान को कें द्रीकरण
कैसे कहा जा सकता ह।ै हो सकता ह ैदिक

 संदिव3ान कें द्र को सचंालन के लिलए बहुत बड़ा के्षत्र ता है

 इसके दिव3ायी और कायIकारी प्राडि3करण की तुलना में जो दिकसी में पाया जाना हअैन्य संघीय संदिव3ान।
यह हो सकता ह ैदिक अवभिशD शदिक्तयाँ हैं

 कें द्र को दिया गया, राज्यों को नहीं। लेदिकन ये दिवशेषताएँ नहीं हैं
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 संघवा का सार ह।ै संघवा का मुख्य डिच°, जैसा दिक मैंने कहा

 दिव3ायी और कायIकारी प्राडि3करण के बीच दिवभाजन में दिनदिहत है

 संदिव3ान द्वारा कें द्र और इकाइयाँ। यह ह ैजिसद्धांत हमार ेसंदिव3ान में सडिन्नदिहत। ”

 ( जोर दिया गया)

संदिव3ान में सघंवा की अव3ारणा को दिवभिभन्न के्षत्रों में शादिमल दिकया गया है

प्राव3ान। संघवा के सार को स्थादिपत करने वाले प्राव3ान अथाIत राज्यों और उनके बीच काय’ के
दिवभाजन के साथ एक कें द्र

संदिव3ान की मंजूरी में, अन्य बातों के अलावा, सातवीं अनुसचूी की सचूी II और III शादिमल हैं जो राज्य
दिव3ानमं,लों को पूणI  शदिक्तयां ती हैं; अनुच्छे 252 के तहत राज्य द्वारा कवर दिकए गए के्षत्र में केवल
ो या ो से अडि3क राज्यों की सहमडित से संस को काननू बनाने का अडि3कार, दिकसी अन्य राज्य द्वारा
ऐसे कानून को अपनाने के प्राव3ान के साथ; कुलदिप नायर v.
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 यू. ओ. 1. [ सभरवाल। सी. जे.]

49

राज्य सूची से संबंडि3त, केवल एक सीदिमत अवडि3 के लिलए, अनुच्छे 249 के तहतराD्र ीय दिहत "और"
आपातकाल "के ौरान अनुच्छे 250 के तहत; राD्र पडित को अनुच्छे 258 (1) के तहत राज्यपाल की
सहमडित से राज्य सरकार को सौंपने की शदिक्त प्रान करना,  उन मामलों के संबं3 में कायI करता है
जिजनके लिलए

संघ की कायIकारी शदिक्त कुछ भी दिनदिहत होने के बावजू दिवस्तारिरत होती ह।ै संदिव3ान में; 73 वें और
74 वें संशो3न के माध्यम से स्वतंत्र नगर पालिलकाओं और पंचायतों के गठन द्वारा शदिक्त का दिवकें द्रीकरण;
आदि।

पुनः में - भारत के सदंिव3ान के अनुच्छे 143 के तहत, (दिवशेष संभI)

1964 का सं. 1) ए. आई. आर. (1965) एस. सी. 745 (762 पर पैरा 39)], इस न्यायालय ने इस
प्रकार दिनणIय दियाः

 " इस प्रश्न से दिनपटने के लिलए एक बात का ध्यान रखना आवश्यक ह।ै

 संघीय संदिव3ान की मौलिलक दिवशेषता। इगं्लैं, में, संस

 संप्रभु ह;ै और ,ाइसी के शब्ों में, तीन अलग-अलग

 संसीय सपं्रभुता के जिसद्धांत की दिवशेषताएँ ये हैं दिक

 संस को कोई भी कानून बनाने या उसे हटाने का अडि3कार ह।ै

 व्यदिक्त या दिनकाय को इगं्लैं, के कानून द्वारा एक अडि3कार के रूप में मान्यता प्राv है

 संस के कानून को ओवरराइ, या अलग करना, और यह दिक

 संस का अडि3कार या शदिक्त रानी के अडि3कार के हर दिहस्से तक फैली हुई ह।ैप्रभुत्व (1)। सूरी ओर,
की आवश्यक दिवशेषताएँ

 संघवा "सीदिमत कायIपालिलका, दिव3ायी और

 दिनकायों के बीच न्याडियक प्राडि3करण जो और के साथ समन्वय करते हैं

 एक-सूर ेसे स्वतंत्र "। संदिव3ान की सव•च्चता है

 रोकने के लिलए एक सघंीय राज्य के अल्किस्तत्व के लिलए मौलिलक
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 या तो संघीय इकाई या सस्य राज्यों की दिव3ाडियका शदिक्त के उस नाजुक संतुलन को नD करने या
खराब करने से जो

 संघ, लेदिकन एकता में अपने व्यदिक्तत्व को दिवलय करने के लिलए तयैार नहीं। यहसंदिव3ान की सव•च्चता
एक के अडि3कार द्वारा संरडिक्षत है

 एक योजना के भुादिषया के रूप में कायI  करने के लिलए स्वतंत्र न्याडियक दिनकाय

 शदिक्तयों का दिवतरण। न ही संदिव3ान में कोई बलाव संभव ह।ै

 संघीय या राज्य दिव3ान की सामान्य प्रदिHया द्वारा (2)। इस प्रकार यह

 दिब्रदिटश संदिव3ान की प्रमुख दिवशेषता का ावा नहीं दिकया जा सकता है

हमार ेजैसे सघंीय संदिव3ान द्वारा "।

 कनाIटक राज्य के मामले में v. भारत सघं और ए. एन. आर. , [ 1978 ] 2

 एस.  सी.  आर. 1, न्यायमूर्तित उन्तवालिलया  (न्यायमूर्तित सिंसघल, न्यायमूर्तित जसवंत सिंसह और स्वयं की
ओर से बोलते हुए) ने दिनम्नलिललिखत दिटप्पणी कीः

 " कड़ाई से कहें तो हमारा संदिव3ान संघीय चरिरत्र का नहीं ह।ै

 अलग, स्वतंत्र और सपं्रभु राज्य को सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. कहा जा सकता ह।ै
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5 एस सी आर।

संयकु्त राज्य अमेरिरका के रूप में एक राD्र बनाने के लिलए शादिमल हुए या जैसा भी हो सकता है

 दुिनया के कुछ अन्य शों में ल्किस्थडित हो। इसकी वजह यह है दिकयही कारण है दिक कभी-कभी इसे
अ3I-संघीय के रूप में डिचदि°त दिकया गया है

 प्रकृडित में "।

 एस. आर. बोम्मई और अन्य में। वी. भारत संघ और अन्य। , आकाशवाणी (1994) एससी (1918)

4 ] 3 एस. सी. सी. 1, एक संदिव3ान पीठ जिजसमें इस न्यायालय के 9 न्याया3ीश शादिमल हैं।भारत के
संदिव3ान के तहत सघंवा की प्रकृडित को स्वीकार दिकया। न्याय। अहमी ने अपने दिनणIय के पैराग्राफ 23
में कहा हःै

...... 'सघंीय' या जैसी अभिभव्यदिक्तयों की महत्वपूणI  अनुपल्किस्थडित

 ' संव3ैादिनक शब्ावली में 'संघ' के तहत संस की शदिक्तयाँ

अनुच्छे  2  और  3  में  पहले  ी  गई  असा3ारण  शदिक्तयों  के  बारे  में  दिवस्तार  से  बताया  गया  ह।ै
आपातकालीन ल्किस्थडितयों का सामना करने के लिलए, द्वारा प्र‰ अवभिशD शदिक्तयाँ

 सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रदिवदिD 97 के साथ पढ़ा गया अनुच्छे 248 सघं, संदिव3ान में संशो3न
करने की शदिक्त, जारी करने की शदिक्त

राज्यों को दिन¤श, एकल नागरिरकता की अव3ारणा, की स्थापना

 भारतीय के लिलए 'संघीय'  उपनाम की उपयकु्तता पर संह हसैंदिव3ान। प्रो. ने कहा। के. सी. व्हीयर ने
अपने काम 'सघंीय सरकारः

 ' दिकस बात से कोई संह करता ह ैदिक भारत का संदिव3ान सख्ती से लागू होता है

 और पूरी तरह से सघंीय, हालांदिक, में हस्तके्षप की शदिक्तयां हैं

कें द्र को संदिव3ान द्वारा दिए गए राज्यों के मामलेसरकार और संस "।

इस प्रकार संयकु्त राज्य अमेरिरका में, सपं्रभु राज्यों को अपना आनं दिमलता ह।ै

 अलग अल्किस्तत्व जिजसे बाडि3त नहीं दिकया जा सकता; अदिवनाशी राज्य

एक अदिवनाशी संघ का गठन दिकया। भारत में, इसके दिवपरीत,
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 संदिव3ान में संशो3न करके कायIपालिलका और दिव3ाडियका ोनों की शदिक्त। यही कारण है दिक भारत के
संदिव3ान को अलग तरह से वर्णिणत दिकया गया है, अडि3क

 उडिचत रूप से 'अ3I-सघंीय' के रूप में क्योंदिक यह संघीय का दिमश्रण है

 और एकात्मक तत्व, बा वाले की ओर अडि3क झुकते हैं लेदिकन दिफर क्या

 क्या दिकसी नाम में ह,ै मन में जो सुनना महत्वपूणI  ह ैवह ह ैजोर और

 संदिव3ान के दिवभिभन्न प्राव3ानों के दिनदिहताथI

राD्र पडित की शदिक्त के ायर ेऔर ायर ेके संबं3 में दिववा

 अनुच्छे 356 और संबंडि3त प्राव3ानों के तहत।

 ( जोर दिया गया)
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. एल [सभरवाल, सी. जे.]

51

न्यायमूर्तित के. रामास्वामी ने अपने अलग फैसले के अनुच्छे 247 और 248 में

 समान मामला दिनम्नानुसार खा गयाः

" 247. भारत के संदिव3ान में परिरकल्किlपत सघंवा एक बुदिनयाी बात है

दिवशेषता जिजसमें भारत संघ के्षत्रीय सीमा के भीतर स्थायी है

संदिव3ान के अनुच्छे 1 में दिन3ाIरिरत सीमाएँ और अदिवनाशी हैं। .

राज्य संदिव3ान और अनुच्छेों द्वारा बनाए गए काननू का सृजन ह।ै

2 4 दिबना दिकसी के्षत्रीय अखं,ता के, लेदिकन इसके साथ एक स्थायी इकाई

संस द्वारा बनाए गए कानून द्वारा परिरवतIनीय सीमाएँ। न ही रिरश्तेारअनुसूची VII की सूची I और II में
दिव3ायी प्रदिवदिDयों का महत्व

संदिव3ान, और न ही संघ द्वारा राजकोषीय दिनयंत्रण स्वयं दिनणाIयक हैं।

यह दिनष्कषI  दिनकालना दिक संदिव3ान एकात्मक ह।ै संबंडि3त दिव3ायी संदिव3ान के अनुच्छे 245 से 254
तक शदिक्तयों का पता लगाया जा सकता ह।ै .

राज्य संदिव3ान संरचना में संघीय और स्वतंत्र ह।ै

दिव3ायी और कायIकारी शदिक्त के अपने प्रयोग में। लेदिकन होने के नाते

संदिव3ान के अनुसार राज्य को अलग होने या ावा करने का कोई अडि3कार नहीं हसैंप्रभुता। सघं के
अनुसार, राज्य अ3I-संघीय ह।ै ोनों हैं।

संस्थानों का समन्वय करना और उन्हें अपनी-अपनी शदिक्तयों का प्रयोग करना चादिहए

सामाजिजक प्रान करने के लिलए समायोजन, समझ और समायोजन के साथ

लोगों को आर्णिथक और राजनीडितक न्याय, संरडिक्षत करने और बढ़ाने के लिलए

3मIदिनरपेक्षता सदिहत संवै3ादिनक लक्ष्य।248. संदिव3ान की प्रस्तावना इसका एक अभिभन्न अंग ह ै-

संदिव3ान। सरकार का लोकतांदित्रक रूप, संघीय संरचना, एकता और राD्र  की अखं,ता, 3मIदिनरपेक्षता,
समाजवा, सामाजिजक न्याय और
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 न्याडियक समीक्षा संदिव3ान की बुदिनयाी दिवशेषताएं हैं।

( जोर दिया गया)

यूल्किस्टस बी. पी. जीवन रडे्डी, अलग दिनणIय लिलखते हुए (अपने और अपने लिलए)

एस. सी. अग्रवाल, जे.) ने पैराग्राफ 276 में दिनष्कषI  दिनकालाः

" तथ्य यह ह ैदिक हमार ेसंदिव3ान की योजना के तहत, अडि3क शदिक्त

राज्यों की तुलना में कें द्र को प्रान दिकए जाने का मतलब यह नहीं ह ैदिक

राज्य केवल कें द्र के उपांग हैं। आवंदिटत के्षत्र के भीतर

उनके लिलए राज्य सव•च्च हैं। कें द्र उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

 शदिक्तयाँ। दिवशेष रूप से, न्यायालयों को एक दृदिDकोण नहीं अपनाना चादिहए,

एक व्याख्या, जिजसका प्रभाव होता ह ैया प्रभाव पड़ता है

राज्यों के लिलए आरडिक्षत शदिक्तयों को कम करना। ...... रखना ही होगाशदिक्तयों के दिकसी भी सचेत पतन
के लिखलाफ अालत चौकस है

 राज्यों से। यह कहा जा सकता ह ैदिक भारतीय सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] में सघंवा।
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5 एस सी आर।

संदिव3ान प्रशासदिनक सुदिव3ा का दिवषय नहीं है,  बल्किlक जिसद्धांत हमारी अपनी ऐडितहाजिसक प्रदिHया का
परिरणाम और एक मान्यता

जमीनी वास्तदिवकताओ ंके बार ेमें. यह ध्यान ने के लिलए पयाIv ह ैदिक हमार ेसंदिव3ान ने

दिनडि}त रूप से राज्यों की तुलना में कें द्र के प्रडित पक्षपात (ऑटोमोबाइल)

ट्र ांसपोटI  (राजस्थान)  लिलदिमटे, बनाम राजस्थान  राज्य, [1963]  1  एससीआर  491  परपृ¡ 540:
आकाशवाणी (1962) एससी 1406। इस पर जोर ना भी उतना ही आवश्यक है

दिक अालतों को साव3ान रहना चादिहए दिक वे नाजुक तरीके से तयैार दिकए गए काय’ को परशेान न करें

व्याख्या की प्रदिHया द्वारा संवै3ादिनक योजना।

( जोर दिया गया)

पैराग्राफ 98 में, जे. सावंत ने आगे कहाः -

" इस संबं3 में हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं दिक ,ॉ. अम्बे,कर को क्या करना था

संदिव3ान सभा में बहस का जवाब ते हुए कहें

अनुच्छे 355,356 और 357 का संभI। उन्होंने जोर दिया है

दिक इस तथ्य के बावजू दिक कई प्राव3ान हैं

संदिव3ान जिजसके तहत कें द्र को शदिक्तयां ी गई हैं

राज्यों पर हावी, हमारा संदिव3ान एक सघंीय संदिव3ान ह।ै इसका मतलब है

दिक राज्य उस के्षत्र में संप्रभु हैं जो उनके लिलए छोड़ दिया गया ह।ै वे.

शांडित, व्यवस्था के लिलए कोई भी कानून बनाने का पूणI  अडि3कार ह ैऔर राज्य की अच्छी सरकार "।

पैराग्राफ 106 में उनकी दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां प्रासंदिगक हैंः

" इस प्रकार संघीय जिसद्धांत, सामाजिजक बहुलवा और बहुलवाी लोकतंत्र

जो हमार ेसंदिव3ान की मूल संरचना का दिनमाIण करते हैं, वे माँग करते हैं दिक

अनुच्छे 356 (1) के तहत जारी घोषणा की न्याडियक समीक्षा नहीं ह।ै
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केवल एक अदिनवायI  आवश्यकता है लेदिकन एक कठोर कतIव्य और अभ्यास है उक्त प्राव3ान के तहत
शदिक्त की सीमा इस उदे्दश्य के लिलए सख्ती से सीदिमत ह।ै

और उसमें वर्णिणत परिरल्किस्थडितयों के लिलए और दिकसी और के लिलए नहीं।

( जोर दिया गया)

आईटीसी लिलदिमटे, बनाम। कृदिष उपज बाजार सदिमडित और अन्य। , [ 2002 ]

सी. 232, इस न्यायालय ने इस प्रकार दिनणIय दियाः -

" भारत के संदिव3ान की व्याख्या की जानी चादिहए, भाषा

अनुमडित ना, इस तरह से दिक यह शदिक्तयों को कम नहीं करता है

राज्य दिव3ानमं,ल और संघवा का संरक्षण करते हुएकें द्रीय सव•च्चता जैसा दिक इसके कुछ अनुच्छेों में
दिवचार दिकया गया ह।ै

( जोर दिया गया)

2006(8) eILR(PAT) SC 122



कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

53

पडि}म बंगाल राज्य बनाम। केसोरम इं,स्ट्र ीज लिलदिमटे, और अन्य। , आकाशवाणी (2005)

 एससी 1646: [ 2004 ] 10 एस. सी. सी. 201 का दिनणIय 5 सस्यीय संदिव3ान पीठ ने लिलया।

न्याया3ीशों, पैराग्राफ 50 में बहुमत के फैसले में कहा गया हःै

 " दिफर भी एक और कोण जिजसे सवंै3ादिनक न्यायालयों ने सलाह ी होगी

कर काननू से दिनपटने के ौरान ध्यान में रखना बेहतर है,

संघ की शदिक्तयों के बीच कभिथत संघषI  का प्रकाश और

 काननू बनाने के लिलए राज्य, जिजसे बलपूवIक कहा गया था और जो था

तार्षिकक रूप से संवै3ादिनक योजना की दिवश्लेषणात्मक परीक्षा पर आ3ारिरत

जीवन रडे्डी द्वारा, एस. आर. बोम्मई और ओ. आर. एस. में जे. वी. भारत संघ, [1994]3 एस. सी. सी.
1 को छुआ जा सकता ह।ै हमार ेसंदिव3ान में एक संघीय संरचना ह।ै

 संदिव3ान के कई प्राव3ान स्पD रूप से शाIते हैं दिक

 संस्थापक दिपताओ ंका इराा एक मजबूत कें द्र बनाने का था।

 ( जोर दिया गया)

यह सच ह ैदिक हमार ेसंदिव3ान में सघंीय जिसद्धांत प्रमुख ह ैऔर यह दिक

जिसद्धांत इसकी बुदिनयाी दिवशेषताओ ंमें से एक है, लेदिकन यह भी उतना ही सच है दिक संघवाभारतीय
संदिव3ान के तहत एक मजबूत कें द्र के पक्ष में झुकता है,  एक ऐसी दिवशेषता जो मजबूत संघवा की
अव3ारणा के लिखलाफ ह।ै कुछ प्राव3ान जो

इस संभI  में संर्णिभत दिकया जा सकता ह ैजिजसमें संघ की दिनपटने की शदिक्त शादिमल है

असा3ारण ल्किस्थडितयाँ जैसे दिक आपातकाल के ौरान (अनुच्छे 250,252,253) और अनुच्छे 356
के तहत एक घोषणा जारी होने की ल्किस्थडित में दिक दिकसी राज्य का शासन संदिव3ान के प्राव3ानों के
अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; संस की शदिक्त के संबं3 में कानून बनाने के लिलएराD्र ीय दिहत में राज्य
सूची में कोई मामला, यदि राज्य परिरष का कोई प्रस्ताव दिन3ाIरिरत बहुमत द्वारा समर्णिथत है (अनुच्छे
249);
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 कम से कम ो-डितहाई बहुमत  (अनुच्छे 312)  द्वारा समर्णिथत राज्य परिरष का प्रस्ताव  होने की
ल्किस्थडित  में  संघ  और राज्यों के लिलए समान  अलिखल भारतीय सेवाओं के  दिनमाIण और दिवदिनयमन  का
प्राव3ान करने की संस की शदिक्त;  केवल एक ही नागरिरकता है अथाIत् भारत की नागरिरकता;  और,
शाय सबसे महत्वपूणI , नए राज्यों के गठन और राज्यों के के्षत्रों, सीमाओ ंया नामों के परिरवतIन के संबं3
में संस की शदिक्त (अनुच्छे 3)।

पडि}म बंगाल राज्य बनाम के मामले में यह न्यायालय। भारत संघ, [1964]

 1 396 पर एस. सी. आर. 371 ने कहा है दिक हमारा संदिव3ान संघ के सही या पारपंरिरक स्वरूप का
नहीं ह।ै इसी तरह के अन्य दिनणIय भी हैं - न्यायालय, जैसे राजस्थान राज्य और अन्य। वी. भारत सघं
आदि। आदि., [1978]  पृ¡ 4जी और  33 एफ पर आई.  एस.  सी.  आर. 1,  जो इन प्राव3ानों के
परिरप्रेक्ष्य की बात करता ह ैदिक हमार ेसंदिव3ान में संघीय संरचना का जो भी रूप हो, 54 को खते हुए।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 उस शदिक्त की सामग्री के आ3ार पर जो कई प्राव3ान अपने साथ ले जाते हैं और उनका उपयोग इसके
संचालन में है, जो संघीय की तुलना में अडि3क एकात्मक ह।ै

हमार ेसंदिव3ान में सघंवा की अव3ारणा, यह माना गया है दिक

क-दिव3ायी शदिक्त जो संदिव3ान के दिवभिभन्न अनुच्छेों से स्पD होगी। वास्तव में, यह दिवतरण के संभI  में
ध्यान में आया है

अनुच्छे 246 के तहत दिव3ायी शदिक्तयाँ। { आईटीसी लिलदिमटे, बनाम। कृदिष उपज बाजार सदिमडित और
अन्य। , [ 2002 ] 9 एस. सी. सी. 232)

अंतर-राज्य संबं3 आयोग (सरकारिरया आयोग) ने अपने

रिरपोटI में दिवशेष रूप से कहा गया है दिक संदिव3ान से उभरा है  1949 में संदिव3ान सभा की महत्वपूणI
संघीय दिवशेषताएं हैं लेदिकन यह शास्त्रीय अथ’ में सघंीय नहीं हो सकती ह।ै यह संयकु्त राज्य अमेरिरका के
दिवपरीत संघ में शादिमल होने के समझौते का परिरणाम नहीं था। कोई ोहरी नागरिरकता नहीं ह,ै अथाIत

संघ और राज्य। ( कें द्र-राज्य संबं3ों पर आयोग की रिरपोटI  के पृ¡ 8 और 9, भाग-I, और पैराग्राफ
1.3.04,1.3.05,1.3.06,1.3.07]।

ल्किस्थडित, ल्किस्थडित, भूदिमका के बार ेमें रिरट याडिचकाकताIओ ंकी लीलें

और संवै3ादिनक योजना में राज्य परिरष के चरिरत्र की जांच भारतीय सघंवा की प्रकृडित के बारे में ऊपर
दिए गए सुव्यवल्किस्थत काननू के आलोक में की जानी चादिहए।

यह तकI  ने के उनके प्रयास में दिक अदिनवायI  रूप से एक के्षत्रीय सांठगांठ होनी चादिहए

दिकसी संघीय व्यवस्था में दिकसी राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के साथ, तदिमलना,ु राज्य के लिलए श्री राव
ने प्रस्तावना में "हम, भारत के लोग" अभिभव्यदिक्त के उपयोग का उल्लेख दिकया, अनुच्छे 1 में भारत को
"राज्यों के सघं" के रूप में वर्णिणत दिकया गया है; भारत के के्षत्र में (1) राज्यों के के्षत्र और (बी) अनुच्छे
1 (3) के अनुसार कें द्र शाजिसत प्रशों के के्षत्र शादिमल हैं; अनुच्छे  326 में एक व्यदिक्त को भारत का
नागरिरक होने की आवश्यकता है तादिक वह दिनवाIचक बन सके; और अनुच्छे 5,6,8 और 9 में दिनदिहत
भारत की नागरिरकता के बारे में प्राव3ान जो भारत के के्षत्र पर जोर ते हैं। उन्होंने कोलिलन्स पेपरबकै
इलंिग्लश डि,क्शनरी का भी उल्लेख दिकया तादिक  "श" [एक ऐसा के्षत्र जो अपने लोगों,  संस्कृडित,  भूगोल
आदि द्वारा प्रडितदि¡त ह]ै  के अथ’ को इंदिगत दिकया जा सके।  ;  अपनी राजनीडितक स्वाय‰ता;  राज्य;
दिकसी के्षत्र या राज्य के लोग] और "राज्य" [एक संप्रभु राजनीडितक शदिक्त या समुाय, ऐसे समुाय द्वारा
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कब्जा दिकया गया के्षत्र; ऐसे समुाय में शदिक्त का के्षत्रः राज्य के मामले; कई के्षत्रों या समुायों में से एक
जिजनकी अपनी सरकारें हैं और एक सपं्रभु सरकार के  तहत एक संघ  का गठन  करते हैं,  जैसा दिक
अमेरिरका में ह।ै

श्री सच्चर ने इसी तरह की लील ेते हुए कहा दिक अडि3वास I की आवश्यकता ह।ै
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. सभरवाल, सी. जे.]

 55

 राज्यों की परिरष की अव3ारणा के लिलए इतना आंतरिरक ह ैदिक इसका दिवलोपन न केवल

संदिव3ान के काम करने वाली संवै3ादिनक योजना को नकारता है

 अलोकतांदित्रक लेदिकन सघंीय जिसद्धांत का भी उलं्लघन करता ह ैजो बुदिनयाी जिसद्धांतों में से एक ह।ै

 संदिव3ान की दिवशेषताएँ। उन्होंने यह भी प्रस्तुत दिकया दिक कें द्रीय दिवचार को रखा जाना चादिहए

 तकI  की सराहना करने के लिलए दिमाग में यह ह ैदिक यह "लोगों की सरकार" है

 और "लोगों द्वारा"।

इस प्रकार, याडिचकाकताIओ ंका तकI  है दिक "जन्म" और "दिनवास"

 क्या दिकसी राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के साथ संवै3ादिनक रूप से मान्यता प्राv ो संबं3 हैंसंदिव3ान के
अनुसार। दिकसी राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए

 राज्य परिरष में अनुच्छे 80 के अनुसार, एक व्यदिक्त को नागरिरक होना चादिहए।

 राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के साथ एक पहचान योग्य संबं3 रखने वाला भारत

क्योंदिक राज्यों की परिरष की अव3ारणा यह मानती है दिक एक संघीय में सवंै3ादिनक व्यवस्था, राज्यों
और कें द्र शाजिसत प्रशों की अपनी समस्याएं हैं,

कई मुद्दों के बार ेमें दिहत, चिंचताएं और दिवचार और इसलिलए,

दिवशेष रूप से राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए एक मचं होना

राD्र ीय दिव3ानमं,ल, अथाIत संस। जब तक दिक कोई व्यदिक्त दिकसी राज्य या राज्य से संबंडि3त न हो।

कें द्र शाजिसत प्रश, संदिव3ान की योजना में उनके पास नहीं होगा यथाल्किस्थडित, राज्य या कें द्र शाजिसत
प्रश का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता।

लेदिकन दिफर, भारत पारपंरिरक अथ’ में एक संघीय राज्य नहीं ह।ै

इस तथ्य में कोई संह नहीं हो सकता ह ैऔर इसका अत्यडि3क महत्व ह।ै

हाथ में उदे्दश्य ह ैदिक भारत के संभI  में, सघंवा का जिसद्धांत है
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के्षत्र से संबंडि3त नहीं। यह इस तथ्य से स्पD है दिक भारत दिवभिभन्न राज्यों के बीच समझौते द्वारा गदिठत एक
सच्चा संघ नहीं है और के्षत्रीय रूप से यह संदिव3ान के अनुच्छे 3 के तहत कें द्र सरकार के लिलए न केवल
सीमाओ ंको बलने के लिलए, बल्किlक एक राज्य (पडि}म राज्य) को समाv करने के लिलए भी खलुा ह।ै

बंगाल बनाम. भारत संघ, [1964] 1 एस. सी. आर. 371)। इसके अलावा, जब शदिक्तयों के प्रयोग की
बात आती है, तो उन्हें कें द्र के पक्ष में भारी तौला जाता है,  इतना दिक भारत का वणIन करने के लिलए
दिवभिभन्न दिववरणों का उपयोग दिकया गया ह ैजैसे दिकउभयचर रूप में छद्म-सघं या अ3I-संघ, आदि।

 संदिव3ान कें द्र में दिद्वसनीय दिव3ानमं,ल का प्राव3ान करता ह।ै

 लोक  सभा  का  चुनाव  सी3े  लोगों  द्वारा  दिकया  जाता  ह।ै  राज्यों  की  परिरष  का  चुनाव  राज्यों  की
दिव3ानसभाओ ंके सस्यों द्वारा दिकया जाता ह।ै

 प्रत्येक राज्य के मताता यह तय करने के लिलए सबसे अच्छी ल्किस्थडित में होते हैं दिक राज्य के दिहतों का
प्रडितदिनडि3त्व कौन करगेा, चाहे वह दिनचले सन के सस्य के रूप में हो या ऊपरी सन के सस्य के
रूप में।

 यह सघंीय जिसद्धांत का दिहस्सा नहीं ह ैदिक राज्यों के प्रडितदिनडि3

 उस राज्य से संबंडि3त होना चादिहए। सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006]  समथIन के रूप में ऐसा कोई
जिसद्धांत स्पD नहीं ह।ै
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5 एस सी आर।

 56

 संघवा की आवश्यक दिवशेषता, यहां तक दिक उच्च के दिवभिभन्न उाहरणों में भी

अन्य शों में कक्ष।

अन्य संदिव3ान-राज्यसभा की भूदिमका बनाम उच्च सन की भूदिमका

अन्य संदिव3ानों में सन

सरकार के संसीय रूपों में 'दिद्वसनीयता' का दिवकास हुआ है

प्रभावी संघीय संरचनाओ ंकी आवश्यकता के साथ कायाIत्मक रूप से जुड़ा हुआ ह।ै

'दिद्वतीय सन' या संस के उच्च सनों की भूदिमका और कें द्र सरकार और संस के उच्च सनों के बीच
बेहतर समन्वय के बीच यह संबं3।

घटक इकाइयों में से,  शाय पहली बार संयकु्त राज्य अमेरिरका के संदिव3ान के साथ दिनडि}त रूप से
दिन3ाIरिरत दिकया गया था, जिजसे द्वारा अनुमोदित दिकया गया था

वषI  1787 में सघं के तेरह मूल राज्य। यू. एस. ए. की कांग्रेस का ऊपरी सन, जिजसे सीनेट के रूप में
जाना जाता है, सैद्धांडितक रूप से दिब्रदिटश संस में हाउस ऑफ लॉर्ड्ससI पर आ3ारिरत था, लेदिकन इसकी
संरचना और शदिक्तयों के संबं3 में बा वाले से पूरी तरह से अलग था।

तब से, कई राD्र ों ने कें द्रीय के दिद्वसनीय रूप को अपनाया ह।ै

दिव3ाडियका, भले ही उनमें से कुछ सघं नहीं हैं। औपदिनवेभिशक शासन के कारण, संसीय शासन के इन
दिब्रदिटश संस्थानों को भी दिब्रदिटश उ‰री अमेरिरका अडि3दिनयम, 1867, जिजसके द्वारा कना,ा का अडि3राज्य
अल्किस्तत्व में आया और भारत का संदिव3ान, 1950। कना,ा में,  संस में हाउस ऑफ कॉमन्स और
सीनेट ('अपर') शादिमल हैं।

घर ')। इसी तरह भारत संघ की संस में लोक सभा शादिमल ह।ै

सभा  (लोक सभा)  और राज्य सभा  (राज्य परिरष,  जो ऊपरी सन  ह)ै। प्रडितदिनडि3 लोकतंत्रों  की
एजेंजिसयों के रूप में अपने काय’ के संभI  में, भारत, यू. एस. ए. और कना,ा के दिव3ानमं,लों में दिनचले
सन अथाIत् लोकसभा,  प्रडितदिनडि3 सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स मोटे तौर पर संरचना की एक ही
प्रणाली का पालन करते हैं। अभी तक,  दिनचले सनों के सस्य सावIभौदिमक वयस्क मताडि3कार के
माध्यम से पूवI-दिनर्षिD दिनवाIचन के्षत्रों से चुने जाते हैं। इन दिनवाIचन के्षत्रों का सीमांकन जनसंख्या के
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दिवतरण के अनुसार है,  तादिक श के पूरे के्षत्र में प्रत्येक वोट के मूlय में समानता हो सके। हालांदिक,
दिवभिभन्न के्षत्रों और आबाी के घटक राज्यों के अल्किस्तत्व के साथ,

दिनचले सन में इन राज्यों को दिया गया प्रडितदिनडि3त्व अत्यडि3क असमान हो जाता ह।ै इसलिलए,  उच्च
सन की संरचना संघवा का एक संकेतक बन गई है, तादिक घटक राज्यों के दिहतों को अडि3क पयाIv
रूप से प्रडितटिंबदिबत दिकया जा सके और कें द्रीय अडि3कारिरयों द्वारा शदिक्त के प्रयोग के लिखलाफ दिनयंत्रण और
संतुलन का एक तंत्र सुदिनडि}त दिकया जा सके जो घटक के दिहतों को प्रभादिवत कर सकता ह।ै

राज्यों।
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [SABHARWAL.CJ.J

 हालांदिक, ध्यान कें दिद्रत करने का के्षत्र सूर ेकक्षों की भूदिमका का दिवश्लेषण करना ह।ै

 कें द्र-राज्य संबं3ों के संभI  में अथाIत दिवभिभन्न स्तरों के अवतार

 संघवा। यह उद्देश्य भारतीय राज्यसभा के चयन को भी शाIता ह,ै

 अमेरिरकी सीनेट और कना,ाई सीनेट, क्योंदिक ये तीन राD्र  बडे़ के्षत्रों और आबाी पर काम करने वाले
संघों के उले्लखनीय उाहरण हैं, जिजनमें एक ही समय में उच्च स्तर की दिवदिव3ता ह।ै मुख्य मान,ं

 संरचना  के  तरीकों  द्वारा  घटक  इकाइयों  को  दिए  गए  प्रडितदिनडि3त्व  की  अलग-अलग  रूपरखेा  और
संदिव3ान की संवै3ादिनक योजना में 'उच्च सनों' के साथ दिनदिहत शदिक्तयों में अंतर की तुलना की जाएगी।

 शों। कई राजनीडितक जिसद्धांतकारों और संवै3ादिनक दिवशेषज्ञों की राय है दिक समकालीन संभI में,
'सेकं, चैंबसI ' अपना इराा खो रहे हैं।

राज्यों के दिहतों का प्रभावी ढंग से प्रडितदिनडि3त्व करने की दिवशेषताएँ और अडि3क आर्णिथक के कारण तेजी
से राD्र ीय संस्थान बन रहे हैं।

राज्यों के बीच सामाजिजक और राजनीडितक संबं3 दिवकजिसत हो रहा ह।ै इसलिलए,  दिद्वसनीयता के काम
करने का एक तुलनात्मक अध्ययन एक संघीय शासन प्रणाली के भीतर ऐसी गडितशीलता को समझने में
सहायता कर सकता ह।ै

 जैसा दिक पहले उले्लख दिकया गया है, एक संघीय में दिद्वतीय सन का उय

संभI  पहली बार संयकु्त राज्य अमेरिरका के संदिव3ान में खा गया था। तेरह मूल उपदिनवेशों को तब तक
अलग-अलग संरचनाओ ंके तहत शाजिसत दिकया गया था।

दिब्रदिटश शासन से स्वतंत्रता और इसलिलए राज्यों की पहचान के तत्व को बा के सघं में ले जाया गया।
संघीय दिव3ाडियका के उद्देश्यों के लिलए, छोटे राज्यों द्वारा चिंचता व्यक्त की गई थी दिक जनसंख्या के आ3ार
पर दिनवाIचन के्षत्रों की मान्यता अडि3क प्रडितदिनडि3त्व और शदिक्त प्रान करगेी

बडे़ और अडि3क आबाी वाले राज्य। इसके अलावा, उस यगु में, मतान का अडि3कार गोरे पुरुषों तक
ही सीदिमत था और इसलिलए उ‰री राज्यों में दिनवाIचक मं,ल का आकार डिक्षणी राज्यों की तुलना में
अपेक्षाकृत बड़ा था,  जिजनमें नेग्रॉइ, आबाी का तुलनात्मक रूप से अडि3क अनुपात था,  जिजनके पास
कोई मताडि3कार नहीं था।
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इसलिलए, सघंवा के उद्देश्यों और दिवभिभन्न आकारों के राज्यों के बीच अडि3क समानता सुदिनडि}त करने के
परिरणामस्वरूप  संदिव3ान  के  मसौ  में  एक  समझौता  हुआ।  जबदिक  कांग्रेस  के  दिनचले  सन,  यानी
प्रडितदिनडि3 सभा का गठन जनसंख्या दिवतरण के आ3ार पर दिनवाIचन के्षत्रों से चनेु गए सस्यों द्वारा दिकया
जाना था, सीनेट सभी राज्यों के लिलए समान प्रडितदिनडि3त्व पर आ3ारिरत था।प्रारभं में, प्रत्येक राज्य के ो
सीनेटरों को संबंडि3त राज्य दिव3ानसभाओं द्वारा चुना गया था, लेदिकन 1913 के 17 वें संशो3न के बा,
सीनेटरों को एक राज्य के पूरे मताताओं के बीच खलेु वयस्क मताडि3कार द्वारा चुना गया ह।ै यह
स्वाभादिवक है

सीनेट के कामकाज में संघीय सरकार और बडे़ राज्यों की शदिक्त के लिलए एक प्रडित-संतुलन सुदिनडि}त
करने का उदे्दश्य बना हुआ ह।ै यह इस तथ्य से परिरलडिक्षत होता ह ैदिक अमेरिरकी सीनेट को कुछ अडितरिरक्त
दिव3ायी शदिक्तयां भी ी गई हैं, जो इसे अन्य 58 में सूर ेसनों से अलग करती हैं।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

शों। इसके अलावा, सीनेट एक दिनरतंर दिनकाय ह ैजिजसमें सीनेटसI  हैं।

 6 साल के कायIकाल के लिलए चुने जाते हैं और हर 2 साल में एक डितहाई सस्य सेवादिनवृ‰ होते हैं या
दिफर से चुनाव चाहते हैं। सघं में और अडि3क राज्यों के जुड़ने के साथ, अमेरिरकी सीनेट की संख्यात्मक
ताकत भी बढ़ गई ह।ै

कना,ा ,ोदिमदिनयन की संस अपने वतIमान में थी

संदिव3ान अडि3दिनयम, 1867)। कना,ा आज तक सरकार के एक संसीय रूप और एक गवनIर-जनरल
दिनयकु्त के साथ एक संवै3ादिनक राजशाही बना हुआ ह।ैदिब्रदिटश संप्रभु राज्य के नाममात्र प्रमखु के रूप में
कायI करता ह।ै 1867 के अडि3दिनयम से पहले, बडे़ के्षत्र जो अब कना,ा का गठन करते हैं (क्यूबेक के
अपवा के साथ, जिजसका फ्रांसीसी शासन का ऐडितहाजिसक प्रभाव था) को अलग-अलग के्षत्रों के रूप में
प्रशाजिसत दिकया जा रहा था। इस अडि3दिनयम ने उनके बीच एक संघ की स्थापना की

घटक प्रांत। इसलिलए,  ,ोदिमदिनयन की संस प्रभावी रूप से सघंीय दिव3ाडियका थी जिजसमें हाउस ऑफ
कॉमन्स और सीनेट शादिमल थे। संदिव3ान में सीनेट को ो प्रमखु कायI  दिए गए थे। सबसे पहले,  यह
"शांत सूरे दिवचार" का कक्ष होना था। इस तरह की सीमा को दिनवाIडिचत हाउस ऑफ कॉमन्स को कना,ा
को एक ेश में बलने से रोकना चादिहए।

" भीड़तंत्र ", जैसा दिक परिरसंघ (1867 अडि3दिनयम) के दिनमाIताओ ंने यू. एस. ए. के मामले में खा। इस
प्रकार सीनेट को कई प्रकार के कानूनों को पलटने की शदिक्त ी गई थी।

संदिव3ान, इस प्रकार 'कॉमन्स को दिकसी भी जlबाजी में कारIवाई करने से रोकता है'। जबदिक लोकसभा
का गठन दिनवाIचन के्षत्र के माध्यम से दिकया जाना था दिब्रदिटश संस में हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिरकी
कांग्रेस में हाउस ऑफ रिरप्रेजेंटेदिटव्स की तजI  पर चुनावों के आ3ार पर, सीनेट ने मौजूा के्षत्रों के बजाय
नादिमत के्षत्रों को समकक्ष प्रडितदिनडि3त्व दिया।

प्रांत। प्रत्येक राज्य से सीनेटरों की संख्या परिरणामस्वरूप परिरसंघ में परिरवतIन के साथ भिभन्न हुई ह।ै
हालाँदिक,  कना,ाई सीनेटरों की दिनयदुिक्त गवनIर-जनरल द्वारा कायIपालिलका के परामशI  से की जाती है
और

इसलिलए कना,ाई सीनेट संरचनात्मक रूप से सन के अ3ीन रहा ह।ै

के गठन से पहले ओटंारिरयो और क्यूबेक में दिव3ान परिरषें 1867 में परिरसंघ। एक के डि,जाइन के पीछे
एक और सम्मोहक कारक
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कमजोर सीनेट सयंकु्त राज्य अमेरिरका का हालिलया उाहरण था जहां कुछ वग’ ने गहृ यदु्ध को बहुत
अडि3क अनुमडित ने के प्रत्यक्ष परिरणाम के रूप में खा था।

राज्यों को शदिक्त। हालाँदिक, कना,ाई सीनेट की भूदिमका व्यापक रूप से रही ह।ै

रचना के अपने तरीके की आलोचना की।
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 59

 सूरी ओर भारतीय राज्यसभा की उत्पलि‰ से लाभ हुआ

 कई राD्र ों का संवै3ादिनक इडितहास जिजसने संदिव3ान की अनुमडित ी

 उच्च सन के संघीय काय’ की जांच करने के लिलए सभा। हालांदिक,

 ' दिब्रदिटश शासन के ौरान प्रांतीय दिव3ानसभाओ ंमें 'दिद्वसनीयता' की शुरुआत की गई थी।

 1921 में शासन दिकया। भारत सरकार अडि3दिनयम, 1935 ने भी एक उच्च सन का दिनमाIण दिकया।

 संघीय दिव3ानमं,ल में, जिजसके सस्यों को सस्यों द्वारा चनुा जाना था

 प्रांतीय दिव3ानम,ंलों और रिरयासतों के मामले में जिजनके द्वारा नादिमत दिकया जाएगा

ऐसे के्षत्रों के शासक। हालांदिक, यवुा भारतीय संघ द्वारा सामना की जाने वाली वास्तदिवकताओ ंके कारण,
संघ में राज्यों की एक परिरष (राज्यसभा)

 संस को एक संघीय आश के लिलए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में खा गया था। इसके
अलावा

पूवI  दिब्रदिटश प्रांतों में, रिरयासतों के दिवशाल के्षत्र थे जिजन्हें संघ के तहत प्रशाजिसत दिकया जाना था। इसके
अलावा, आर्णिथक के्षत्र में दिवदिव3ता

 और के्षत्रों के बीच सांस्कृडितक कारकों ने भी नए के लिलए एक चुनौती पेश की

 स्वतंत्र ेश। इसलिलए, उच्च सन की स्थापना की गई थी

संदिव3ान दिनमाIता जिजनमें काफी ह तक राज्य दिव3ानसभाओं द्वारा चुने गए सस्य शादिमल होंगे और
जिजनमें गैर-राजनीडितक के्षत्रों का प्रडितदिनडि3त्व करने वाले नादिमत सस्यों की एक दिनडि}त संख्या होगी।
हालांदिक, राज्यसभा में राज्यों के बीच प्रडितदिनडि3त्व का दिवतरण न तो समान है और न ही पूरी तरह से
जनसंख्या दिवतरण पर आ3ारिरत ह।ै एक बुदिनयाी सूत्र का उपयोग छोटे राज्यों को अपेक्षाकृत अडि3क
महत्व ने के लिलए दिकया जाता है, लेदिकन बडे़ राज्यों को अडितरिरक्त आबाी के लिलए प्रडितगामी रूप से
महत्व दिया जाता ह।ै इसलिलए राज्यसभा राज्यों के लिलए असमान प्रडितदिनडि3त्व को शादिमल करती है
लेदिकन आनपुाडितक रूप से छोटे राज्यों को अडि3क प्रडितदिनडि3त्व दिया जाता ह।ै सीटों के इस तरह के
आवंटन के पीछे का जिसद्धांत छोटे राज्यों के दिहतों की रक्षा करना है, लेदिकन साथ ही साथ लघु राज्यों
को पयाIv प्रडितदिनडि3त्व ना है तादिक अlपसंख्यक मताताओ ंके प्रडितदिनडि3यों की इच्छा बहुमत पर हावी
न हो।
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भारत में, भारत के संदिव3ान का अनुच्छे 80 दिन3ाIरिरत करता ह ै-

सादिहत्य,  दिवज्ञान,  कला और सामाजिजक सेवाएँ  [अनुच्छे  80 (1) (ए)  और  80 (3)]। राज्यों के
सस्यों का चनुाव संबंडि3त राज्यों के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा दिकया जाता ह।ै आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व
प्रणाली के अनुसार राज्य दिव3ानसभाएँ

 एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से  [अनुच्छे  80 (4)]। कें द्र शाजिसत प्रशों के प्रडितदिनडि3यों के
चुनाव का तरीका संस द्वारा दिन3ाIरिरत दिकया गया है  [अनुच्छे  80 (5)]। भारतीय सघं के दिवभिभन्न
राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के लिलए सीटों के आवंटन की गणना सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006]
की चौथी अनुसूची में की गई ह।ै
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5 एस सी आर।

 60

 संदिव3ान, जिजसे अनुच्छे 4 (1) और 80 (2) के साथ पढ़ा जाता ह।ै यह आवंटन

राज्यों के प्रवेश और पनुगIठन के साथ यह स्पD रूप से भिभन्न रहा ह।ै अनुच्छे  83 (1)  के तहत,
राज्यसभा सस्यों के साथ एक स्थायी दिनकाय ह।ै 6 साल के कायIकाल के लिलए चुने जाने वाले और हर
2 साल में सेवादिनवृ‰ होने वाले सस्यों का एक डितहाई।

ये 'अल्किस्थर शत¿'  एक ऐसे परिरणाम की ओर भी ले जाती हैं जहां राज्यसभा की सस्यता लोक सभा में
मौजू राजनीडितक समीकरणों को प्रडितटिंबदिबत नहीं कर सकती ह।ैएक ही समय में सभा। राज्यसभा को
भंग नहीं दिकया जा सकता है और इसकी सस्यता के लिलए योग्यता भारत की नागरिरकता और 30 वषI
की आय ुकी आवश्यकता ह ै[अनुच्छे 84]। अनुच्छे 89 के अनुसार भारत के उपराD्र पडित हैं -

राज्य  सभा  और  सन  के  पन  सभापडित  का  चुनाव  करने  के  लिलए  बाध्य  हउैपसभापडित।  अनुच्छे
90,91,92 और 93 इन अडि3कारिरयों की शदिक्तयों के बार ेमें दिवस्तार से बताते हैं।

सूरी ओर अमेरिरकी सीनेट समान प्रडितदिनडि3त्व प्रान करता ह।ै

एक खलेु मताडि3कार द्वारा, और इसलिलए सीनेट की कुल सस्यता है100 पर। आम तौर पर अमेरिरकी
समाज में यह माना जाता है दिक एक सीनेटर का कायाIलय प्रडितदिनडि3 सभा में एक सस्य की तुलना में
अडि3क प्रडित¡ा रखता ह।ै जैसा दिक पहले कहा जा चुका है,  सीनेटरों को  1913  के  17 वें संशो3न से
पहले संबंडि3त राज्य दिव3ानसभाओ  ंके सस्यों द्वारा चुना गया था,  जिजसके द्वारा खलेु मताडि3कार की
प्रणाली शुरू की गई थी। इच्छुक उम्मीवार

सीनेट के लिलए चुनाव 30 वषI  से अडि3क पुराना होना चादिहए और 9 वषI से अडि3क समय से यू. एस. ए.
का नागरिरक होना चादिहए और जिजस राज्य से वे चुनाव चाहते हैं, वहां उनका कानूनी दिनवास भी होना
चादिहए। सीनेटर 6 साल के कायIकाल के लिलए चुने जाते हैं, जिजसमें एक डितहाई सस्य या तो सेवादिनवृ‰
होते हैं या हर 2 साल में दिफर से चनुाव चाहते हैं। सीनेटर असीदिमत संख्या में पुनः चुनाव लड़ सकते हैं।

संयकु्त राज्य अमेरिरका के उपराD्र पडित सीनेट के पीठासीन अडि3कारी के रूप में कायI  करते हैं।

जिजसे केवल गडितरो3 की ल्किस्थडित में मामलों पर मतान करने का अडि3कार ह।ै हालांदिक, सभी व्यावहारिरक
उद्देश्यों के लिलए पीठासीन कायI  एक राD्र पडित प्रो द्वारा दिकया जाता ह।ै

टेम्पोर (अस्थायी पीठासीन अडि3कारी), जो आम तौर पर राज्य से सीनेटर होता है
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सबसे लंबे समय तक दिनरतंर सेवा के साथ बहुसंख्यक ल। बहुसंख्यक और अlपसंख्यक लों के सन
के नेताओ ंको ोनों लों के लिलए अलग-अलग बठैकों में चुना जाता है (जिजन्हें कॉकस/सम्मेलन के रूप
में जाना जाता है) जो प्रत्येक नए सत्र से पहले आयोजिजत दिकए जाते हैं।

कांग्रेस। ,ेमोHेदिटक और रिरपल्किब्लकन पार्षिटयाँ भी अपने-अपने ल चुनती हैं।

कॉकस में सचेतक और नीडित सदिमडितयाँ।

हालाँदिक कना,ा की संस में सीनेट एक दिनवाIडिचत दिनकाय नहीं ह।ै जैसा दिक पहले संकेत दिया गया है,
कुलदिप नायर बनाम पर गवनIर-जनरल द्वारा सीनेटरों की दिनयदुिक्त की जाती ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 यू. ओ. 1. [ सभरवाल। सी. जे.]

61

 प्र3ानमंत्री की सलाह। आज तक सन की सस्यता

 अदिनवायI रूप से घटक प्रांतों और के्षत्रों। प्र3ानमंत्री का सीनेटरों की दिनयदुिक्त के संबं3 में दिनणIय के लिलए
अनुमोन की आवश्यकता नहीं होती है

 कोई और और समीक्षा के अ3ीन नहीं ह।ै सस्यता के लिलए योग्यताएँ30 वषI  की आय ुकी आवश्यकता
ह,ै कना,ा के ,ोदिमदिनयन की नागरिरकता द्वारा

 प्राकृडितक जन्म या प्राकृडितककरण और प्रांत के भीतर दिनवास जहाँ से

 दिनयदुिक्त की मांग की जाती ह।ै क्यूबेक के मामले में, दिनयकु्त व्यदिक्त दिनवासी होने चादिहए

 जिजस दिनवाIचन जिजले के लिलए उन्हें दिनयकु्त दिकया जाता ह।ै एक बार दिनयकु्त होने के बा, सीनेटर

 75 वषI  की आय ुतक प 3ारण करें जब तक दिक वे लगातार ो सत्रों से चूक न जाएं।

 संस। 1965 तक वे आजीवन प पर रहते थे। भले ही

 कना,ाई सीनेट को पूरी तरह से कायIपालिलका पर दिनभIर माना जाता ह ैक्योंदिक

 दिनयदुिक्तयों में पाटm संबद्धता, आय ुतक कायIकाल रखने का प्राव3ान

सीनेट में बहुमत और इस प्रकार दिनचले सन या से असहमतकायIपालिलका,  क्योंदिक दिनचले सन के
सस्य 5 साल के कायIकाल के लिलए चुने जाते हैं।

अब जब रचना के तरीकों पर एक सामान्य दिवचार प्राv हो गया है

भारत, अमेरिरका और कना,ा में दिद्वतीय सनों में से कोई भी इसका दिवश्लेषण कर सकता है

नीडित के ायरे के साथ-साथ व्यावहारिरक तुलना करने के लिलए आगे बढ़ने से पहले प्रणालिलयाँ और इन
सनों को ी गई अडितरिरक्त दिव3ायी शदिक्तयाँ।

सीनेट में राज्यों के लिलए समान प्रडितदिनडि3त्व का दिवचार बनाया गया था

अमेरिरकी संदिव3ान। इसलिलए 17 वें संशो3न को एक सु3ार माना जा सकता है क्योंदिक इसने सीनेटरों के
चुनाव को आम जनता के लिलए खलुा कर दिया था।

 हालांदिक, राज्यों में प्रत्येक वोट को दिया गया महत्व संबंडि3त राज्य की आबाी के दिवपरीत आनपुाडितक
ह।ै इसलिलए, अमेरिरकी सीनेट में प्रडित वोट वास्तदिवक प्रडितदिनडि3त्व छोटे राज्यों के लिलए अडि3क है और
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इसी तरह अडि3क आबाी वाले राज्यों के लिलए बहुत कम ह।ै सैद्धांडितक और व्यावहारिरक दृदिDकोण से,
यह  ऐसी  परिरल्किस्थडितयाँ  पैा  कर  सकता  है  जहाँ  अlपसंख्यक  मताताओं के  प्रडितदिनडि3 बहुमत  के
प्रडितदिनडि3यों पर कानून का मागIशIन कर सकते हैं।

 कना,ा ने समतुlय प्रडितदिनडि3त्व के परिरवतIन का दिवकlप चनुा

 नादिमत के्षत्र और इसलिलए प्रांतों और के्षत्रों को दिया गया प्रडितदिनडि3त्व मोटे तौर पर जनसंख्या दिवतरण पर
आ3ारिरत था। हालांदिक, जनसांल्किख्यकीय

 कई शकों में परिरवतIन प्रत्येक के्षत्र को दिए गए वास्तदिवक प्रडितदिनडि3त्व को प्रभादिवत करते हैं। इसके
अलावा, कना,ाई सीनेट में दिनयदुिक्त की नाममात्र प्रणाली यह ल्किस्थडित पैा करती है दिक सीनेट की इच्छा
आम तौर पर सघंीय कायIकारी के साथ प्रवादिहत होगी।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 62

 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

असमान लेदिकन तौला हुआ आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व दिवडि3 अपनाई गई

छोटे राज्यों को प्रडितदिनडि3त्व के मामले में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, यह आगे खा गया दिक
यू.  एस.  ए.  जैसे  राज्यों  के  लिलए  समान  प्रडितदिनडि3त्व  को  लागू  करना।  समान  रूप  से  दिवभाजिजत  के
प्रडितदिनडि3त्व में अपार दिवषमता पैा होगी

दिनवाIचक मं,ल के भाग। इसके अलावा,  स्वतंत्रता के बा से भारत में राज्यों का गठन और पुनगIठन
काफी ह तक भाषाई आ3ार पर और समूहों के बीच सांस्कृडितक एकरूपता के अन्य कारकों पर रहा है,
जहां इन समूहों के आकार

समुाय एक-सूरे की तुलना में बहुत भिभन्न होते हैं। इसलिलए, राज्य सभा में राज्यों को सीटें आवंदिटत
करना, या तो समान शत’ पर या पूरी तरह से

जनसंख्या दिवतरण के अनुसार चरम समा3ान होते। इसलिलए, सीटों के आवंटन के उद्देश्यों के लिलए लागू
दिकया गया सूत्र

चौथी अनुसचूी एक उडिचत समा3ान प्रतीत होती ह।ै इस बात को इस प्रवृलि‰ से स्पD दिकया जा सकता है
दिक 1962 और 1987 के बीच असम से छह नए राज्य बनाए गए थे। अगर भारत ने समान प्रडितदिनडि3त्व
मॉ,ल का पालन दिकया होता, तो इन नए राज्यों में भारत की आबाी का मुल्किश्कल से 1 प्रडितशत दिहस्सा
होता।ऊपरी सन में सभी मतों का 25 प्रडितशत दिया गया। काlपदिनक रूप से, अडि3क आबाी वाले
राज्यों ने कभी भी इसकी अनमुडित नहीं ी होगी। इस प्रकार भारत में संघवा के काम करने की एक
अदिनवायI  दिवशेषता यानी नए राज्यों का दिनमाIण,  जिजनमें से कुछ में टिंहसक अलगाववाी प्रवृलि‰यां थीं,
प्रत्येक राज्य के लिलए समान रूप से प्रडितदिनडि3त्व के अमेरिरकी जिसद्धांत के तहत कदिठन होता।

भारतीय संदिव3ान की तरह आयरलैं, के संदिव3ान में सख्त दिनयम नहीं हैं।

बसु द्वारा भारत का संदिव3ान, 6 वीं संस्करण। खण्,. एफ)। इसी प्रकार, मामले में जापानी संदिव3ान,
योग्यताएं क़ानून द्वारा दिन3ाIरिरत की जाती हैं न दिक द्वारा

संदिव3ान। अन्य शों के दिवभिभन्न संदिव3ान बताते हैं दिक

योग्यता के मामले में दिनवास एक संवै3ादिनक आवश्यकता बन जाती ह।ै

केवल तभी जब यह संदिव3ान में स्पD रूप से कहा गया हो। दिनवास नहीं है उच्च सन की संरचना का
सार। ऊपरी सन नहीं करगेा
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यदि एक तत्व के रूप में दिनवास को हटा दिया जाता है तो पतन हो जाता ह।ै इसलिलए, यह संघवा की
पूवI  शतI  नहीं ह।ै

 यह सुरडिक्षत रूप से कहा जा सकता ह ैदिक जब तक राज्य को होने का अडि3कार है

राज्यों की परिरष में इसके चनेु हुए प्रडितदिनडि3यों द्वारा प्रडितदिनडि3त्व दिकया जाता ह,ै जो हैं

कहा जा सकता है दिक ऊपरी सन की सस्यता के लिलए आवासीय आवश्यकता एक हसैभी सघंीय
संदिव3ानों की अदिनवायI  बुदिनयाी दिवशेषता। इसलिलए, यदि भारतीय

 संस ने अपने दिववेक से आवासीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होने का फैसला दिकया ह,ै 63
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कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

यह दिनडि}त रूप से संघवा की मूल दिवशेषता का उल्लघंन नहीं करगेा। हमारा संदिव3ान केवल इसलिलए एक
संघीय संदिव3ान नहीं रह जाता है क्योंदिक एक राज्यसभा सस्य उस राज्य में "सामान्य रूप से दिनवास
नहीं करता ह"ै जहाँ से वह चनुा जाता ह।ै

क्या मूल संरचना जिसद्धांत एक की वै3ता दिन3ाIरिरत करने के लिलए उपलब्3 है

काननू

सवाल यह उठता ह ैदिक क्या मूल के उलं्लघन का आ3ार है

संदिव3ान की दिवशेषता संस के दिकसी अडि3दिनयम की वै3ता को चुनौती ने का आ3ार हो सकती ह ैजैसे
दिक यह संवै3ादिनक संशो3न की संवै3ादिनक वै3ता को चुनौती ने का आ3ार हो सकता ह।ै इसकी ओर
से प्रस्तुत दिकया गया है

भारत का संघ दिक बुदिनयाी संरचना जिसद्धांत क़ानूनों पर लागू नहीं होता ह।ै

श्री सच्चर, हालांदिक, के समथIन में तकI  प्रस्तुत करने के लिलए I  में थे

इस संबं3 में सकारात्मक दिनवेन। उन्होंने ,ॉ. ,ी. सी. वा3वा और अन्य का उल्लेख दिकया। वी. दिबहार
राज्य और अन्य। , [ 1987 ] 1 एस. सी. सी. 378 एक पूवI मामले के रूप में जिजसमें दिबहार
इटंरमीडि,एट भिशक्षा परिरष अध्याश, 1985 को दिनरस्त कर दिया गया थाअसंवै3ादिनक और इस आ3ार
पर अमान्य दिक यह सवंै3ादिनक योजना के प्रडितकूल था।

उस मामले में यह पाया गया दिक दिबहार सरकार ने इसे एक व्यवल्किस्थत राज्य बना दिया था।

समय-समय पर अध्याशों को दिफर से जारी करने का अभ्यास और यह था

पद्धडितगत रूप से और दिवचार-दिवमशI की भावना के साथ दिकया गया "। राज्य दिव3ानमं,ल के प्रत्येक
सत्र के समापन के तुरतं बा, संसीय कायI  दिवभाग के दिवशेष सडिचव द्वारा सभी दिवभागों को एक परिरपत्र
पत्र भेजा जाएगा जिजसमें उन्हें सूडिचत दिकया जाएगा दिक दिव3ानमं,ल का सत्र स्थदिगत कर दिया गया है
और संदिव3ान के अनुच्छे 212 खं, (2) (ए) के तहत सभी अध्याश दिव3ानमं,ल के दिफर से इकट्ठा
होने की तारीख के छह सvाह के बा लागू नहीं होंगे और "इसलिलए उन्हें दिवडि3 दिवभाग के संपकI  में रहना
चादिहए और सभी संबंडि3त अध्याेशों को उनकी समादिv की तारीख से पहले दिफर से घोदिषत करने के
लिलए तत्काल कारIवाई शुरू की जानी चादिहए"।

उपरोक्त तथ्य ल्किस्थडित में इस न्यायालय ने दिनम्नानुसार अभिभदिन3ाIरिरत और अभिभदिन3ाIरिरत दिकयाः
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 " जब संवै3ादिनक प्राव3ान यह दिन3ाIरिरत करता ह ैदिक एक अध्याश

 राज्यपाल द्वारा आपात ल्किस्थडित से दिनपटने के लिलए घोदिषत दिकया गया

 छह सvाह की समादिv पर परिरचालन बं करना

 दिव3ाडियका और सरकार का पुनर्षिमलन यदि वे चाहें

 अध्याश के प्राव3ानों को आगे भी जारी रखा जाएगा

 छह सvाह की अवडि3 दिव3ानमं,ल के समक्ष जानी होती ह ैजो दिक 64 ह।ै
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 काननू बनाने के कायI  के लिलए सौंपा गया संवै3ादिनक अडि3कार, यह

 दिनडि}त रूप से शदिक्त का एक रगंीन अभ्यास होगा

सरकार दिव3ाडियका की अनखी करगेी और अध्याश को दिफर से लागू करगेी

 और इस प्रकार नागरिरकों के जीवन और स्वतंत्रता को दिवदिनयदिमत करना जारी रखना

 कायIपालिलका द्वारा बनाए गए अध्याश के माध्यम से। ऐसी रणनीडित होगी

 संव3ैादिनक योजना के प्रडितकूल, क्योंदिक यह सक्षम करगेाकायIपालिलका के मामले में अपनी संवै3ादिनक
सीमा का उल्लंघन करना

कानून बनाना-एक आकल्किस्मक ल्किस्थडित में और गुv और अप्रत्यक्ष रूप से दिव3ाडियका के कानून बनाने के
कायI  को अपने लिलए अभिभमानी बनाएं।

 उल्लेखनीय ह ैदिक उपरोक्त दृदिDकोण द्वारा जारी दिकए गए अध्याशों के बार ेमें लिलया गया था

 एक्सप्रेस संवै3ादिनक के स्पD उलं्लघन के सामने दिबहार राज्य

 प्राव3ान।

दिवद्वान वकील ने इसके बा एल. चंद्र कुमार बनाम का उले्लख दिकया। संघ का

भारत और ओआरएस। , [ 1997 ] 3 एस. सी. सी. 261 (7 न्याया3ीश) (अनुच्छे 17 पृ¡ 277
और  अनुच्छे  99  पर  p./311)],  इस  मामले  में  न  केवल  संदिव3ान  संशो3न  उच्च  न्यायालय  को
अनुच्छे 226 और 227 के तहत अपने अडि3कार के्षत्र से वंडिचत कर रहा था।

 ( प्रशासदिनक न्यायाडि3करण के दिनणIयों से) इस आ3ार पर खारिरज कर दिया गया दिक उच्च न्यायालयों
से न्याडियक समीक्षा लेने से मूल संरचना का उलं्लघन होता है

जिसद्धांत लेदिकन यहां तक दिक प्रशासदिनक न्यायाडि3करण अडि3दिनयम 1985 की 3ारा 28, जिजसके तहत
"उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों की अडि3कारिरता के अपवजIन" का प्राव3ान ह।ै संदिव3ान के
अनुच्छे 136 को भी दिनरस्त कर दिया गया था।

उपरोक्त संभI  में इदं्र साहनी का भी उले्लख दिकया गया ह।ै

वी. भारत सघं और अन्य। , [ 2000 ] 1 पृ¡ 202 पर एस. सी. सी. 168 (पैराग्राफ 65)। इस
न्यायालय के 3 न्याया3ीशों की पीठ ने उस मामले में स्पD रूप से अभिभदिन3ाIरिरत दिकया दिक
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अडि3दिनयदिमत कानून  (मलाईार परत पर केरल अडि3दिनयम)  ने मूल संरचना के जिसद्धांत का उल्लघंन
दिकया। न्यायालय के समक्ष अदिनवायI  रूप से सवाल यह था दिक क्या संदिव3ान और सव•च्च न्यायालय
द्वारा घोदिषत कानून द्वारा गारटंीकृत समानता के अडि3कार को दिव3ायी अडि3दिनयम द्वारा शून्य पर रखा जा
सकता ह।ै उठाए गए मुद्दे राज्य दिव3ानमं,ल की दिव3ायी क्षमता से भी संबंडि3त थे। फैसले के पैराग्राफ
65 में, यह दिनम्नानुसार ेखा गया थाः

 " ......  इस श में संस और दिव3ाडियका अडितHमण नहीं कर सकते। संदिव3ान की मूल दिवशेषता,
अथाIत् अनुच्छे  14  में दिनदिहत समानता का जिसद्धांत,  जिजसका अनुच्छे  16 (1)  एक पहलू ह।ै क्या
मलाईार परत को बाहर नहीं दिकया गया ह ैया आगे की जाडितयों को शादिमल दिकया गया है

 दिपछडे़ वग’ की सूची में,  ल्किस्थडित समान होगी,  अथाIत्,  न केवल अनुच्छे  14  का बल्किlक बुदिनयाी
प्राव3ानों का भी उलं्लघन होगा। संदिव3ान की संरचना। मलाईार परत 65 का गैर-अपवजIन
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 या दिपछड़ी जाडितयों को दिपछडे़ वग’ की सूची में शादिमल करने से,

 इसलिलए, पूरी तरह से अवै3 होनाः इस तरह की अवै3ता मूल को आहत करती है

भारत के संदिव3ान को कायम रखने की अनुमडित नहीं ी जा सकती है संवै3ादिनक संशो3न। इसलिलए
केरल दिव3ानमं,ल सबसे कम ह।ै

 इस तरह के अवै3 भेभाव को कायम रखने के लिलए सक्षम। और भी क्या?

 संस ऐसा नहीं कर सकती, केरल दिव3ानमं,ल ऐसा नहीं कर सकता।

यह अच्छी तरह से तय ह ैदिक काननू को अमान्य या असंवै3ादिनक घोदिषत दिकया जा सकता ह।ै

केवल ो आ3ारों पर अथाIत् (i) दिव3ायी क्षमता की कमी और (ii) दिकसी भी मौलिलक अडि3कार या
संदिव3ान के दिकसी भी प्राव3ान का उलं्लघन (श्रीमती.

इदंिरा नेहरू गां3ी बनाम राज नारायण, [1975]  एस.  सी.  सी. 1)। श्री सच्चर द्वारा भरोसा दिकए गए
अन्य मामलों में जहां एक क़ाननू के बारे में दिटप्पभिणयां की गई हैं।बुदिनयाी संरचना के दिवपरीत होने के
कारण, न तो सवाल उठाया गया था और न ही

माना जाता है दिक अमान्यीकरण के लिलए बुदिनयाी संरचना जिसद्धांत केवल संवै3ादिनक संशो3नों के लिलए
उपलब्3 ह ैन दिक काननूों के लिलए।

 ए. एन. र,े सी. जे., इदंिरा नेहरू गाँ3ी के मामले में (ऊपर), में कहा गया

 अनुच्छे 132 दिनम्नानुसार हःै -

 " प्रत्यथm की ओर से तकI  दिक सा3ारण दिव3ायी

प्रडितबं3ों में संदिव3ान संशो3न जैसे उपाय दिवषय हैं।

 बुदिनयाी संरचना या बुदिनयाी दिवशेषताओं को नुकसान नहीं पहुँचाना या नD नहीं करनापूरी तरह से
अस्वास्थ्यकर। यह सीमा पर सराहना की जानी चादिहए दिक

तकI  है दिक  दिव3ायी  उपाय  प्रडितबं3ों  के अ3ीन  हैं बुदिनयाी  संरचनाओं या  बुदिनयाी  दिवशेषताओं का
जिसद्धांत दिव3ायी की बराबरी करना ह।ै

संदिव3ान संशो3न के साथ उपाय।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



( जोर दिया गया) "

 अपने फैसले के पैराग्राफ 153 में उन्होंने इस प्रकार फैसला सनुायाः -

" प्रत्यथm की लीलें दिक 1974 के संशो3न अडि3दिनयम और 1975 बदुिनयाी दिवशेषताओ ंया बुदिनयाी
संरचना या बुदिनयाी के अ3ीन हैं।

ढांचा ो आ3ारों पर दिवफल रहता ह।ै सबसे पहले, दिव3ायी उपाय नहीं हैं

बुदिनयाी दिवशेषताओ ंया बदुिनयाी संरचना या बदुिनयाी के जिसद्धांत के अ3ीन

 फे्रमवकI । सूरा, केशवानं भारती के मामले में बहुमत का दृदिDकोण

( उपयुIक्त) यह है दिक उनतीसवां संशो3न जिजसमें ो क़ानून रखे गए हैं नौवीं अनुसचूी और अनुच्छे
31-बी में चनुौती ने के लिलए खलुा नहीं है

बुदिनयाी दिवशेषताओ ंको नुकसान या दिवनाश का आ3ार,

संरचना या बुदिनयाी ढाचंा या सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. के उल्लघंन के आ3ार
पर।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 5 एस सी आर।

 मौलिलक अडि3कार "।

 ( जोर दिया गया)

इसी मामले में, के. के. मैथ्यू, जे. ने अपने अलग फैसले के पैराग्राफ 345 में दिनम्नानुसारः -

 " मझेु लगता ह ैदिक मूल संरचना को नD करने या क्षडितग्रस्त करने के लिलए अवरो3

 संदिव3ान का संशो3न शदिक्त की सीमा से आता है

अनुच्छे 368 के तहत संशो3न को भारती के अनुच्छे में बहुमत से पढ़ा गया।

मामला (ऊपर) उनकी 3ारणा के कारण दिक वहाँ कुछ हैं

संदिव3ान में मूलभूत दिवशेषताएं जो इसके दिनमाIताओ ंका इराा था

वहाँ हमेशा के लिलए रहें। लेदिकन मुझे ऐसा कोई अवरो3 नहीं दिमलता है

जहाँ तक संस या राज्य दिव3ानमं,लों की कानून पारिरत करने की शदिक्त है

चिंचडितत हैं। अनुच्छे  245  और  246 शदिक्त प्रान करते हैं और यह भी प्रान करते हैं कानून पारिरत
करने के लिलए इन अंगों की शदिक्त पर सीमा। यह केवल

संदिव3ान में अडि3दिनयदिमत दिवभिशD प्राव3ान जो

उस शदिक्त पर सीमा के रूप में कायI  करें। प्रस्तावना, हालांदिक एक दिहस्सा है

संदिव3ान का, न तो शदिक्त का स्रोत ह ैऔर न ही इसकी कोई सीमा है

उस शदिक्त को। प्रस्तावना की वैचारिरक आकांक्षाओ ंको दिन3ाIरिरत करता है

लोग। में दिन3ाIरिरत महान अव3ारणाओ ंकी आवश्यक दिवशेषताएं

संदिव3ान के दिवभिभन्न प्राव3ानों में प्रस्तावना का वणIन दिकया गया ह।ै

संदिव3ान के मुख्य भाग में ये दिवभिशD प्राव3ान हैं जो

लोकतंत्र के दिकस प्रकार का दिन3ाIरण उस सा3न के संस्थापक करते हैं

स्थादिपत; न्याय की गुणव‰ा और प्रकृडित, राजनीडितक, सामाजिजक और

आर्णिथक जो उनकी इच्छा थी, दिवचार की स्वतंत्रता की सामग्री
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और अभिभव्यदिक्त जो उन्होंने उस स्तावेज़ में दिनदिहत की, का ायरा

ल्किस्थडित और अवसर की समानता जो उन्होंने उसमें दिनदिहत की थी।

संदिव3ान में अडि3दिनयदिमत ये दिवभिशD प्राव3ान अकेले कर सकते हैं स्थादिपत संदिव3ान की मूल संरचना का
दिन3ाIरण करना। ये

दिवभिशD प्राव3ान, या तो अलग से या संयोजन में दिन3ाIरिरत करते हैं

प्रस्तावना में दिन3ाIरिरत महान अव3ारणाओ ंकी सामग्री। यह असंभव ह।ै

बुदिनयाी संरचना की दिकसी भी ठोस अव3ारणा को गॉसमर से बाहर दिनकालने के लिलए

प्रस्तावना में दिन3ाIरिरत अव3ारणाएँ। के दिवभिशD प्राव3ान

संदिव3ान वे चीजें हैं जिजनसे मूल संरचना का दिनमाIण होना चादिहए।

बुना हुआ। प्रत्यथm के वकील का तकI  आगे बढ़ा

यह 3ारणा दिक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव के लिलए कुछ मान,ं हैं

एक आशI लोकतंत्र और संस या राज्य द्वारा दिन3ाIरिरत काननू मेंदिव3ाडियकाओं का उन मान,ंों पर
परीक्षण दिकया जाना चादिहए और यदि वे अभाव में पाए जाते हैं, तो

 दिगराया जाना चादिहए। संस या कुलदिप नायर बनाम द्वारा दिन3ाIरिरत चुनाव के मान,ं।
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 यू. क्यू. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 67

के प्राव3ानों के आलोक में राज्य दिव3ानमं,लों का परीक्षण दिकया गया

संदिव3ान या उससे आवश्यक दिनदिहताथI  कानून का गठन करते हैं

भूदिम को। वह कानून परीक्षण की तरह दिकसी अन्य परीक्षण के अ3ीन नहीं हो सकता ह।ै

एक आशI  लोकतंत्र में स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव।

 ( जोर दिया गया)

पैराग्राफ 356 में, उन्होंने दिनम्नानुसार शासन दिकयाः -

" भारती के मामले (ऊपर) में बहुमत से कोई समथIन नहीं है

वकील द्वारा प्रस्तादिवत प्रस्ताव दिक एक सा3ारण कानून, यदि वह

बुदिनयाी संरचना को नुकसान पहुँचाने या नD करने को खराब माना जाना चादिहए याप्रस्ताव है दिक एक
संदिव3ान संशो3न में एक अडि3दिनयम ,ालना

नौवीं अनुसूची अडि3दिनयम के प्राव3ानों को असुरडिक्षत बना ेगी

यह कारण दिक वे एक मूल संरचना को नकुसान पहुँचाते हैं या नD करते हैं

मौलिलक अडि3कारों को छीनने या संडिक्षv करने से नहीं बल्किlक कुछ अन्य अडि3कारों से

बुदिनयाी संरचना। और, जिसद्धांत रूप में, मुझे स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता हपै्रस्ताव की
शुद्धता "।

( जोर दिया गया)

इसी मामले में, न्यायमूर्तित चंद्रचूड़ ने अपने अलग फैसले के पैराग्राफ 691 में कहाः -

“ सामान्य कानूनों को अपनी वै3ता के लिलए ो परीक्षणों का उ‰र ेना होता हःै ( 1 ) .

संदिव3ान के अध्याय I, भाग XI में परिरभादिषत और दिनर्षिD, और( 2 ) इसे अनुच्छे 13 (1) और (2)
के प्राव3ानों का उल्लंघन नहीं करना चादिहए।

संदिव3ान "। बुदिनयाी संरचना ", बहुमत के दिनणIय से, है मौलिलक अडि3कारों का दिहस्सा नहीं है और न ही
वास्तव में

2006(8) eILR(PAT) SC 122



संदिव3ान। बदुिनयाी संरचना का जिसद्धांत इससे बुना गया है

 संदिव3ान के संभI  और संशो3न की शदिक्त के अ3ीन है

 इसके लिलए क्योंदिक यह एक घटक शदिक्त ह।ै संशो3न करने की शदिक्त

आवश्यक दिवशेषताएँ-यह, संके्षप में, बुदिनयाी जिसद्धांत का कमान ह।ैसंरचना। वै3ता से संबंडि3त मामलों
में यह पूरी तरह से अनुडिचत ह।ै

 संदिव3ान के तहत बनाए गए सामान्य काननूों का।

( जोर दिया गया)

पैराग्राफ 692 में, वह दिनम्नानुसार शासन करगेाः
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- सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

" कोई दिवरो3ाभास नहीं ह,ै क्योंदिक कुछ सीमाएँ इस पर काम करती हैं

उच्च शदिक्त इस कारण से दिक यह एक उच्च शदिक्त ह।ै एक संवै3ादिनक

अनुच्छे  368 (2)  द्वारा प्र‰ राज्यों का आ3ा। एक सा3ारणकाननू को सा3ारण बहुमत से पारिरत
दिकया जा सकता ह।ै ो शदिक्तयाँ,

यद्यदिप एक ही वंश की प्रजाडितयाँ, दिवभिभन्न के्षत्रों में कायI  करती हैं और हैं

इसलिलए यह दिवभिभन्न सीमाओ ंके अ3ीन ह।ै

( जोर दिया गया)

 कनाIटक राज्य में एक संदिव3ान पीठ (7 न्याया3ीश) बनाम। सघं का & एन. आर. , [ 1977 ] 4 एस.
सी. सी. 608 ने, बहुमत के अनुसार, (अनुच्छे 120) दिनम्नानुसार अभिभदिन3ाIरिरत दिकयाः

" ...... प्रत्येक मामले में जहां उस पर दिनभIरता रखी जाती ह,ै

काननू पर हमला, चाहे वह सामान्य हो या घटक (में

"एक बुदिनयाी  संरचना"  के  दिहस्से के  रूप में  संभ’  द्वारा उडिचत ठहराया जाना  चादिहए संदिव3ान  के
प्राव3ानों को व्यक्त करें।

 पैराग्राफ 197 में, यह दिनम्नानुसार खा गया थाः -

" ...... यदि कोई कानून दिव3ानमं,ल की दिव3ायी क्षमता के भीतर है, तो यह

कभिथत आ3ार पर अमान्य नहीं दिकया जा सकता ह ैदिक उसने जोड़ा है

इतने लंबे समय तक एक सवंै3ादिनक प्राव3ान के लिलए कुछ, या पूरक है क्योंदिक जोड़ या पूरकता दिकसी
के साथ असगंत नहीं है

संदिव3ान का प्राव3ान "।

 इसी दिनणIय के पैराग्राफ 238 में दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां भी हैं -

इस मुदे्द के बार ेमेंः

" श्री जिसन्हा ने यह भी तकI  दिया दिक एक सा3ारण कानून इसके लिखलाफ नहीं जा सकता ह।ै

मूल योजना या कें द्र-राज्य की मूल रीढ़
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संदिव3ान में दिनदिहत संबं3। उन्होंने अपना तकI  रखा

यह सम्मान बहुत ही सरल तरीके से दिकया गया क्योंदिक उन्हें इसमें कदिठनाई महसूस हुई।इसे सी3े तरीके
से यह कहते हुए रखना दिक एक सा3ारण काननू नहीं कर सकता है

संदिव3ान की मूल संरचना का उलं्लघन करता ह।ै श्रीमती के मामले में

इदंिरा नेहरू गां3ी बनाम श्री राज नारायण ने ऐसा तकI दिया था

इस न्यायालय द्वारा स्पD रूप से खारिरज कर दिया गया।

 हमार ेसंदिव3ान के संभI  में 'बुदिनयाी दिवशेषता' का जिसद्धांत, इस प्रकार,

यह सामान्य दिव3ान पर लागू नहीं होता है, जिजसके लिलए केवल ोहर ेमान,ं हैं, कुलदिप नायर बनाम।
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यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 69 .

अथाIत्ः

0 इसे अपनी क्षमता के भीतर दिकसी मामले से संबंडि3त होना चादिहए;

7

( (ii) अनुच्छे 13 के तहत इसे अनुडिचत नहीं माना जाना चादिहए।

 दिकसी मौलिलक अडि3कार पर प्रडितबं3 या उसके प्रडितकूल होने के रूप मेंसंवै3ादिनक दिनषे3 व्यक्त करें।

इस संबं3 में लोक सेवा न्यायाडि3करण को भी संर्णिभत दिकया जा सकता ह।ै

बार एसोजिसएशन बनाम। उ‰र प्रश और उ‰र प्रश का राज्य , [ 2003 ] 4 एस. सी. सी. 104 और
आंध्र राज्यप्रश और ओआरएस। वी. मैक,ॉवेल एं, कंपनी एं, ओआरएस। , [ 1996 ] 3 एससीसी
709।

मूल संरचना जिसद्धांत की शदिक्त पर सीमा लागू होती है

संदिव3ान में संशो3न के लिलए संस। संदिव3ान में संशो3न

अनुच्छे 368 के तहत मूल के उलं्लघन के आ3ार पर चुनौती ी जा सकती है

संदिव3ान की संरचना। एक सा3ारण कानून को इतना चुनौती नहीं ी जा सकती ह।ै

संस द्वारा अपनी दिव3ायी क्षमता के भीतर बनाए गए कानून को चनुौती

संदिव3ान की मूल संरचना के उलं्लघन के आ3ार पर इस प्रकार है

याडिचकाकताIओ ंके लिलए उपलब्3 नहीं।

जैसा दिक ऊपर कहा गया है, 'दिनवास' संवै3ादिनक आवश्यकता नहीं ह ैऔर,

इसलिलए, बदुिनयाी संरचना के उलं्लघन का सवाल ही नहीं उठता ह।ै

समकालीन दिव3ान और सवंै3ादिनक योजना का तकI श्री नरीमन ने आगे कहा दिक संदिव3ान और

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 को एक "अभिभन्न योजना" के रूप में पढ़ा जाना चादिहए।

इस संभI  में, इस तथ्य का संभI  दिया गया था दिक अस्थायी संस
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जिजसने लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 और प्रडितदिनडि3त्व पारिरत दिकया लोक अडि3दिनयम, 1951
वही था जो संदिव3ान दिनकाय ने पारिरत दिकया था

और सदंिव3ान को अपनाया।

'चुनाव' की एकीकृत योजना के बार ेमें दिववा के समथIन में,

श्री नरीमन सबसे पहले एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम का उले्लख करेंगे। दिनवाIचन अडि3कारी,

नमक्कल संस्थान और अन्य। , आकाशवाणी (1952) एससी 64: [ 1952 ] एससीआर 218। उस में

मामले में, अपीलाथm ने उच्च न्यायालय द्वारा उसकी बखाIस्तगी को चुनौती ी थी संदिव3ान के अनुच्छे
226 के तहत याडिचका में प्रमाण पत्र के लिलए अनुरो3 दिकया गया है

दिनवाIचन अडि3कारी के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के आश को रद्द करने के लिलए

एक चुनाव,  इस आ3ार पर दिक उसके पास आश में हस्तके्षप करने का कोई अडि3कार के्षत्र नहीं था
संदिव3ान के अनुच्छे 329 (ख) के प्राव3ानों के कारण दिनवाIचन अडि3कारी

संदिव3ान।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्तित फजल अली ने कहाः

" मोटे तौर पर, इससे पहले दिक एक चुनाव तंत्र लाया जा सके ऑपरशेन, तीन आवश्यकताएँ हैं जिजन पर
ध्यान ने की आवश्यकता है,

और यह तय दिकया जाना चादिहए दिक ये कानून और दिनयम कैसे होंगे।बनाया गया; (2) के कतIव्य के साथ
प्रभारिरत एक कायIकारी होना चादिहए

चुनाव के उडिचत संचालन को सुदिनडि}त करना; और (3) एक

न्याडियक न्यायाडि3करण इससे या उसके संबं3 में उत्पन्न होने वाले दिववाों से दिनपटने के लिलए

अनुच्छे 324 सूरे के साथ और अनुच्छे 329 तीसरी आवश्यकता के साथ। ...... संदिव3ान का भाग
XV वास्तव में अपने आप में एक संदिहता ह ैजो प्रान करता है

उपयकु्त काननूों को लागू करने और स्थादिपत करने के लिलए संपूणI  आ3ार-कायI

चुनाव के संचालन के लिलए उपयकु्त तंत्र।

" लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951, जिजसे पारिरत दिकया गया था संदिव3ान के अनुच्छे 327 के तहत
संस दिवस्तृत दिववरण ेती ह।ै

संबंडि3त सभी मामलों और सभी चरणों के संबं3 में प्राव3ान

इस श में दिवभिभन्न दिव3ानसभाओ ंके लिलए चुनाव। " तकI  की भ्रांडित इस बात में दिनदिहत है दिक इसमें एक
कम उठाया गया ह।ै

चुनाव के समतुlय के रूप में चनुाव को आगे बढ़ाना। का दिनणIय हालाँदिक यह अपील एक शब् के दिनमाIण
पर नहीं है

" चुनाव ", लेदिकन समग्र अभिभव्यदिक्त के दिनमाIण पर -

" इसके संभI  और परिरवेश में दिकसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

संदिव3ान के भाग XV की योजना को ध्यान में रखते हुए और

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951। जादिहर ह,ै तकI

प्रस्तुत दिकए गए प्रश्न के दृदिDकोण की इस दिवडि3 से कोई संबं3 नहीं है

यह अपील, जो मझेु एकमात्र सही तरीका प्रतीत होता ह।ै
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 ( जोर दिया गया)

एन. मोटिंहर सिंसह दिगल और अन्र. वी. मुख्य चनुाव आयकु्त,

एlही और ओआरएस। , [ 1978 ] 1 एस. सी. सी. 405 (427)] में एक समान दृदिDकोण लिलया गया
था

शब्ों का उच्चारणः -

" संदिव3ान की सव•परिर नीडित-यह घोषणा करने में दिनमाIता दिक

कोई भी चनुाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा जिसवाय इसके दिक इसे कैसे प्रान दिकया गया ह।ै

क्योंदिक अनुच्छे 329 (बी) और लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 में,

यह हमें पढ़ने के लिलए मजबूर करता है, जैसा दिक जे. फजल अली ने पोन्नुस्वामी में दिकया था, संदिव3ान
कुलदिप नायर बनाम।
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 यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 71

और एक अभिभन्न योजना के रूप में एक साथ अडि3दिनयम। इसका कारणचुनाव मुकमेबाजी को चनुाव के
बा के चरण तक स्थदिगत करना यह ह ैदिक

चुनाव अनुडिचत रूप से लंबे या बाडि3त नहीं होंगे। गडित और

दिनवाIचकों के लिलए उडिचत प्रडितदिनडि3त्व प्राv करने में शीघ्रता

दिव3ायी दिनकाय दिनणIय के ौरान सुझाए गए वास्तदिवक कारण हैं।

 38. अनुच्छे 324, जिजसे हम पहले दिन3ाIरिरत कर चुके हैं, एक पूणI  प्राव3ान ह।ै

राD्र ीय और राज्य चुनावों की पूरी जिजम्मेारी सौंपना और,

 इसलिलए, उस कायI  के दिनवIहन के लिलए आवश्यक शदिक्त। यह सच ह।ै दिक अनुच्छे 324 को सवंै3ादिनक
योजना के आलोक में पढ़ा जाना चादिहए

और 1950 का अडि3दिनयम और 1951 का अडि3दिनयम।

उपरोक्त दिवचार को गुजरात की संदिव3ान पीठ ने ोहराया था।

दिव3ानसभा चुनाव मामला [2002] 8 एससीसी 237। संदिव3ान और लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम को
एक योजना के रूप में एक साथ पढ़कर, यह था

दिनम्नलिललिखत रूप में खा गयाः -

" ( ई) न तो संदिव3ान के तहत और न ही के प्रडितदिनडि3त्व के तहत

 लोक अडि3दिनयम, सीमा की दिकसी भी अवडि3 के लिलए दिन3ाIरिरत दिकया गया हसैमय से पहले दिव3ान सभा
के गठन के लिलए चनुाव कराना

 मौजूा का दिवघटन। हालांदिक, योजना को खते हुए

 संदिव3ान और लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, चुनाव

 दिव3ान सभा के गठन के लिलए छह महीने के भीतर आयोजिजत दिकया जाना चादिहए

 दिव3ान सभा के दिवघटन की तारीख से "।

श्री नरीमन ने प्रस्तुत दिकया दिक वही संसीय दिनकाय जो पारिरत हुआ
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संदिव3ान, अनुच्छे 379 (दिनरस्त होने के बा से) के तहत अनंडितम संस के रूप में कायI  करते हुए,
इस संबं3 में कानून भी पारिरत दिकया दिक राज्य परिरष में दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3 कौन होना था।
उन्होंने बताया दिक आर. पी. अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 3, जैसा दिक मूल रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया
गया था, ने "राज्य परिरष की सस्यता के लिलए योग्यताओ"ं को दिन3ाIरिरत करते हुए यह आवश्यक बना
दिया था दिक राज्य परिरष में दिकसी भी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चुने जाने की पेशकश करने वाला
व्यदिक्त उस राज्य में संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए "एक दिनवाIचक" होना चादिहए, जो जिसद्धांत भाग ए या
भाग बी राज्यों (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा) पर समान रूप से लागू होता ह।ै मूल अडि3दिनयम
में, भाग सी राज्यों के लिलए एक अलग व्यवस्था थी, जिजनमें से कुछ को अलग-अलग समूहों में रखा गया
था

 राज्य परिरष में एक आम प्रडितदिनडि3  (राज्य या समहू के लिलए)  को वापस करने के लिलए एकीकृत
दिनवाIचन के्षत्रों का प्राव3ान, हालांदिक "उस राज्य में" दिनवाIचक की अदिनवायI  ल्किस्थडित की प्रकृडित में योग्यता
वहां भी लागू होगी, जिजसमें कुछ संशो3न यहाँ और वहाँ होंगे, जिजसमें आम तौर पर व्यदिक्त 72 वषI  का
था।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

उस राज्य में दिकसी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए दिनवाIचक होना आवश्यक ह ैया

उस समहू के दिकसी भी राज्य में, जैसा भी मामला हो "। अजमेर और कुगI  राज्यों या मभिणपुर और दित्रपुरा
राज्यों के मामले में, जो

राज्यों की परिरष में इस उद्देश्य के लिलए ो अलग-अलग समूहों का गठन दिकया गया, व्यवस्था सीटों को
घुमाने की थी और इसलिलए यह उम्मीवार के लिलए आवश्यक था

राज्य के दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए दिनवाIचक होना जिजसमें

ऐसे प्रडितदिनडि3 का चुनाव होना ह।ै

तदिमलना,ु राज्य की ओर से पेश वरिर¡ अडि3वक्ता श्री पी. पी. राव ने कहा था दिक

इस दिवषय पर एक समान दृदिDकोण और  'समकालीन'  के जिसद्धांत की सहायता के लिलए बाव ,ाला
गयाप्रशIनी '। उनका दिनवेन था दिक यह जिसद्धांत व्याख्या के लिलए प्रासंदिगक ह।ै

 संदिव3ान के अनुच्छे  80 (4)  में  "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3"  शब् हैं। उनका तकI  था दिक आरपी
अडि3दिनयम 1950 और 1951 समकालीन हैं।

स्वयं संदिव3ान सभा द्वारा बनाए गए कानून जो अस्थायी के रूप में कायI  करते हैं

संस और यह दिक वे अनुच्छे  79 और  80 की व्याख्या के लिलए एक उपयोगी सहायता हैं, जैसे दिक
अ3ीनस्थ दिव3ान एक अडि3दिनयम की व्याख्या के लिलए ह।ै

उपरोक्त संभI  में श्री राव ने दिवभिभन्न दिनणIयों का उले्लख दिकया। वह करगेा।

आग्रह करें दिक आई. सी. गोलक में अनुच्छे 236 से दिनकाले गए दिनम्नलिललिखत शब्

नाथ और ओआरएस। वी. पंजाब और अन्र राज्य। , [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 762:

" संदिव3ान की सबसे अच्छी व्याख्या वह ह ैजो उसे प्राv हुई ह।ै

 समकालीन न्याडियक दिनणIयों और अडि3दिनयमों से। हम एक पाते हैं

 बहुत से न्याया3ीशों और दिव3ायकों के बीच दृदिDकोण की लुIभ सवIसम्मडित

 संशो3न शदिक्त की पहुचं के भीतर। संस में कोई नहीं इस प्रस्ताव पर संह तब हुआ जब संदिव3ान
प्रथम संशो3न अडि3दिनयम
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 1951 का पारिरत दिकया गया था। उले्लखनीय ह ैदिक इसके अडि3कांश सस्य

 संस भी संदिव3ान सभा की सस्य थी।

 ( जोर दिया गया)

इसके बा वह हनैलोन वी. का उल्लेख करेंगे।  लॉ सोसाइटी, [1980] 2 ऑल ईआर 199,

218 ( एच. एल.)], यह दिनम्नानुसार आयोजिजत दिकया गया थाः

 " मामलों और प्रमुख पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन क़ानून पर Hेज़

दिवडि3 (7 वीं संस्करण, 1971, पृ. 158), क़ाननूों की व्याख्या पर मैक्सवेल

 ( 12 टी ए,न। , 1969 , पी. पी. 74-75) हlैसबरीज़ लॉज़ (तीसरा संस्करण) 1961 खं,। 36 ,

 पैराग्राफ 606, पी। 401 ) मझेु लगता ह ैदिक के गठन का समथIन करता है

 दिनम्नलिललिखत प्रस्तावः
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. (सभरवाल, सी. जे.)

73

( 1 ) अ3ीनस्थ दिव3ान का उपयोग करने के लिलए दिकया जा सकता है

मूल अडि3दिनयम, लेदिकन केवल जहां द्वारा अडि3दिनयम में संशो3न करने की शदिक्त ी गई है

दिवदिनयम या जहाँ अडि3दिनयम का अथI  अस्पD ह।ै

( 2 ) अडि3दिनयम के तहत बनाए गए दिवदिनयम एक संसीय या

प्रशासदिनक समकालीन अडि3दिनयम की व्याख्या लेदिकन नहींइसके अथI  को तय या दिनयंदित्रत करने के लिलए
इसे प्रडितस्थादिपत करने की अनुमडित ी जाएगी

दिनयम बनाने वाला प्राडि3कारी या न्याया3ीश भुादिषया के रूप में और

इस संभावना की उपेक्षा करें दिक दिवदिनयमन पर भरोसा दिकया गया था

गलत 3ारणा या अडित अडि3कार।

( 3 ) दिनयम जो एक दिनडि}त व्याख्या के अनुरूप हैं

अडि3दिनयम उस व्याख्या की पुदिD करता ह।ै

( 4 ) जहाँ अडि3दिनयम द्वारा दिनर्षिमत एक रूपरखेा प्रान की गई है

समकालीन रूप से तयैार दिकए गए दिनयम,  बा वाले एक हो सकते हैंपूवI  के अथI  के लिलए दिवश्वसनीय
मागIशIक।

( 5 ) दिनयम एक स्पD मागIशIक हैं, और दिनणाIयक हो सकते हैं, जब

वे अडि3दिनयम को संशोडि3त करने की शदिक्त के अनुसरण में बनाए गए हैं,

एफ.

दिवशेष रूप से यदि वे उसी दिन परिरचालन में आते हैं जबऐसा कायI  करें जिजसे वे संशोडि3त करते हैं।

 ( 6 ) दिनयमों से भी स्पD मागIशIन प्राv दिकया जा सकता ह ैजो हैं -

प्रभाव ,ालने के लिलए जैसे दिक मूल अडि3दिनयम में अडि3दिनयदिमत दिकया गया हो।

श्री  राव  ने  दिब्रदिटश  एम्यूजमेंट्स  कैटरिंरग  ट्र ेर्ड्सस  पर  भी  भरोसा  जताया।  वेस्टटिंमस्टर  जिसटी  काउंजिसल,
[1988] 1 ऑल ई. आर. 740,745 ,ी. ई.], एक दिनणIय जिजसके बारे में कहा जाता है दिक वह लिंलग
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पैराग्राफ में दिनर्षिD मामले का अनुसरण करता ह।ैशबं3ु गुvा एं, कंपनी एं, ओआरएस में। वी.  दिल्ली
स्टॉक  एक्सचेंज  स्टेशन  लिलदिमटे,, [1979] 4  एस.  सी.  सी.  565,  इस  न्यायालय  ने  दिनम्नानुसार
अभिभदिन3ाIरिरत दिकयाः

" समकालीन व्याख्या के जिसद्धांत (समकालीन प्राडि3करण से प्राv व्याख्या के संभI  में दिकसी क़ानून या
दिकसी अन्य स्तावेज़ की व्याख्या करना) का आह्वान दिकया जा सकता है, हालांदिक यह हमेशा दिनमाIण
के प्रश्न के लिलए दिनणाIयक नहीं होगा  (मैक्सवेल  12 वां संस्करण। पी. 268)। Hॉफ,I  ऑन स्टैच्यटुरी
कंस्ट्रक्शन  (1940  संस्करण)  में पैराग्राफ  219  में  (पीपी पर।  393-395 )  यह  कहा गया है दिक
प्रशासदिनक

द्वारा स्थादिपत दिनमाIण  (अथाIत समकालीन दिनमाIण) एक क़ानून को दिनष्पादित करने के लिलए आरोदिपत
प्रशासदिनक या कायIकारी अडि3कारी)

आम तौर पर इसे पलटने  से पहले स्पD रूप से गलत होना चादिहए;  ऐसी सव•च्च  न्यायालय रिरपोटI
[2006] एस. यू. पी.
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5 एस सी आर।

दिनमाIण, आमतौर पर व्यावहारिरक दिनमाIण के रूप में जाना जाता है, हालांदिक

दिनयंदित्रत नहीं करना, दिफर भी काफी वजन का हकार ह;ै यह है

अत्यडि3क प्रेरक। बालेश्वर बगारती बनाम। भागीरथी ास, आई. एल. आर. 35

कैल।  701 713  में जिसद्धांत,  जिजसे मथुरा मोहन में ोहराया गया था साहा बनाम। राम कुमार साहा,
आई. एल. आर. 43  कैल. 790 : ए. आई. आर. 1916 कैल 136 को मोकजm, जे. द्वारा इस प्रकार
कहा गया हःै

यह व्याख्या का अच्छी तरह से स्थादिपत जिसद्धांत है दिक अालतें एक क़ानून उस पर रखी गई व्याख्या
को बहुत महत्व गा,

इसके अडि3दिनयमन  का समय और तब से,  उन लोगों द्वारा जिजनका यह कतIव्य रहा है इसे बनाना,
दिनष्पादित करना और लागू करना। मैं एक पल के लिलए भी यह सुझाव नहीं ता दिक

इस तरह की व्याख्या का दिकसी भी तरह से दिनयंत्रण प्रभाव पड़ता है

अालतें; ऐसी व्याख्या, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो होनी चादिहए

त्रुदिट, एक अालत दिबना दिकसी दिहचदिकचाहट के इस तरह का पालन करने से इनकार कर गीदिनमाIण "।

यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, [1961] 2 एससीआर 679 (सीबी),

 दिनम्नलिललिखत रूप में खा गयाः

" कानून के तहत बनाए गए दिनयमों को सभी उद्देश्यों के लिलए माना जाना चादिहए - दिनमाIण या ाडियत्व
जैसे दिक वे अडि3दिनयम में थे और हैं

अडि3दिनयम में दिनदिहत होने के समान प्रभाव का होना, और होना चादिहए

 दिनमाIण या ाडियत्व के सभी उदे्दश्यों के लिलए न्याडियक रूप से नोदिटस दिकया गयाः खें

मैक्सवेल "ऑन  इटंरदिप्रटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स", 10 वां संस्करण। , पीपी। 50-51 . ”

तदिमलना,ु राज्य बनाम। एम/एस। टिंह स्टोन और ओआरएस। , [ 1981 ] 2 एससीसी 205,

दिनम्नलिललिखत रूप में आयोजिजत दिकया गयाः

" खान और खदिनज (दिवदिनयमन और दिवकास) अडि3दिनयम एक कानून ह।ै

संस द्वारा अडि3दिनयदिमत और संस द्वारा समीचीन घोदिषत
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 जनदिहत। दिनयम 8-सी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ह।ै

अडि3दिनयम की 3ारा 15 द्वारा उस पर। एक सांदिवडि3क दिनयम, जबदिक हमेशा मूल कानून के अ3ीनस्थ,
अन्यथा, भाग के रूप में माना जाना है

काननू का और उतना ही प्रभावी "। काननू के तहत बनाए गए दिनयम अदिनवायI  हैं

दिनमाIण या ाडियत्व के सभी उद्देश्यों के लिलए ठीक वैसे ही व्यवहार दिकया जाए जैसे दिक

 वे अडि3दिनयम में थे और उसी प्रभाव के होने चादिहए जैसे दिक दिनदिहत

दिनमाIण या ाडियत्व ": ( यू. पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, [ 1961 ] 2 एससीआर 679,702;
मैक्सवेल को भी खें। कुलदिप नायर का हस्तके्षप बनाम।
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यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 75

स्टेटू्यट्स, 11 वीं संस्करण। पीपी। 49-50 ) . इसलिलए, वै3ादिनक दिनयमों के अनुसार बनाए गए

 संस द्वारा सौंपी गई शदिक्तयों के लिलए संस द्वारा बनाया गया कानून ह।ै संदिव3ान के अनुच्छे 302 के
अथI  के भीतर।

आयकर आयकु्त, जालंरू बनाम। अजंता इलेल्किक्ट्रकlस, पंजाब

[ 1995 ] 4 एस. सी. सी. 182, यह इस प्रकार शाजिसत थाः

" यद्यदिप दिनयम 3ारा को प्रभादिवत, दिनयंदित्रत या अपमादिनत नहीं कर सकता ह।ै

 अडि3दिनयम का, जब तक इसका वह प्रभाव नहीं है, यह होना चादिहए

अडि3दिनयम की 3ारा के समान बल होने के रूप में माना जाता ह।ै

प्रस्तुडितकरण, इस प्रकार, समकालीन प्रशIन का जिसद्धांत है

"प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3" शब्ों की व्याख्या करने के लिलए प्रासंदिगक है

समकालीन दिव3ान के संभI  में संदिव3ान का अनुच्छे 80 (4)

स्वयं सदंिव3ान सभा द्वारा बनाया गया, जो अस्थायी संस के रूप में कायI  करता है, ठीक उसी तरह
जैसे अ3ीनस्थ दिव3ान का उपयोग मूल अडि3दिनयम का अथI  दिनकालने के लिलए दिकया जाता ह।ै

लेदिकन दिफर, दिवषय के लिलए उपरोक्त दृदिDकोण की भ्रांडित में दिनदिहत है

तथ्य यह है दिक अस्थायी संस द्वारा बनाए गए दिव3ान से संवै3ादिनक दिनयम नहीं बना। इसकी पदिवत्रता
या मानक मूlय नहीं है

संवै3ादिनक कानून। जब 1951 के अडि3दिनयम पर बहस हुई, तो दिकसी ने यह तकI  नहीं दिया दिक

संदिव3ान सभा द्वारा दिनवास योग्यता पर पहले ही दिनणIय ले लिलया गया था और इसलिलए, कोई बहस नहीं
होनी चादिहए। मूल और व्यतु्पन्न शदिक्त के बीच का अंतर मूल संरचना के जिसद्धांत का आ3ार ह।ै

"समकालीन प्रशIन" का जिसद्धांत, यदि नहीं तो पूरी तरह से अप्रासंदिगक ह।ै

वतIमान उद्देश्यों के लिलए गमुराह करना। यदि संदिव3ान ने एक अस्पD अभिभव्यदिक्त का उपयोग दिकया था,
जिजसमें व्याख्या की आवश्यकता थी, तो जिजस तरह से संदिव3ान को लागू दिकए जाने के तुरतं बा इसकी
व्याख्या की गई थी, वह इसके लिलए एक उपयोगी सहायता होगी।
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 व्याख्या। इस मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं ह।ै वास्तव में,  संस ने पहले आवासीय योग्यता का
प्राव3ान दिकया था। लेदिकन इसने दिववादित संशो3न के माध्यम से इसे दिनरस्त करने का फैसला दिकया।
ोनों बार, यानी मूल रूप से  1951 में आर. पी.  अडि3दिनयम को लागू करते समय और 2003  में इसे
संशोडि3त करते समय, संस अपनी दिव3ायी क्षमता के भीतर काम कर रही थी। यह सच ह ैदिक 1951 में
अस्थायी संस ने सस्यता के लिलए योग्यता के रूप में राज्य के अंर दिनवास दिन3ाIरिरत दिकया था। राज्यों
की परिरष। लेदिकन, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है दिक उसी संस ने संदिव3ान सभा के रूप
में योग्यता (दिनवास सदिहत) को संवै3ादिनक आवश्यकता तक बढ़ाने से इनकार कर दिया था और इसके
बजाय इस बात की चेतना दिखाई थी दिक योग्यता के प्राव3ान की आवश्यकता हो सकती ह।ै

 समय-समय पर समीक्षा की जाए और इसलिलए, संदिव3ान में ही इसे दिन3ाIरिरत करना अनडुिचत पाए।
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76

 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

दिनवास का प्राव3ान, दिववादित संशो3न से पहले, में मौजू था

संसीय कानून, अथाIत लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 (और नहीं)

 संदिव3ान)। संदिव3ान में ही कोई स्पD प्राव3ान नहीं है

योग्यता के रूप में दिनवास की आवश्यकता। यह नहीं कहा जा सकता है दिक जिजस चीज के लिलए संदिव3ान
ने स्वयं प्राव3ान नहीं दिकया था, उसे हटाने के लिलए अडि3दिनयम में संशो3न दिकया गया ह।ैअसवंै3ादिनक
ह।ै

यह तकI  दिया गया ह ैदिक यह अस्थायी संस थी, जो

संदिव3ान सभा ने आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 पारिरत दिकया था। हालांदिक, अगर उस तकI  को स्वीकार
दिकया जाना था, तो इसका मतलब यह नहीं होगा दिक सभी अनंडितम संस द्वारा पारिरत काननूों को वही
जाI प्राv ह ैजो

संदिव3ान या ऐसा कोई दिवशेष जाI। यह न तो स्वस्थ तरीका होगा और न ही स्वीकायI। आर.  पी.
अडि3दिनयम 1951 सदिहत अस्थायी संस द्वारा पारिरत सभी अडि3दिनयम, संस द्वारा बनाए गए दिकसी भी
अन्य कानून की तरह काननू हैं। तनुसार, उनमें से प्रत्येक दिकसी भी अन्य क़ानून की तरह संशो3न
लाने के लिलए संस की शदिक्त के अ3ीन ह।ै इन वष’ में आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1950 और आर.  पी.
अडि3दिनयम, 1951  में कई संशो3न दिकए गए हैं। यदि याडिचकाकताI  का तकI  सही होना था,  तो इन
अडि3दिनयमों में अब तक दिकए गए सभी संशो3नसंवै3ादिनक संशो3नों की आवश्यकता होगी।

जबदिक इस प्रस्ताव के साथ कोई दिववा नहीं होना चादिहए दिक संदिव3ान

 और आर. पी. अडि3दिनयम चुनावों की एक एकीकृत योजना बनाते हैं, यह इस बात का पालन नहीं करता
है दिक इस कारण से 3ारा 3 आर. पी. अडि3दिनयम 1951 में अडि3वास की आवश्यकता, जैसा दिक मूल
रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया गया है, उक्त योजना का दिहस्सा ह ैतादिक इसे संवै3ादिनक माना जा सके।

आवश्यकताएँ।

अनुच्छे 368 के तहत प्रडितबं3

यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3, जैसा दिक पहले थी

अनुच्छे  80 (4)  के साथ पदिठत संशो3न ने संस में  "राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व"  सुदिनडि}त दिकया था।
अनुच्छे 368 (2) में परतंुक (घ) का उल्लेख करते हुए यह तकI  दिया गया ह ैदिक
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यहां तक दिक संस में राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व में कोई बलाव करने वाला सवंै3ादिनक संशो3न भी आ3े
राज्यों के दिव3ानम,ंलों द्वारा अनुसमथIन के दिबना प्रभावी नहीं दिकया जा सकता ह।ै इस आ3ार पर, यह
प्रस्तुत दिकया गया है दिक एक आवश्यक परिरणाम के रूप में, यह पालन दिकया जाना चादिहए दिक आर. पी.
अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा  3  में दिकया गया परिरवतIन वह है जो अब संसीय कानून द्वारा,  संस में
राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व को सदुिनडि}त नहीं करता है, या दिकसी भी मामले में जो मौजूा काननू में बलाव
करता ह,ै और इस प्रकार एक संशो3न जिजसे केवल आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में संशो3न
करके प्रभावी नहीं दिकया जा सकता ह।ै

अनुच्छे 368 संदिव3ान में संशो3न करने की संस की शदिक्त से संबंडि3त ह ैऔर 77
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

इसके लिलए प्रदिHया। दिवचारा3ीन प्रोदिवसो की शदिक्त पर सीमाएँ लगाती हैं

संदिव3ान में संशो3न के लिलए संस। अनुच्छे 368 (2), प्रासंदिगक सीमा तक, दिनम्नानुसार हःै -

 " संदिव3ान का संशो3न केवल द्वारा शुरू दिकया जा सकता है

 संस के दिकसी भी सन में इस उदे्दश्य के लिलए एक दिव3ेयक पेश करना,

 और जब दिव3ेयक प्रत्येक सन में कुल के बहुमत से पारिरत दिकया जाता है

 उस सन की सस्यता और कम से कम ो के बहुमत से

 उस सन के उपल्किस्थत और मतान करने वाले सस्यों में से एक डितहाई

राD्र पडित के समक्ष प्रस्तुत दिकया जाता ह ैजो दिव3ेयक को अपनी सहमडित गा और

 तनुसार संदिव3ान में संशो3न दिकया जाएगा -

 दिव3ेयक की शत¿ः

 बशत¤ दिक यदि ऐसा संशो3न इसमें कोई परिरवतIन करना चाहता है

( अ) x

 XXXX

( ख) XXXX

 ( (c) XXXX☺

( (घ) संस में राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व, या

( ई) XXXX,

संशो3न को दिव3ानम,ंलों द्वारा भी अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी

 कम से कम आ3े राज्यों ने उस आशय का प्रस्ताव पारिरत दिकया

 दिव3ेयक से पहले उन दिव3ानमं,लों द्वारा जिजनके लिलए प्राव3ान दिकया गया है

 संशो3न राD्र पडित को सहमडित के लिलए प्रस्तुत दिकया जाता ह।ै
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उपरोक्त प्राव3ान से पता चलता ह ैदिक कुछ शत’ के अ3ीन और

 प्रदिHयात्मक आवश्यकताओ  ंके अनुसार,  संस संदिव3ान में संशो3न करने के लिलए सक्षम है, जिसवाय
इसके दिक यदि संशो3न दिकया जाना चादिहए तो "संस में राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व" में परिरवतIन दिकया जा
सकता ह।ै उस ल्किस्थडित में,  संशो3न दिव3ेयक को राD्र पडित के समक्ष सहमडित के लिलए प्रस्तुत करने से
पहले,  कम से कम आ3े राज्यों के दिव3ानमं,लों द्वारा अनुसमथIन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार
अनुच्छे  368 (2) के प्राव3ान  (घ) में आने वाली  "राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व"  अभिभव्यदिक्त के ायरे पर
सवाल उठाया गया ह।ै

जिजस संभI  में यह तकI  दिया गया है, उसमें कोई म नहीं ह।ै

 अनुच्छे 80 में प्रयकु्त "राज्यों के प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त और अनुच्छे 368 (2) के परतंुक (,ी) में
प्रयकु्त "राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व" अभिभव्यदिक्त समानाथm या उसी अथI  में प्रयकु्त नहीं हैं। ये अभिभव्यदिक्तयाँ हैं
भौडितक रूप से अलग और ोनों प्राव3ानों में अलग-अलग संभI  में उपयोग दिकया गया। भिथ 78
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 इस सरल तथ्य से स्पD है दिक अनुच्छे 80 "प्रडितदिनडि3यों" की बात कर रहा हरैाज्य परिरष में राज्य
जबदिक अनुच्छे 368 (2) के परतंुक (,ी) से संबंडि3त हैं -

 " संस में राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व। पहला प्राव3ान सीदिमत ह।ै

 आयात जबदिक उ‰राद्धI का एक व्यापक अथI  ह।ै

अनुच्छे 1,  अपने उप-अनुच्छे  (1)  में घोदिषत करता है दिक भारत  "राज्यों का सघं होगा",  उप-
अनुच्छे (2) के माध्यम से दिनम्नानुसार प्राव3ान करता हःै

" राज्य और उनके के्षत्र पहले में दिनर्षिD दिकए गए होंगे।अनुसचूी "।

पहली अनुसूची में राज्यों और सघं के नामों का उल्लेख दिकया गया ह।ै

के्षत्र और उनके संबंडि3त के्षत्रों को दिनर्षिD करता ह।ै अनुच्छे 2 अडि3कार ेता ह ै-

संस को भारत सघं में काननू द्वारा प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने के लिलए। अनुच्छे 3
संस को कानून द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ "एक नया राज्य बनाने" का अडि3कार ेता ह।ै

" "दिकसी राज्य के के्षत्र को बढ़ाना", "दिकसी राज्य के के्षत्र को कम करना"  या  "दिकसी राज्य का नाम
बलना"। इस शदिक्त का उपयोग संस द्वारा कई बार दिकया गया ह।ै

राज्यों और उनके के्षत्रों का पुनगIठन करना। अनुच्छे 4 वतIमान उद्देश्यों के लिलए बहुत प्रासंदिगक ह।ै यह
नीचे लिलखा हःै -

" के संशो3न के लिलए अनुच्छे 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून

 पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आनुषंदिगक

अनुच्छे 3 में प्रथम के संशो3न के लिलए ऐसे प्राव3ान होंगे। अनुसचूी और चौथी अनुसूची जो प्रभाव ने
के लिलए आवश्यक हो

 काननू के प्राव3ानों के लिलए और इस तरह के पूरक भी हो सकते हैं,

 आनुषदंिगक और परिरणामी प्राव3ान (के रूप में प्राव3ानों सदिहत)

 संस और दिव3ानमं,लों या दिव3ानमं,लों में प्रडितदिनडि3त्व

ऐसी दिवडि3 से प्रभादिवत राज्य या राज्य) जो संस समझे
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 आवश्यक ह।ै

 ( 2 ) उपरोक्त दिकसी भी कानून को संशो3न नहीं माना जाएगा -

 अनुच्छे 368 के प्रयोजनों के लिलए संदिव3ान। ”

इस प्रकार अनुच्छे 4 "संस में प्रडितदिनडि3त्व" अभिभव्यदिक्त का भी उपयोग करता ह।ै

 यह दिवशेष रूप से अनुच्छे 2 और 3 में दिवचार दिकए गए ऐसे संशो3नों को संवै3ादिनक संशो3नों के लिलए
अनुच्छे 368 में दिन3ाIरिरत प्रदिHया की आवश्यकताओ ंसे बाहर करता ह।ै अतः अनुच्छे 368 (2) के
प्राव3ान  (घ) में प्रयकु्त "संस में राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व" अभिभव्यदिक्त का याडिचकाकताIओ  ंके मामले में
कोई उपयोग नहीं हो सकता ह।ै

अनुच्छे 80 (1) खं, (बी) में दिन3ाIरिरत करता ह ैदिक 12 सस्यों के अलावा 79
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

राD्र पडित द्वारा मनोनीत, राज्य परिरष में राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के 238 से अडि3क "प्रडितदिनडि3"
शादिमल नहीं होंगे। यदि कोई संशो3न इस संरचना को बढ़ाता या घटाता है,  तो इसके परिरणामस्वरूप
संस में राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व के अनुपात में परिरवतIन होगा।

अनुच्छे 80 (1) (बी) में दिनदिहत प्राव3ान, जहाँ तक यह संबंडि3त था

सन का गठन करने वाले सस्यों की अडि3कतम संख्या तब से अपरिरवर्तितत रही है जब से इसे संदिव3ान
द्वारा अपनाया गया था।

26 नवबंर, 1949 को दिव3ानसभा। लेदिकन सीटों का यह आंकड़ा

राज्यों (और कें द्र शाजिसत प्रशों) के प्रडितदिनडि3 चौथी अनुसूची के संभI में राज्यों और कें द्र शाजिसत
प्रशों को आवंटन के अ3ीन थे, जैसा दिक प्रान दिकया गया था। अनुच्छे 80 (2) में। चौथी अनुसूची
में राज्य परिरष में सीटों के आवंटन के लिलए प्राव3ान दिकया गया है और उसमें इंदिगत सीटों की कुल
संख्या समय-समय पर अनुच्छे 80 (1) (बी) में ी गई 238 की अडि3कतम सीमा के अ3ीन ह।ै

चौथी अनुसूची में, जैसा दिक मूल रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया गया था, के लिलए आवंदिटत सीटें

राज्य 205 थे। संदिव3ान (सातवां संशो3न) अडि3दिनयम, 1956 के माध्यम से, जो 1 नवंबर, 1956 को
प्रभावी हुआ,  चौथी अनुसूची को प्रडितस्थादिपत दिकया गया और इसके परिरणामस्वरूप, राज्य परिरष में
आवंदिटत सीटों की कुल संख्या 220 कर ी गई, जो दिवभिभन्न राज्यों के बीच इसके दिवतरण का भी संकेत
ता ह।ै  "220"  का यह आंकड़ा समय-समय पर संदिव3ान  (छ‰ीसवां संशो3न)  अडि3दिनयम, 1975
और संस द्वारा समय-समय पर पारिरत दिवभिभन्न राज्य पुनगIठन अडि3दिनयमों द्वारा बढ़ाया गया था, अंत में
गोवा, मन और ीव पनुगIठन अडि3दिनयम, 1987 द्वारा जो 30 मई 1987 को लागू हुआ, जिजससे गोवा
राज्य को चौथी अनुसचूी में जोड़ा गया और यह आंकड़ा "233" तक बढ़ गया। आज की तारीख में चौथी
अनुसूची में "233" का आंकड़ा दिमलता ह।ै

यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक हर बार पुनगIठन दिकया गया है

अनुच्छे 368 में दिनदिहत प्राव3ान, दिवशेष रूप से इसके प्राव3ान (घ)। यह बताया गया है दिक पनुगIठन
से प्रभादिवत राज्यों के मौजूा प्रडितदिनडि3 भी संवै3ादिनक संशो3नों में नाम से प्रडितटिंबदिबत हुए थे और राज्यों
को उनके संबंडि3त अडि3वास को ध्यान में रखते हुए आवंदिटत दिकया गया।

संबंडि3त अडि3दिनयमों के प्राव3ान पर आ3ारिरत तकI
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 राज्यों का पुनगIठन इस मामले को आगे नहीं ले जाता ह।ै जादिहर है, नए राज्यों के दिनमाIण के समय,
राज्य परिरष के मौजूा सस्यों को पुराने या नए राज्यों को आवंदिटत दिकया जाना था। यह 80 में दिकया
गया था।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

प्रासंदिगक कानून में अंतर्षिनदिहत तत्कालीन मौजूा जिसद्धांतों के अनुरूपता। न्यायालय के समक्ष रखे गए
स्तावेजों से पता चलता है दिक  27  अक्टूबर  1947  के पहले मसौा संदिव3ान में चौथी अनुसूची के
पैराग्राफ 6 को 11 फरवरी 1948 को हटा दिए जाने के बा आवासीय आवश्यकता पर दिवभिशD दिवचार
कभी नहीं दिकया गया था।

संदिव3ान का संशो3न "प्रडितदिनडि3त्व को प्रभादिवत कर सकता है

संस में राज्यों ने, ऊपर दिनकाले गए परतंुक के अथI  के भीतर, एक से अडि3क तरीके जो हम वतIमान में
दिखाएंगे।

अनुच्छे 80 (4) मतान और चुनाव के तरीके को दिन3ाIरिरत करता ह।ै

दिनम्नलिललिखत शत’ में राज्य परिरष के लिलए राज्यों के प्रडितदिनडि3ः

 " राज्य परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3 होंगे -

 दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा दिनवाIडिचत

 आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व प्रणाली के अनुसार राज्य एकल हस्तांतरणीय वोट का सा3न "।

यदि मतान और चनुाव का उपयुIक्त दिन3ाIरिरत तरीका ह ै-

उाहरण  के लिलए,  दिव3ान  परिरषों वाले राज्यों में दिव3ान  परिरषों के  सस्यों को शादिमल करके या
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली में परिरवतIन करके, जिजसका प्रभाव भी होगा -

राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व को बलना।

अनुच्छे 83 (1) दिनम्नलिललिखत प्राव3ान करता हःै -

 " राज्य परिरष दिवघटन के अ3ीन नहीं होगी, लेदिकन

 इसके लगभग एक डितहाई सस्य यथासंभव सेवादिनवृ‰ होंगे।

 जिजतनी जlी हो सके हर सूर ेवषI  की समादिv पर

 संस द्वारा कानून द्वारा उस ओर दिकए गए प्राव3ानों के साथ।

यदि अनुच्छे 83 (1) में प्र‰ राज्य परिरष की अवडि3 ह ै-

इस तरह के संशो3न को बलने की मांग भी प्रडितदिनडि3त्व को प्रभादिवत करगेी राज्यों से।
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संदिव3ान की चौथी अनुसचूी व्यदिक्तयों की संख्या दिन3ाIरिरत करती है

जो  राज्य परिरष में  प्रत्येक  राज्य का प्रडितदिनडि3त्व  करगेा। दिवभिभन्न  राज्यों के बीच  यह संतुलन  रिरट
याडिचकाओं में आके्षदिपत काननू के माध्यम से दिबlकुल भी प्रभादिवत नहीं होता ह।ै तत्काल मामले में,
दिववादित अडि3दिनयम द्वारा दिकए गए संशो3न केवल आवासीय योग्यता से संबंडि3त हैं।

' प्रडितदिनडि3 'और' राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व 'से संबंडि3त नहीं है

संस में।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

 81

;

यह तकI  दिक दिववादित संशो3न "प्रडितदिनडि3त्व" को प्रभादिवत करता है

राज्य परिरष में राज्यों की संख्या सही नहीं ह।ै राज्य अभी भी संदिव3ान में दिए गए प्राव3ानों के अनुसार
अपनी-अपनी  दिव3ानसभाओं के  दिनवाIडिचत  सस्यों  के  माध्यम  से  राज्य  परिरष  के  लिलए  अपने
प्रडितदिनडि3यों का चनुाव करते हैं। इसलिलए,  जैसा दिक तकI  दिया गया है,  संव3ैादिनक संशो3न की कोई
आवश्यकता नहीं थी।

ोनों सनों के बीच अंतर

श्री नरीमन, दिवद्वान वरिर¡ अडि3वक्ता ने बताया दिक एक के तहत

आर. पी. अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 3 में संशो3न, इसके लिलए आवश्यक योग्यताओ ंमें से एक

राज्य परिरष की सस्यता के लिलए अपनी उम्मीवारी की पेशकश करने वाला व्यदिक्त, शुरू से ही यह
रहा ह ैदिक वह उस राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए "दिनवाIचक" होना चादिहए
जिजसका  वह  प्रडितदिनडि3त्व  करना  चाहता  ह।ै  सूरी  ओर,  आरपी  अडि3दिनयम  1951  की  3ारा  4  के
अनुसार, सन के मामले में लोगों में से, एक व्यदिक्त उस सन में एक सीट को भरने के लिलए चुने जाने के
लिलए योग्य ह ैयदि वह "दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र का दिनवाIचक" ह;ै अथाIत, एक

एक दिवशेष राज्य के दिनवाIचन के्षत्र के लिलए लोक सभा में जन प्रडितदिनडि3 के रूप में दिनवाIडिचत हो सकते हैं,
भले ही एक अन्य राज्य के संसीय दिनवाIचन के्षत्र में पंजीकृत मताता हो।

उन्होंने बताया दिक लोक सभा की संरचना, के अनुसार

अनुच्छे 81 (1) (ए) अलग ह,ै क्योंदिक इसमें "राज्यों में के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्रों से प्रत्यक्ष चनुाव द्वारा चनेु
गए सस्य" शादिमल हैं, ऐसे सस्य नहीं हैं।

जिजन राज्यों से वे चुने गए हैं, उनका प्रडितदिनडि3त्व करते हैं और न ही उनसे प्रडितदिनडि3त्व करने की अपेक्षा
की जाती ह।ै यही कारण है दिक लोक सभा अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 4 में दिन3ाIरिरत 'लोक सभा की
सस्यता के लिलए योग्यता'  ने हमेशा "दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए एक दिनवाIचक" को लोक
सभा में एक सीट भरने के लिलए चनेु जाने की अनुमडित ी ह।ै

तकI  यह ह ैदिक 3ारा 3 में आके्षदिपत संशो3न द्वारा,
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राज्यों की परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता अब लोक सभा के साथ "समान" ह,ै केवल अंतर शेष
हचैनुाव का तरीका, पहला अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा और सूरा प्रत्यक्ष चनुाव द्वारा।

जबदिक 3ारा 3 में "उसमें" शब्ों को प्रडितस्थादिपत करने के लिलए संशो3न दिकया गया ह।ै

"भारत में" शब्ों के साथ राज्य या के्षत्र, 3ारा 4 पहले की तरह ही बनी हुई ह।ै परिरणाम यह हुआ दिक
ोनों सनों में प्रडितदिनडि3त्व के गुणों के बीच का अंतर समाv हो गया ह।ै

"दिनवाIचक" शब् को आर. पी. अडि3दिनयम 1951 82 की 3ारा 2 (ई) में परिरभादिषत दिकया गया ह।ै
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

और इसका अथI  है "एक व्यदिक्त जिजसका नाम उस दिनवाIचन के्षत्र की मताता सूची में कुछ समय के लिलए
जI दिकया गया है" और जो इनमें से दिकसी के अ3ीन नहीं ह।ै

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 16 में उजिल्ललिखत अयोग्यताएँ।

श्री नरीमन के अनुसार उपरोक्त वै3ादिनक प्राव3ान,

संस का कोई भी सन, जो लोक सभा के लिलए भारत में कहीं भी दिनवास हो सकता है, लेदिकन उस
राज्य में दिनवास होना चादिहए जिजसका वह प्रडितदिनडि3त्व करना चाहता ह।ैराज्य परिरष में, जैसा दिक 1951
के अडि3दिनयम की 3ारा  3 में आवश्यक है, जब तक दिक दिववादित संशो3न से गुणात्मक परिरवतIन नहीं
आया, तब तक यह अल्किस्तत्व में था।

श्री नरीमन ने तकI  दिया दिक दिववादित संशो3न ने नD कर दिया है

अनावश्यक है, क्योंदिक यह अब केवल लोक सभा की नकल करता है, क्योंदिक एक व्यदिक्त राज्य परिरष
में दिकसी भी राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चनेु जाने के लिलए योग्य है यदि वह उस संसीय दिनवाIचन के्षत्र
के लिलए दिनवाIचक ह।ैराज्य या दिकसी अन्य राज्य में।

उन्होंने आगे तकI  दिया दिक दिववादित संशो3न के परिरणामस्वरूप,

राज्य परिरष के लिलए दिनवाIडिचत व्यदिक्त, यदि वह दिकसी का भी "प्रडितदिनडि3" ह,ै तो वह केवल उस राज्य
दिव3ानसभा  का प्रडितदिनडि3 है  जिजसने  उसे चुना  था।  और  राज्य का  "प्रडितदिनडि3"  नहीं,  जैसा  दिक उसे
अनुच्छे के तहत होना आवश्यक था।

 80. संदिव3ान का यह इराा दिक वह राज्य का प्रडितदिनडि3 होना चादिहए, कुछ वै3ादिनक आवश्यकताओ ंमें
प्रडितटिंबदिबत होना आवश्यक है दिक दिनवाIडिचत व्यदिक्त और राज्य, चाहे वह जन्म, दिनवास के लिलए हो।

अतीत या वतIमान में कुछ अवडि3, या सामान्य दिनवास। संस द्वारा अडि3दिनयदिमत काननू में खडे़ व्यदिक्त के
बीच  कुछ संबं3 दिन3ाIरिरत  करना था  चनुाव  और  उस  राज्य  के  लिलए  जिजसका  उसे राज्य परिरष  में
प्रडितदिनडि3त्व करना ह,ै जो अब गायब ह।ै

ये तकI  हमें आकर्षिषत नहीं करते हैं। अनुच्छे 79 में कोई संह नहीं ह ैदिक

 तथ्य यह है दिक लोक सभा और राज्य परिरष ोनों संस के "सन" हैं। ोनों सनों को दिए गए नाम
उडिचत संज्ञा हैं और अनुच्छे 84 (सी) के तहत संस की दिव3ायी शदिक्त पर बहुत कम सीमाओ ंके साथ
दिकसी भी अडि3कार या ाडियत्व का वणIन नहीं करते हैं।
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83

कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

 दिनवास से संबंडि3त सीमा तक योग्यता के मामले में समानता

 दिकसी भी सन के सस्य के रूप में दिनवाIडिचत होने की इच्छा रखने वाले व्यदिक्त का एक घर सूरे का
,ुल्किप्लकेट।  उनकी  भूदिमका,  कायI ,  शदिक्तयाँ  या  दिवशेषाडि3कार,  दिवशेष  रूप  से  कानून  के  मामले  में,
अपरिरवर्तितत रहते हैं।

 श्री नरीमन ने यह भी आग्रह दिकया दिक संदिव3ान का अनुच्छे 80 (रचना)

 राज्यों की परिरष) को अनुच्छे 81 (लोक सभा की संरचना) के दिवपरीत पढ़ा जाना चादिहए। उन्हें यह
बताते हुए खु हो रहा था दिक अनुच्छे 80 के तहत, राज्य परिरष में राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के
"प्रडितदिनडि3" शादिमल होने चादिहए और यह दिक राज्य परिरष में केवल "प्रत्येक राज्य" के प्रडितदिनडि3 हैं जिजन्हें
राज्य की दिव3ानसभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा चुना जाना है  [अनुच्छे  80 (4)]। सूरी ओर,  के
तहत

अनुच्छे 81, लोक सभा में राज्य के के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्रों से प्रत्यक्ष चनुाव द्वारा चनेु गए "सस्य" होते
हैं, यानी भारत के संसीय दिनवाIचन के्षत्रों में से एक में दिनवाIचकों द्वारा चुने जाते हैं।

उनका तकI  ह ैदिक अगर इराा यह था दिक शरीर को कहा जाता है

राज्यों की परिरष में "चुने गए" सस्य भी शादिमल होने थे, तब अनुच्छे 80 में "राज्यों और कें द्र शाजिसत
प्रशों के प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त के बजाय  "राज्य दिव3ानसभाओ  ंऔर कें द्र शाजिसत प्रशों के दिनवाIडिचत
प्रडितदिनडि3यों द्वारा चनेु गए सस्य" अभिभव्यदिक्त का उपयोग दिकया जाता।

उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए तकI  को आगे बढ़ाया दिक

अनुच्छे 80 (1) (बी) और अनुच्छे 80 (2) में "राज्य के प्रडितदिनडि3" की अभिभव्यदिक्त और अनुच्छे
80 (4) में "प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3" की अभिभव्यदिक्त न केवल संडिक्षv या केवल अडितरजंिजत है, बल्किlक
आलोचनात्मक और महत्वपूणI  महत्व के शब् होने का इराा ह।ै

लगभग इसी तजI  पर, श्री पी. पी. राव, तदिमल राज्य के दिवद्वान वकील

ना,ु ने प्रस्तुत दिकया दिक भारत के संदिव3ान द्वारा गदिठत लोकतांदित्रक गणराज्य, जैसा दिक प्रस्तावना में
उपयोग की गई अभिभव्यदिक्त में परिरलडिक्षत होता ह-ै"हम, लोग।
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हम राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के लोग-सूरे शब्ों में, भारत के नागरिरक, राज्यों और कें द्र शाजिसत
प्रशों के दिनवासी।

यह तकI  दिया गया ह ैदिक "हाउस ऑफ  हाउस" में अंतर्षिनदिहत जिसद्धांत

 लोग अनुच्छे 79 और 81 से स्पD हैं। यह समग्र रूप से भारत के लोगों का सन ह।ै इसके सस्यों
का चुनाव राज्यों में के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्रों से सी3े चुनाव द्वारा दिकया जाता ह।ै सस्य बनने के लिलए पहले
भारतीय होना चादिहए। एक गैर-भारतीय भारत के लोगों का प्रडितदिनडि3त्व नहीं कर सकता ह।ै भारत के
दिकसी भी दिहस्से में केवल एक दिनवाIचक के पास भारत के लोगों का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता होगी।
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यह अनुच्छे 79 में "राज्यों की परिरष" शब् प्रस्तुत दिकया गया ह।ै

और 80, इसी तरह से सन का अथI  ह ैजो राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व करता ह।ै प्रत्येक राज्य एक है

दिकसी राज्य से संबंडि3त व्यदिक्त के पास ऊपरी के्षत्र में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता होगी। सन
और यह दिक कोई व्यदिक्त जन्म से ही दिकसी राज्य से संबंडि3त होने का ावा कर सकता है,

अडि3वास या दिनवास। इस आ3ार पर यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक कुछ ऐसे

राज्य और उसका प्रडितदिनडि3 बनने की इच्छा रखने वाले व्यदिक्त के बीच स्पD सांठगांठ संदिव3ान की
योजना में यह अदिनवायI  ह।ै

यह याडिचकाकताIओ ंके दिवद्वान वकील का तकI  ह ैदिक

 अनुच्छे 80 (1) (बी) और (2) में "राज्यों के प्रडितदिनडि3" शब् और

अनुच्छे 80 (4) में "राज्यों की परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3यों" शब्ों की व्याख्या इस तरह से
करने की आवश्यकता ह ैदिक यह बदुिनयाी ढांचे को मजबूत कर।े

 संदिव3ान की संरचना,  अपने सघंीय चरिरत्र और लोकतंत्र की मूलभूत दिवशेषता,  अथाIत् स्व-शासन
प्रणाली को ध्यान में रखते हुए।

उपरोक्त संभI  में, वकील उप-सदिमडित पर भरोसा करगेा -

 न्याडियक  जवाबही  v.  यूओआई  और  ओआरएस।  ,  [  1991 ] 4  एससीसी  699  और  पी.  वी.
नरजिसम्हा राव बनाम। राज्य (सी. बी. आई/एस. पी. ई.), [1998] 4 एस. सी. सी. 626।

 न्याडियक जवाबही पर उप-सदिमडित v. भारत संघ (ऊपर),

 इस न्यायालय ने इस प्रकार दिनणIय दियाः

 एक ऐसा दिनमाIण अपनाना चादिहए जो नींव को मजबूत करता हसैंदिव3ान की दिवशेषताएँ और मूल संरचना
"।

 पी. वी. नरजिसम्हा में अनुच्छे 47 में दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां की गई हैं।

 राव के मामले (ऊपर) पर भरोसा दिकया गया हःै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



"  जैसा दिक पहले उल्लेख दिकया गया है,  प्रडितरक्षा का उद्देश्यअनुच्छे  105 (2)  प्रत्येक दिव3ायक की
स्वतंत्रता सुदिनडि}त करने के लिलए ह।ै

अनुच्छे 105 (2) के प्राव3ानों की व्याख्या जो सक्षम बनाएगी एक में अभिभयोजन से प्रडितरक्षा का ावा
करने के लिलए संस का एक सस्य

दिकसी भी चीज के संब3ं में रिरश्वत के अपरा3 के लिलए आपराडि3क अालत

उनके द्वारा कहा गया या संस या दिकसी सदिमडित में उनके द्वारा दिया गया मत

और इस प्रकार ऐसे सस्यों को काननू से ऊपर नहीं रखा जाएगा।

केवल संसीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिलए प्रडितकूल हो 85
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कुलदिपनायार बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 लेदिकन यह काननू के शासन का भी दिवध्वंसक होगा जो एकसंदिव3ान की मूल संरचना का अदिनवायI
दिहस्सा। यह तय हो गया ह।ै

 एक ऐसा दिनमाIण अपनाना जो मूलभूत दिवशेषताओ ंको मजबूत करता है और संदिव3ान की मूल संरचना।
( लिखएः उप-सदिमडित

 न्याडियक जवाबही v. भारत संघ, [1991] 4 एससीसी 699 एससीसीपी। 719. ) "

श्री नरीमन द्वारा यह तकI दिया गया ह ैदिक यह योजना के कारण है

संदिव3ान और लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951  में कहा गया है दिक राज्य परिरष में राज्यों का
प्रडितदिनडि3त्व सुदिनडि}त और सुदिनडि}त दिकया जाना चादिहए। के रूप में जोर करराज्य दिव3ानसभा द्वारा
राज्य परिरष के लिलए चुने गए व्यदिक्त और उस राज्य के बीच एक योग्यता,  कुछ संबं3 या सांठगांठ
जिजसका वह राज्य परिरष में प्रडितदिनडि3त्व करगेा। उनके अनुसार, यह संबं3 राज्य में "सामान्य दिनवास"
के माध्यम से 53 वष’ तक एक संबं3 था और बना रहा। आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 ने न
केवल एक योग्यता प्रान करने की भूदिमका को पूरा दिकया, बल्किlक यह परिरभादिषत दिकया दिक अनुच्छे 80
(4) में "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" कौन होना था।

यह तकI  दिया गया ह ैदिक यदि दिकसी व्यदिक्त को सस्य के रूप में चनुकर

दिकसी दिवशेष राज्य दिव3ानसभा द्वारा राज्य परिरष ने स्वयं उस व्यदिक्त को उस राज्य का  'प्रडितदिनडि3'
बनाया तो आर. पी. अडि3दिनयम की 3ारा 3 को अडि3दिनयदिमत करना अनावश्यक था। इसलिलए, तकI के
अनुसार,  यह  दिनष्कषI  दिनकालना होगा दिक अनंडितम संस  (जिजसने  भी मसौा  तयैार दिकया था और
अडि3दिनयदिमत दिकया था

 संदिव3ान), आर.  पी.  अडि3दिनयम की 3ारा  3  को लागू करते समय, "उस राज्य में उनके दिनवास"  के
संभI  में "राज्य के प्रडितदिनडि3" को परिरभादिषत करना आवश्यक समझा था।

उपरोक्त तकI  इस जिसद्धांत पर आ3ारिरत ह ैदिक

बुदिनयाी संरचना के बार ेमें हमें और अटकाने की आवश्यकता नहीं ह ैक्योंदिक यह वही तकI  ह ैजो संघीय
संरचना के संभI  में दिया गया है,  हालांदिक थोड़ा अलग ह।ै छाया। इसके अलावा,  लिंलक कारक को
दिववादित संशो3नों द्वारा बरकरार रखा गया है क्योंदिक राज्यों की परिरष के चुनाव के लिलए उम्मीवार को
अब संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए एक दिनवाIचक होना आवश्यक ह।ै इसलिलए, जोड़ने वाले कारक को
व्यापक आ3ार बनाया गया ह।ै
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अनुच्छे 80 बताता ह ैदिक राज्य परिरष में 12 सस्य होते हैं।

राD्र पडित और राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के 238 प्रडितदिनडि3यों द्वारा नादिमत। प्रडितदिनडि3 अनुच्छे 80
(2) के अनुसार सीटों को भरते हैं। ोनों, राD्र पडित द्वारा नादिमत सस्य और राज्य दिव3ानमं,लों द्वारा
चुने गए प्रडितदिनडि3 सामूदिहक रूप से राज्य परिरष के 'सस्य' हैं, जैसा दिक स्पD रूप से अनुच्छे 83 से
दिनकलता ह।ै
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 इस तकI  का आगे का जवाब अनुच्छे 84 में ही पाया जा सकता है, जो

संस की 'सस्यता' को संर्णिभत करता है, और इसमें राज्य परिरष शादिमल ह।ैसाथ ही लोगों का सन
भी। दिफर, अनुच्छे 84 में संस की ोनों परिरषों में एक सीट भरने के संभI  में  'चुना'  शब् का भी
उपयोग दिकया गया ह।ै

राज्यों के साथ-साथ लोक सभा भी। इसलिलए,  राज्य का प्रडितदिनडि3 उतना ही संस सस्य होता है
जिजतना दिक वह लोकसभा का सस्य होता ह।ै

"प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त का उपयोग लोक सभा के संभI  में समान रूप से दिकया जाता ह।ै

इस प्रकार अभिभव्यदिक्तयों 'सस्यों' और के बीच कोई अंतर नहीं ह।ै

' प्रडितदिनडि3यों '। दिवद्वान वकील की प्रस्तुडितयाँ असमथIनीय हैं। .

याडिचका है दिक राज्य सभा के संबं3 में उपयोग दिकए गए शब् "सस्य" के दिवपरीत राज्य परिरष के संबं3
में "प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त का चयन चाबी रखने वाले लोगों को भी अस्वीकार दिकया जा सकता ह।ै

"प्रत्येक" शब् की प्रासंदिगकतायह श्री नरीमन का दिनवेन ह ैदिक यह संस के लिलए खलुा ह।ै

परिरष में चुने जाने के लिलए योग्यता दिन3ाIरिरत करके दिन3ाIरिरत करना

राज्य,  दिन3ाIरिरत अहIताएँ ऐसी होनी चादिहए जो यह सुदिनडि}त करे दिक इस प्रकार चनुा गया व्यदिक्त उस
राज्य का प्रडितदिनडि3 ह,ै जिजसकी दिव3ानसभा

उसे चुना ह।ै उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3त्व के संबं3 में अनुच्छे
80 (4) में "प्रत्येक" शब् का उपयोग इसके दिबना नहीं था।

महत्व,  जिजतना जोर  "प्रत्येक राज्य"  को प्रडितदिनडि3त्व प्रान  करने  पर है तादिक सन  को राज्यों का
प्रडितदिनडि3त्व करने वाले दिनकाय का चरिरत्र दिया जा सके।

"प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3" शब्ों पर जोर दिया गया ह।ै

राज्यसभा के सांस राज्य का प्रडितदिनडि3त्व नहीं करते हैं, क्योंदिक प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने
वाले सस्यों की संख्या में अलग-अलग अनपुात होगा। ऐसा प्रतीत होता ह।ैदिक ऐसी 3ारणा को रू
करने के लिलए यह प्राव3ान दिकया गया ह ैदिक, इस तथ्य के बावजू दिक वे में दिकए गए आवंटन के अनुसार
चुने गए हैं
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"प्रत्येक" शब् को सबसे पहले लेख में ,ाला गया था। उप. अनुच्छे 80 के एस (4) और (5), अपने
मूल रूप में, दिनम्नानुसार पढे़ जाते हैंः -

" ( 4 ) भाग ए या भाग बी में दिनर्षिD प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3

एकल के माध्यम से आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली के साथ हस्तांतरणीय वोट।

( 5 ) प्रथम के भाग सी में दिनर्षिD राज्य के प्रडितदिनडि3

राज्य परिरष में अनुसूची का चयन इस तरह से दिकया जाएगा दिक - संस कानून द्वारा दिन3ाIरिरत कर
सकती ह।ै

संदिव3ान (सातवां संशो3न) अडि3दिनयम, 1956 द्वारा

राज्यों के पुनगIठन के साथ-साथ अनुच्छे 80 में भी संशो3न दिकया गया। .

संदिव3ान के उद्देश्य और कारण (सातवां संशो3न)

951 , यहाँ जमIन की सीमा तक, दिनम्नानुसार पदिढ़एः - "

नए राज्यों की स्थापना और के्षत्र और सीमाओ  ंमें परिरवतIन मौजूा राज्यों का, लेदिकन तीन शे्रभिणयों का
उन्मूलन भी

राज्य (भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्य) और राज्यों का वगmकरण

खं, 3.  अनुच्छे  80  में प्रस्तादिवत संशो3न औपचारिरक हैं और परिरणामी। के्षत्रीय परिरवतIन और नए
राज्यों का गठन

राज्यों के पुनगIठन के भाग II में प्रस्तादिवत कें द्र शाजिसत प्रश

दिव3ेयक, 1956 में चौथी अनुसूची का पूणI  संशो3न शादिमल ह ै-

संदिव3ान जिजसके द्वारा राज्य परिरष में सीटें आवंदिटत की जाती हैं

मौजूा राज्यों के लिलए। वतIमान आबंटन के आ3ार पर दिकया जाता ह ै-

1941 की जनगणना में दिन3ाIरिरत प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और

प्रत्येक भाग ए और भाग बी राज्य को आवंदिटत सीटों की संख्या है
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फामूIले के अनुसार, पहले पांच लाख लोगों के लिलए प्रडित स लाख एक सीट और प्रत्येक अडितरिरक्त ो
लाख या उससे अडि3क के दिहस्से के लिलए एक सीट

एक लाख। सीटों के आवंटन को संशोडि3त करने का प्रस्ताव है

नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का आ3ार, लेदिकन उसी सूत्र के अनुसार

पहले की तरह "।

खं, 4. भाग सी राज्यों का उन्मूलन और सव•च्च न्यायालय रिरपोटI [2006] एस. यू. पी.
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5 एस सी आर।

88

कें द्र शाजिसत प्रशों ने अनुच्छे 81 और 82 में व्यापक संशो3न दिकया

अपरिरहायI  ह।ै अनुच्छे  81 (1) (बी)  में प्राव3ान है दिक  "राज्यों कोदिवभाजिजत,  समूहीकृत या के्षत्रीय
दिनवाIचन के्षत्रों में गदिठत "नहीं होगा

अडि3क समय तक उडिचत रहगेा, क्योंदिक पुनगIठन के बा प्रत्येक राज्य

 कई दिनवाIचन के्षत्रों में दिवभाजिजत होने के लिलए पयाIv बड़ा हो और इसके लिलए अन्य राज्यों के साथ
समूहबद्ध होने की अनमुडित नहीं ेंगे।

 उद्देश्य या एक एकल के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्र में  "गदिठत"  दिकया जाना। खं,  (2)  या अनुच्छे  81  और
अनुच्छे 82 को संयकु्त और संशोडि3त करने की आवश्यकता होगी।

 कें द्र शाजिसत प्रशों के लिलए उपयकु्त प्राव3ान करने के लिलए। इसके बजाय

 उन्हें। संयोग से,  संशोडि3त अनुच्छे  81 के खं,  (1) (बी) में प्रडितदिनडि3यों की कुल संख्या के लिलए
अडि3कतम दिन3ाIरिरत करने का प्रस्ताव ह ैजो संस द्वारा कें द्र शाजिसत प्रशों को सौंपा जाए।

संदिव3ान (सातवां संशो3न) अडि3दिनयम 1951 के अनुसार, शब्

" अनुच्छे 80 (4) में उपयोग दिकए गए पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में दिनर्षिD को हटा दिया
गया था। इसी संशो3न द्वारा, अनुच्छे 80 (5) में "पहली अनुसूची के भाग सी में दिनर्षिD राज्य" शब्ों
को "कें द्र शाजिसत प्रश" शब्ों से प्रडितस्थादिपत दिकया गया था।

राज्यों का पुनगIठन दिकया जा रहा था। राज्यों का वगmकरण

भाग ए, भाग बी या भाग सी राज्यों को समाv दिकया जा रहा था। पहले भाग सी राज्यों के रूप में वगmकृत
कुछ राज्यों को अब "कें द्र शाजिसत प्रश" के रूप में नादिमत दिकया जा रहा था। चूँदिक चौथी अनुसूची में ी
गई राज्यों की परिरष में सीटों का आवंटन अदिनवायI  रूप से पहली अनुसूची में उजिल्ललिखत राज्यों (और
कें द्र शाजिसत प्रशों) के अनुरूप होना चादिहए,  अनुच्छे  1 (2) और अनुच्छे  4 की आवश्यकता को
खते हुए, अनुच्छे 80 में दिनदिहत प्राव3ानों से गुजरना पड़ता था।

परिरणामी संशो3न। ध्यान ने योग्य बात यह है दिक "प्रत्येक" शब् केवल राज्यों के प्रडितदिनडि3यों के संभI
में अनुच्छे 80 (4) में दिखाई दिया था। अभिभव्यदिक्त "प्रडितदिनडि3"
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 राज्यों की संख्या पहले अनुच्छे 80 (1) और दिफर अनुच्छे 80 (2) में दिखाई ती है तादिक Hमशः
संख्या (दिनवाIडिचत होने के लिलए) और सीटों के आवंटन (चौथी अनुसूची में दिनर्षिD दिकए जाने के लिलए)
को दिनर्षिD दिकया जा सके। ोनों खं,ों में "राज्य" शब् नहीं है

"प्रत्येक" शब् द्वारा योग्य। चूंदिक उप-अनुच्छे (4) और उप-अनुच्छे (5) दिवभिभन्न शे्रभिणयों के राज्यों
द्वारा चनुाव के तरीके को इंदिगत करने के लिलए थे, इसलिलए उन्हें अलग-अलग प्राव3ानों के रूप में बनाया
गया था। यदि "प्रत्येक" शब् का महत्व रिरट याडिचकाकताIओ ंद्वारा तकI  के ौरान दिया गया था, तो यह न
केवल भाग ए और भाग बी राज्यों के संभI  में उप-अनुच्छे (4) में, बल्किlक भाग सी राज्यों के संभI  में
उप-अनुच्छे (5) में भी हुआ होगा, क्योंदिक सभी कुलदिप नायर बनाम राज्य।
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शे्रभिणयाँ भारत संघ की दिवभिभन्न इकाइयों का प्रडितदिनडि3त्व करती थीं।

उपरोक्त दृदिDकोण में, "प्रत्येक" शब् का प्रयोग

"राज्य" शब्, राज्य परिरष में प्रडितदिनडि3त्व के संभI  में, केवल इस तथ्य को रखेांदिकत करने के लिलए है
दिक प्रत्येक राज्य की दिव3ान सभा का उद्देश्य चौथी अनुसूची में दिनर्षिD दिवशेष राज्य को आवंदिटत सीट
को भरने के लिलए एक सस्य को वापस करने के लिलए एक अलग दिनवाIचक मं,ल होना था। न कुछ
अडि3क और न कुछ कम। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अडि3क ह ैदिक

"राज्यों के प्रडितदिनडि3" शब् पहले भी ो बार आ चुका ह।ै

उसी अनुच्छे के पूवIवतm ख,ंों में। अनुच्छे 80 (5) में भाग सी राज्यों (अब कें द्र शाजिसत प्रश) के
संभI  में "प्रत्येक" शब् का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा दिक मूल रूप से प्रान दिकया
गया था या बा में संशोडि3त दिकया गया था,  क्योंदिक भारत संघ की ऐसी इकाइयों के प्रडितदिनडि3त्व के
तरीके को छोड़ दिया गया था

संस द्वारा दिवदिहत और चूंदिक ऐसी प्रत्येक इकाई का उस समय अपनी दिव3ान सभा प्रान करने का
इराा नहीं था।

उपरोक्त दृदिDकोण में, यह तकI  दिक "प्रत्येक" शब् का उपयोग

अनुच्छे  80 (4)  सन को राज्यों का प्रडितदिनडि3त्व करने वाले दिनकाय का चरिरत्र ता है,  जो हमें
आकर्षिषत नहीं करता ह।ै

दिनवाIडिचत होने से पहले प्रडितदिनडि3 चरिरत्र वाला व्यदिक्त

याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक "प्रडितदिनडि3" शब् में

लोकतंत्र के संभI  में ो चीजों की आवश्यकता होती है  - अथाIत  (क) प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता
और (ख) प्रडितदिनडि3त्व करने का अडि3कार। उनका कहना है दिक स्वशासन की प्रणाली में केवल एक वगI
का सस्य ही वगI  का प्रडितदिनडि3त्व कर सकता ह।ै

यह तकI  दिया गया ह ैदिक शब्ों में "राज्यों के प्रडितदिनडि3"

अनुच्छे 80 (1) (बी) और (2) और अनुच्छे 80 (4) में दिखाई ने वाले "राज्य परिरष में प्रत्येक
राज्य के प्रडितदिनडि3" शब्ों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चादिहए -
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संदिव3ान की मूल संरचना के अनुरूप तरीके सेलोकतंत्र की अव3ारणा, अथाIत स्वशासन की प्रणाली को
ध्यान में रखें। रिरलायंस को एक बार दिफर इस संभI  में न्याडियक उप-सदिमडित में रखा गया ह।ै

 उ‰राडियत्व  v.  यूओआई और ओआरएस।  (  ऊपर);  पी.  वी.  नरजिसम्हा राव बनाम राज्य  (सी.  बी.
आई., एस. पी. एफ.) (ऊपर); और एस. आर. बोम्मई बनाम यू. ओ. आई. (ऊपर)।

पहले ो मामलों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका ह।ै एस. आर. के बार ेमें

 बोम्मई, पृ¡ 118 पर दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयों का उल्लेख दिकया गया हःै -

 " इस प्रकार सघंीय जिसद्धांत, सामाजिजक बहुलवा और बहुलवाी लोकतंत्र जो हमारे संदिव3ान की मूल
संरचना का दिनमाIण करते हैं, उनकी मांग ह ैदिक 90
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 अनुच्छे 356 (1) के तहत जारी घोषणा की न्याडियक समीक्षा नहीं ह।ै

केवल एक अदिनवायI  आवश्यकता ह ैलेदिकन एक कठोर कतIव्य और अभ्यास है

उक्त प्राव3ान के तहत शदिक्त की सीमा इस उदे्दश्य के लिलए सख्ती से सीदिमत ह।ै

और उसमें वर्णिणत परिरल्किस्थडितयों के लिलए और दिकसी और के लिलए नहीं। इसके लिलए यह भी आवश्यक है
दिक जिजस सामग्री के आ3ार पर शदिक्त का प्रयोग दिकया जाता ह,ै उसकी साव3ानीपवूIक जांच की जाए।

तकI  यह ह ैदिक के संभI  में "प्रडितदिनडि3" शब्

संसीय लोकतंत्र के लिलए प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता और प्रडितदिनडि3त्व करने का अडि3कार ोनों की
आवश्यकता होती ह।ै स्वशासन की प्रणाली में केवल एक वगI का सस्य ही वगI का प्रडितदिनडि3त्व कर
सकता ह।ै यह इस प्रकार ह ैदिक जब तक कोई व्यदिक्त दिकसी राज्य का नहीं है, तब तक उसके पास राज्य
या राज्य के लोगों का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता नहीं होगी। एक व्यदिक्त

वह जन्म और दिनवास से या अडि3वास या सामान्य रूप से दिकसी राज्य से संबंडि3त ह।ै

राज्य में दिनवास।

"राज्य" की अव3ारणा में न केवल के्षत्र बल्किlक लोग भी शादिमल हैं।

के्षत्र  में  दिनवास  करना।  अनुच्छे  1  में  कहा  गया  है  दिक  भारत  राज्यों  का  सघं  होगा।  इसलिलए,  यह
याडिचकाकताIओं का  दिनवेन  ह,ै  अनुच्छे  80 (4)  में  "प्रत्येक  राज्य  के  प्रडितदिनडि3"  अभिभव्यदिक्त  उन
व्यदिक्तयों को संर्णिभत करती ह ैजो राज्य के लोगों का प्रडितदिनडि3त्व करते हैं।

 प्रत्येक राज्य और केवल एक व्यदिक्त जो राज्य का है या जो राज्य के लोगों में से एक है, उसके पास
राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने की क्षमता होगी, न दिक दिकसी अन्य राज्य का व्यदिक्त।

याडिचकाकताIओ  ंद्वारा आगे यह तकI  दिया जाता है दिक अनुच्छे  80 (4) में दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत
सस्यों द्वारा चनुाव का प्राव3ान ह।ै

 राज्य इस तथ्य के साथ दिक अनुच्छे 170 के संभI  में, दिव3ान सभा के सस्य वे होंगे जो राज्य के
के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे और आगे यह आवश्यकता है दिक उनमें से प्रत्येक
को आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 5 (सी) के संभI में राज्य के दिकसी भी दिव3ानसभा दिनवाIचन
के्षत्र के लिलए दिनवाIचक होना आवश्यक है,  यह शाIता है दिक दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने वाले
राज्य परिरष के सस्यों के पास दिन3ाIरिरत योग्यताएँ होंगीःदिव3ान सभा के सस्य। ोनों ही लोगों के
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प्रडितदिनडि3 हैं; जबदिक दिव3ानसभाओ ंके सस्य (दिव3ायक) सी3े चुने जाते हैं, राज्य परिरष के सस्य
अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लोगों द्वारा अपने दिव3ायकों के माध्यम से चुने जाते हैं।

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 5 (सी) के अनुसार दिकसी व्यदिक्त को राज्य के दिकसी दिव3ानसभा
के्षत्र में चुनाव लड़ने के लिलए पात्र होने के लिलए दिनवाIचक होना आवश्यक ह।ै दिव3ान सभा। याडिचकाकताIओं
का तकI है दिक  प्रडितदिनडि3त्व  करने  की क्षमता राज्य के  दिकसी भी  दिव3ानसभा के्षत्र के  लिलए पंजीकृत
मताता होने से उत्पन्न होती ह।ै इसलिलए, दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने में सक्षम होने के लिलए, यह
आवश्यक ह ैदिक कुलदिप नायर v.
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संबंडि3त व्यदिक्त राज्य में पंजीकृत मताता होगा।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 होने की आवश्यकता को दिन3ाIरिरत करती ह।ै

" उस दिनवाIचन के्षत्र के लिलए मताता सूची में पंजीकृत होने के हकार होने के लिलए दिकसी दिनवाIचन के्षत्र में
आम तौर पर दिनवासी। 3ारा 20 "सामान्य दिनवासी" का अथI ती ह।ै

श्री नरीमन द्वारा यह तकI दिया गया ह ैदिक एक दिनवाIडिचत सस्य

राज्य परिरष केवल इसलिलए राज्य का "प्रडितदिनडि3त्व" नहीं करती है क्योंदिक वह राज्य दिव3ानसभा द्वारा
चुना जाता ह।ै राज्य परिरष में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए (राज्य दिव3ानसभा का प्रडितदिनडि3त्व
करने से अलग), उसे दिव3ायी दिनकाय द्वारा चनेु जाने से पहले अनुच्छे  80 (4) के तहत राज्य का
प्रडितदिनडि3 होना चादिहए। उन्होंने इस याडिचका का समथIन करते हुए कहा दिक उक्त उप-अनुच्छे में,
"राज्यों की परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त चुनाव के तरीके (एकल हस्तांतरणीय वोट
के माध्यम से आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली) के बार ेमें दिन¤श से पहले ह।ै

वकील ने आगे तकI दिया दिक अभिभव्यदिक्त "के प्रडितदिनडि3

अनुच्छे  80 (1) (बी)  और अनुच्छे  80 (2)  में प्रयकु्त राज्यों और अनुच्छे  80 (4)  में प्रयकु्त
"प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3यों"  की अभिभव्यदिक्त को संस द्वारा अनुच्छे  84 (सी) के तहत बनाए गए
"कानून द्वारा"  परिरभादिषत करने के लिलए छोड़ दिया गया है,  जिजसमें संस को यह दिन3ाIरिरत करने की
आवश्यकता होती ह ैदिक दिकसी व्यदिक्त को कौन सी "ऐसी अन्य योग्यताएं" दिन3ाIरिरत करनी चादिहए।

संस के सस्य के रूप में चुने जाने के लिलए अहIता प्राv करने के लिलए, जो अनुच्छे  84 (ए) और
(बी)  में  ी  गई  योग्यताओं के  अलावा  अन्य  योग्यताएं  हैं जो  भारत  की  नागरिरकता  से  संबंडि3त  हैं,
संदिव3ान के प्रडित दिन¡ा और दिन¡ा की शपथ या पुदिD और न्यनूतम आय ुके बार ेमें दिन¤श।

यह तकI  दिया गया ह ैदिक अनुच्छे 80 (4), अभिभव्यदिक्त का उपयोग करके

" प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3 इस बात पर जोर ते हैं दिक जो व्यदिक्त चनुा जाता है, उसे पहले राज्य के
प्रडितदिनडि3 के रूप में योग्य होना चादिहए। यदि योग्यता का उद्गम केवल दिकसी दिवशेष राज्य दिव3ानसभा
द्वारा चनेु जाने से होता, तो खं, में लिलखा होताः

 " प्रत्येक राज्य की दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्य राज्यों की परिरष में अपने प्रडितदिनडि3 का चुनाव करें

 एकल के माध्यम से आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली
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 हस्तांतरणीय वोट "।

वकील ने प्रस्तुत दिकया ह ैदिक अनुच्छे 81 के दिवपरीत, जो नहीं करता है

यह दिन3ाIरिरत करें दिक लोक सभा के लिलए दिनवाIडिचत व्यदिक्त एक से होगा

 दिकसी दिवशेष राज्य में के्षत्रीय दिनवाIचन के्षत्र तादिक सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. का
प्रडितदिनडि3 हो।
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5 एस सी आर।
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 लोक सभा में ऐसा राज्य, अनुच्छे 80 में व्यदिक्त की आवश्यकता होती है

उस राज्य की दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा चुने जाने से पहले राज्य का प्रडितदिनडि3 होने का
प्रश्न। केवल तथ्य

भारत में दिकसी भी  "दिनवाIचक"  का दिवशेष राज्य दिव3ानसभा द्वारा चनुाव उस व्यदिक्त को उस राज्य का
प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए "योग्य" नहीं बना सकता ह।ै

श्री नरीमन ने "दिनवाIचक" शब् का उले्लख दिकया जिजसे परिरभादिषत दिकया गया है

आर.  पी.  अडि3दिनयम  1951  की 3ारा  2 (ई),  दिनवाIचन के्षत्र के संबं3 में,  एक ऐसे व्यदिक्त के रूप में
जिजसका

उस समय दिनवाIचन के्षत्र की मताता सूची में नाम जI दिकया गया था। उन्होंने यह भी बताया दिक आर.
पी. अडि3दिनयम 1950 की 3ारा 19 के तहत, प्रत्येक व्यदिक्त जो योग्यता डितभिथ पर 18 वषI  से कम आयु
का नहीं है और केवल एक दिनवाIचन के्षत्र में  "सामान्य रूप से दिनवासी"  ह,ै  वह उस दिनवाIचन के्षत्र की
मताता सूची में पंजीकृत होने का हकार ह।ै

उन्होंने प्रस्तुत दिकया दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 और 1951 के प्राव3ानों में थे

"सस्यता के लिलए आगे की योग्यताओ"ं की प्रकृडित, जैसा दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3
के रूप में अडि3दिनयदिमत दिकया गया था, जिजस पर खं,ों पर दिटप्पभिणयों के माध्यम से स्पD दिकया गया था,
जैसा  दिक  भारत  के  राजपत्र, 23  दिसंबर,  1950-भाग  II-Sec.2  में  प्रकाभिशत  दिकया  गया  था,  जो
दिनम्नानुसार हःै

 " खं, 3 से 6-संदिव3ान के अनुच्छे 84 और 173 में दिन3ाIरिरत दिकया गया है

 संस की सस्यता के लिलए कुछ योग्यताओ  ंको कम करना औरराज्य दिव3ानमं,लों ने इसे दिन3ाIरिरत
करने के लिलए संस पर छोड़ दिया है

 अडितरिरक्त योग्यताएँ जो आवश्यक हों। खं, 3 से 6 की मागं सस्यता के लिलए इन अडितरिरक्त योग्यताओं
को दिन3ाIरिरत करना।

 ( जोर दिया गया)

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 4 सस्यता के लिलए योग्यता दिन3ाIरिरत करती ह।ै
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"दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के लिलए दिनवाIचक"  होने के लिलए लोक सभा में एक सीट भरने की
कोभिशश करना। इस प्रकार के बीच एक भौडितक अंतर था राज्य परिरष के लिलए दिन3ाIरिरत दिवशेष राज्य के
भीतर अडि3वास की योग्यता और भारत में दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र के भीतर अडि3वास की
योग्यता, जैसा दिक लोक सभा के लिलए दिन3ाIरिरत ह।ै यह था।

दिव3ेयक पर दिवचार के समय 11 मई 1951 को अस्थायी संस में बहस का दिवषय, जो बा में आर. पी.
अडि3दिनयम, 1951 का रूप ले लेगा। श्री नरीमन ने संस में 3ारा 3 पर बहस का उले्लख दिकया

 आर. पी. अडि3दिनयम 1951।

ऐसा प्रतीत होता ह ैदिक उक्त बहस के ौरान यह इदंिगत दिकया गया दिक कुलदिप नायर बनाम।
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यह उतना ही असगंत है दिक राज्य परिरष के उम्मीवार को संबंडि3त राज्य का दिनवासी क्यों होना
चादिहए, जबदिक लोक सभा के उम्मीवार को केवल श के दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र का दिनवासी
होना चादिहए। संसीय बहसों के रिरकॉ,I  से पता चलता ह ैदिक ,ॉ. अम्बे,कर

संबंडि3त सन के राज्य परिरष होने के कारण संबंडि3त राज्य के भीतर दिनवास की आवश्यकता और
सूरे सन के लिलए संबंडि3त राज्य के भीतर दिनवास की ऐसी आवश्यकता के अभाव के संभI  में अंतर
समझाया था क्योंदिक यह लोक सभा थी।

यह दिवद्वान वकील का दिनवेन ह ैदिक संसीय बहस

भे के औडिचत्य पर स्पD रूप से कारण का सकेंत ह ैदिक क्यों

राज्यों की परिरष के लिलए चुने गए सस्य के प्रडितदिनडि3 चरिरत्र को परिरभादिषत दिकया गया था,  यह दिक
चुनाव राज्यों की परिरष के लिलए था न दिक लोक सभा के लिलए; अथाIत के्षत्र में रहने या काम करने वाला
व्यदिक्त।

 " अतः 'क' के्षत्र 'ख' या उस मामले में दिकसी अन्य स्थान का प्रडितदिनडि3त्व नहीं कर सकता था।

यह वकील का तकI  ह ैदिक दिववादित संशो3न दिन3ाIरिरत करता है

दिनवाIडिचत व्यदिक्त का प्रडितदिनडि3 चरिरत्र,  जैसा दिक उस राज्य के साथ उसके संबं3 के रूप में संशोडि3त
प्राव3ान में ग्राफ्ट दिकया गया है जिजसका वह राज्य परिरष में प्रडितदिनडि3त्व करता है, इसे या तो "दिनवास"
(अतीत में या वतIमान में), या जन्म स्थान, या उस राज्य में सावIजदिनक कतIव्यों के प्रशIन के संभI  में
परिरभादिषत नहीं करता ह ैजिजसकी दिव3ानसभा उसे राज्य परिरष के लिलए चुनती ह।ै

 आगे बढ़ने से पहले, हम कुछ दिटप्पभिणयों का उल्लेख करना चाहेंगे।

 जी.  नारायणस्वामी बनाम में इस न्यायालय की संदिव3ान पीठ की। जी.  पन्नीरसेlवम और अन्य।  ,
[ 1972 ] 3 एस. सी. सी. 717, पैराग्राफ 4 में दिखाई ता ह ैजो नीचे दिया गया हःै -

 “ अडि3कारी दिनडि}त रूप से नहीं चाहते हैं जो इंदिगत करता ह ैदिक अालतें

 सरकार। दिफर भी, "साा अथI "  या  "शाल्किब्क"  का दिनयममैक्सवेल के क़ाननूों की व्याख्या में वर्णिणत
व्याख्या

दिकसी भी स्तावेज़ की व्याख्या करना। वास्तव में, हम ला,I  एवरशे,, एम. आर. को पाते हैं। कहते हैंः "
आ3ुदिनक दिव3ान की लंबाई और दिवस्तार, दिनस्संह है
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एकमात्र सुरडिक्षत दिनयम के रूप में शाल्किब्क दिनमाIण के ावे को मजबूत दिकया। ( ेलिखएः

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वीं संस्करण। , पी। 28. ) हो सकता ह ैदिक

आ3ुदिनक कानून का एक बड़ा समहू,  जिजसका एक बड़ा दिहस्सा शादिमल है वै3ादिनक दिनयमों का,  के
शाल्किब्क दिनयम से कुछ दिवचलन करता है

व्याख्या अतीत की तुलना में आज अडि3क आसानी से उडिचत ह।ै लेदिकन, 94
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 व्याख्या और "दिनमाIण" का उदे्दश्य (जो हो सकता है

"व्याख्या" से व्यापक) कानून के इराे की खोज करना ह।ै

 पहले प्रासंदिगक में उपयोग की जाने वाली भाषा को खकर प्राv दिकया गया प्राव3ान। अथI दिनकालने के
अन्य तरीकों का सहारा लिलया जा सकता ह।ै

 केवल तभी जब उपयोग की जाने वाली भाषा दिवरो3ाभासी, अस्पD या अग्रणी हो

 वास्तव में बेतुके परिरणाम। यह एक प्राथदिमक और बुदिनयाी दिनयम है

व्याख्या के साथ-साथ दिनमाIण प्रदिHयाओ ंकी जो, से

 लागू दिकए गए जिसद्धांतों का दृदिDकोण, एकरूपता और एकर दिशा में अभिभसरण

 ोनों का सामान्य उद्देश्य वास्तदिवक अथI  में प्राv करना ह ैऔर

 जिजसका अथI  ह,ै जहाँ तक उडिचत रूप से ऐसा करना संभव हो,

 रखा हुआ पाया जाता ह।ै जिजन प्राव3ानों का अथI  है

 इसलिलए, कोई भी आवेन करने से पहले दिवचार की जांच की जानी चादिहए।

 दिनमाIण की दिवडि3 दिबlकुल भी "।

हम उपरोक्त उद्धतृ पैराग्राफ में लिलए गए दृदिDकोण का समथIन और ोहराते हैं।

 दिनणIय की। सवंै3ादिनक प्राव3ानों को एक व्यापक और उार दिनमाIण ना वांछनीय हो सकता है, लेदिकन
ऐसा करते समय "साा अथI " या "शाल्किब्क" व्याख्या के दिनयम, जो "प्राथदिमक दिनयम" बना हुआ ह,ै को
भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में "शाल्किब्क दिनमाIण" का दिनयम सुरडिक्षत दिनयम है जब तक दिक उपयोग
की जाने वाली भाषा दिवरो3ाभासी, अस्पD या वास्तव में बेतुकी न हो।

परिरणाम।

संदिव3ान के अनुच्छे 80 (4) के शब्ों के बार ेमें, अथाIत। , “ .

 प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3, जैसा दिक पहले ही कहा जा चुका है, हम इस बात से प्रभादिवत नहीं हैं दिक
यह अभिभव्यदिक्त "प्रडितदिनडि3" में दिनदिहत है, दिक व्यदिक्त को प्रडितदिनडि3 होने के लिलए, पहले अदिनवायI  रूप से
एक दिनवाIचक होना चादिहए।
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राज्य में। यदि इस अव3ारणा को आगे बढ़ाया जाना है, तो इसके लिलए दिकसी दिवशेष राज्य में जन्म, या
उस राज्य की संपलि‰ का स्वादिमत्व या दिकराए पर लेना या बहुसंख्यक जाडित आदि से संबंडि3त होने की
भी आवश्यकता हो सकती ह।ै उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह कहने के लिलए ऐसी कोई
योग्यता नहीं जोड़ी जा सकती ह।ै उस राज्य का एक दिनवाIचक कर सकता है

उस राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करें। राज्य का "प्रडितदिनडि3" दिनवाIचकों द्वारा चनुा गया व्यदिक्त होता है जो कोई
भी व्यदिक्त हो सकता है, जो दिनवाIचकों की राय में, उनका प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए उपयकु्त ह।ै इस तकI
का कोई आ3ार नहीं है दिक एक व्यदिक्त जो संबंडि3त राज्य में एक दिनवाIचक ह,ै  चरिरत्र में उस व्यदिक्त की
तुलना में अडि3क "प्रडितदिनडि3" ह ैजो नहीं ह।ै

हम इसमें कोई दिवरो3ाभास, अस्पDता या बेतुकी बात नहीं पाते हैं।

दिववादित संशो3न के परिरणामस्वरूप कानून के प्राव3ान।
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 यहां तक दिक कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

95

 संदिव3ान और आर.  पी.  अडि3दिनयमों के प्राव3ानों को व्यापक या सबसे उार तरीके से समझते हुए,
"साा अथI " या "शाल्किब्क" व्याख्या का दिनयम।

 हमें याडिचकाकताIओ ंकी लीलों को स्वीकार नहीं करने के लिलए मजबूर करता ह।ै

 उनके स्पD अथI  दिए जाने पर, शब् "के प्रडितदिनडि3"

 अनुच्छे 80 (1) (बी), अनुच्छे 80 (2) और अनुच्छे 80 (4) में राज्यों की व्याख्या उन व्यदिक्तयों
को संर्णिभत करने के लिलए की जानी चादिहए जो राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए चुने गए हैं।

 राज्यों की परिरष। यह वह चुनाव है जो दिनवाIडिचत व्यदिक्त को  "प्रडितदिनडि3" बनाता ह।ै राज्य परिरष में
दिनवाIडिचत होने के योग्य होने के लिलए, दिकसी व्यदिक्त को पहले राज्य का प्रडितदिनडि3 होने की आवश्यकता
नहीं ह।ै यह केवल

राज्य की दिव3ान सभा, अदिनवायI  रूप से राज्य के "प्रडितदिनडि3" हैं।राज्य।

अनुच्छे 84 राज्य परिरष पर उतना ही लागू होता ह ैजिजतना यह राज्य परिरष पर लागू होता ह।ै

लोगों का घर। यह लेख इन शब्ों से शुरू होता हःै -

 " एक व्यदिक्त संस में एक सीट भरने के लिलए चुने जाने के योग्य नहीं होगा।

 जब तक "।

इस प्रकार, संस का प्रत्येक सस्य "राD्र पडित द्वारा नादिमत" होना चादिहए।

अनुच्छे  80 (1) (ए) के तहत, या अनुच्छे  80 (4) और  (5) के साथ पदिठत अनुच्छे  80 (1)
(बी)  के तहत दिनवाIडिचत  "राज्य का प्रडितदिनडि3",  या अनुच्छे  81  के तहत दिनवाIडिचत लोक सभा का
"सस्य", संस में एक सीट भरता ह।ै

श्री वी. वी. दिगरिर बनाम मामले में इस न्यायालय की एक संदिव3ान पीठ। दिप्पाला सूरी

,ोरा और ओआरएस।  , [ 1960 ] 1  एससीआर  426:  ए.  आई.  आर. 1959  एस.  सी. 1318  ने
अनुच्छे 81 (2) (बी), 84,101 (2) और 330 में एकल या एक साथ उपयोग दिकए गए "सीट" और
"एक सीट भरने के लिलए" अभिभव्यदिक्तयों का अथI  लगाते हुए कहा थाः

 ...... संदिव3ान के कुछ अनुच्छे और अडि3दिनयम की कुछ 3ाराएँ

 लोक सभा के चुनाव के संबं3 में सीटों का उल्लखे करें।
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 उाहरण के लिलए, जब अनुच्छे 81 (2) (बी) समान अनुपात का प्राव3ान करता ह।ै

 प्रत्येक दिनवाIचन के्षत्र की आबाी के बीच पूर ेराज्य में

 और इसे आवंदिटत सीटों की संख्या, यह सीटों को संर्णिभत करता है, लेदिकन मेंसंभI  में "सीट" शब् का
उपयोग अपरिरहायI  था। इसी तरह लेख

 84 जो संस के सस्यों के लिलए योग्यता दिन3ाIरिरत करता है

 यह कहने से शुरू होता ह ैदिक कोई व्यदिक्त चनेु जाने के योग्य नहीं होगा

 " संस में एक सीट भरने के लिलए जब तक दिक वह दिन3ाIरिरत परीक्षणों को पूरा नहीं करता है
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इसके खं,  (ए), (बी)  और  (सी)  द्वारा। यहाँ दिफर से अभिभव्यदिक्त  "एक सीट भरने के लिलए"  संभI  में
उपयोग दिकया जाना था। एक ही दिटप्पणी के बार ेमें दिकया जा सकता है

अनुच्छे 101 (2) और 330 में "सीट" शब् का उपयोग। वहाँ कोई नहीं है

संह ह ैदिक जब कोई उम्मीवार दिकसी दिनवाIचन के्षत्र से दिवडि3वत दिनवाIडिचत होता है

लोक सभा में वह दिनवाIडिचत सस्य के रूप में सन में एक सीट भरता है

उक्त दिनवाIचन के्षत्र का प्रडितदिनडि3; और इसलिलए अभिभव्यदिक्त "भरना"

सीट "स्वाभादिवक रूप से उपयोग दिकया जाता ह ैजब भी संभI  की आवश्यकता होती ह।ै"

( जोर दिया गया)

इसी सादृश्य पर, यह कहा जाना चादिहए दिक जब कोई उम्मीवार चुना जाता है

के दिव3ान सभा के सस्यों से दिमलकर दिनवाIचक मं,ल द्वारा

राज्य परिरष में राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए, वह चनुा जाता ह ैऔर "राज्य के प्रडितदिनडि3" के रूप
में चनुा जाता ह।ै "राज्य का प्रडितदिनडि3" शब्ों का दिकसी भी तरह से यह अथI  नहीं ह ैदिक प्रडितदिनडि3 भी एक
दिनवाIचक या राज्य में ही पंजीकृत मताता होना चादिहए।

यह दिव3ाडियका के सस्य के रूप में चुनाव पर अर्जिजत ल्किस्थडित ह।ै

जो व्यदिक्त को "प्रडितदिनडि3" का चरिरत्र प्रान करता ह।ै इस न्यायालय ने पहले भी यही दिवचार रखा ह।ै बी.
आर. कपूर बनाम टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य , [ 2001 ] 7 एस. सी. सी. 211, इस न्यायालय
की एक संदिव3ान पीठ, मुख्यमंत्री के रूप में दिनयकु्त दिकए जाने वाले व्यदिक्त की पात्रता से संबंडि3त प्रश्नों पर
दिवचार कर रही थी, न दिक दिव3ाडियका के सस्य की। दिवभिभन्न के दिनमाIण के आ3ार पर

संदिव3ान के प्राव3ान, दिवशेष रूप से अनुच्छे 163 (1), 164 (1) (2) और (4), 173,177 और
191, इस न्यायालय ने पृ¡ 289 पर अभिभदिन3ाIरिरत दिकयाः -

 " इन प्राव3ानों में अदिनवायI  रूप से यह आवश्यकता दिनदिहत ह ैदिक

 मंत्री को दिव3ान सभा का सस्य होना चादिहए और इस प्रकार राज्य के लोगों का प्रडितदिनडि3 और उनके
प्रडित जवाबह।

दिनवाIचक को उस दिनवाIचन के्षत्र का एक सामान्य दिनवासी होना चादिहए जिजसमें
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वह लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 और 20 की वै3ादिनक आवश्यकताओ ंको ध्यान
में रखते हुए पंजीकृत ह।ै कानून में कोई आवश्यकता नहीं ह ैदिक व्यदिक्त

दिनवाIडिचत व्यदिक्त के पास दिनवाIचक के समान योग्यता होनी चादिहए। यह संदिव3ान की योजना से और स्पD
है जैसा दिक संदिव3ान के अनुच्छे  171 (3)  से स्पD है जो दिव3ान परिरष की संरचना का प्राव3ान
करता ह,ै जो सघं के स्तर पर राज्य परिरष के समान राज्यों के स्तर पर एक सन ह।ै

नगरपालिलकाओ ंऔर बो,’ के सस्य, स्नातक, भिशक्षक हैं

97 सस्यों के एक दिनडि}त प्रडितशत का चनुाव करने के लिलए अनुच्छे 171 के तहत आवश्यक
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 दिव3ान परिरष। यह आवश्यक नहीं है दिक दिनवाIडिचत व्यदिक्त या तो नगरपालिलका बो,I  का सस्य हो या
स्नातक हो या स्वयं भिशक्षक हो। मताता दिकसी को भी चुन सकते हैं जिजसे उनके दिववेक के अनुसार
सबसे उपयकु्त माना जाता ह।ै

उनका एक प्रडितदिनडि3।

 जी. नारायणस्वामी के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक संदिव3ान पीठ

 अनुच्छे 171 और 173 और 3ाराओ ंमें दिनदिहत प्राव3ानों पर दिवचार कर रहा था

5 और आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 का 6. पैराग्राफ में दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां की गई हैंः 7 दिनणIय की
प्रासंदिगकता यहाँ हःै -

 " "दिनवाIचक" शब् का साा और सामान्य अथI  सीदिमत ह।ै

 प्रडितदिनडि3यों का चुनाव करने वाले व्यदिक्तयों के दिनकाय की दिवस्तारिरत 3ारणा " आपस में "। इस प्रकार,
"दिनवाIचक" शब् का उपयोग,

 हमार ेसंदिव3ान के अनुच्छे 171 (3) में, अपने आप में, एक सीमा लागू नहीं कर सकता था

 दिनवाIचक मं,ल के सस्यों की पसं के के्षत्र में यह अपेक्षा करके दिक चुने जाने वाले व्यदिक्त को भी
दिनवाIचक मं,ल का सस्य होना चादिहए।

दिनस्संह आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 6 में अडि3वास की आवश्यकता बनी हुई ह।ै

राज्य की दिव3ान सभा या दिव3ान परिरष के सस्य के रूप में दिनवाIडिचत होने के इच्छुक व्यदिक्त के लिलए
एक आवश्यक योग्यता के रूप में राज्य के भीतर। लेदिकन, इस न्यायालय द्वारा दिन3ाIरिरत उपरोक्त कानून
को ध्यान में रखते हुए, जिजससे हम हाथ में मामले में प्रस्थान करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं,
कोई नहीं है इस लील में योग्यता है दिक राज्य की दिव3ान सभा द्वारा दिनवाIडिचत "राज्य का प्रडितदिनडि3" भी
राज्य का एक सामान्य दिनवासी होना चादिहए

क्योंदिक जो मताता उन्हें चनु रहे हैं, उनके लिलए काननू के अनुसार ऐसा होना आवश्यक ह।ै

"सामान्य दिनवासी" का प्रश्न तयैारी के लिलए प्रासंदिगक है

मताता  सूची  और  आगे  कुछ  नहीं।  आर.  पी.  अडि3दिनयम,  1950,  दिवशेष  रूप  से  3ारा  13 ,ी,
14,15,17,18,19 और 20 में दिनदिहत प्राव3ानों की योजना को नंगे पढ़ने से यह स्पD होता ह।ै आर.
पी. अडि3दिनयमों द्वारा शाजिसत चुनावों के उदे्दश्यों के लिलए मताता सचूी 3ारा 15 के तहत दिव3ानसभा-
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के्षत्रवार तयैार की जाती ह।ै 3ारा 13 ,ी संसीय दिनवाIचन के्षत्रों के लिलए मताता सचूी से संबंडि3त ह ैऔर
संसीय दिनवाIचन के्षत्र के भीतर शादिमल सभी दिव3ानसभा के्षत्रों के लिलए मताता सूची को एक साथ
मताता सूची के रूप में प्रस्तुत करती ह।ै

संसीय दिनवाIचन के्षत्र। मताता सूची मूल रूप से दिव3ानसभा के्षत्रों के लिलए तयैार की जाती है और
वषIवार संशोडि3त की जाती ह।ै 3ारा  17,18,19  और  20 के सयंकु्त पठन से पता चलता है दिक एक
व्यदिक्त एक बार मतान करने के बा ख को मताता के रूप में पंजीकृत करा सकता ह।ै

 केवल एक दिव3ानसभा दिनवाIचन के्षत्र जो वह होना चादिहए जिजसके भीतर वह एक सामान्य दिनवासी हो।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

98

पम्पकवी रायप्पा बेलगली बनाम। बी. ,ी. जट्टी और अन्य। , [ 1971 ] 2 एस. सी. आर. 611, मैसूर
दिव3ान सभा के लिलए पहले प्रडितवाी का चनुाव था

चुनौती ी गई, सूरों के बीच, इस आ3ार पर दिक वह एक होना बं कर दिया था

जामखं,ी दिनवाIचन के्षत्र के भीतर "सामान्य रूप से दिनवासी" व्यदिक्त और इस प्रकार उसके लिलए मताता
सूची में उसके नाम की प्रदिवदिD की वै3ता पर सवाल उठाता ह।ै

दिनवाIचन के्षत्र। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आ3ार सदिहत चुनाव याडिचका को खारिरज कर दिया था। इस
न्यायालय ने इसके लिखलाफ अपील को खारिरज करते हुए

उच्च न्यायालय के दिनणIय में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया ह ैदिक

मताता सूची में दिनवाIचक के रूप में पंजीकरण, जैसा दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 में
प्रान दिकया गया है, में यह शतI  शादिमल है दिक व्यदिक्त दिनवाIचन के्षत्र में "सामान्य रूप से दिनवासी" होना
चादिहए और अभिभव्यदिक्त का अथI  "सामान्य रूप से" होना चादिहए।दिनवासी "3ारा 20 में दिया गया है और
आगे कहा गया है दिक" पंजीकरण के उद्देश्य से दिकसी दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी होने की
शत¿ अभिभप्रेत हैं।

केवल उसी उद्देश्य के लिलए "।

पंजीकरण के लिलए "सामान्य दिनवासी" की योग्यता इस प्रकार प्रान की जाती ह ै-

दिनवाIचक द्वारा मतान का स्थान तय करने के लिलए आम चनुाव में एक मताता और मताता सूची
तयैार करने के लिलए। हमारी संवै3ादिनक योजना के तहत, संसीय या दिव3ानसभा दिनवाIचन के्षत्र के्षत्रीय
रूप से दिवभाजिजत हैं और इसलिलए

के्षत्रीय संपकI  मताता के लिलए प्रान दिकया जाता ह,ै लेदिकन महत्वपूणI  रूप से उम्मीवारों के लिलए नहीं।

संदिव3ान के अनुच्छे 80 (4) में "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त

 संदिव3ान कोई योग्यता नहीं है और इसे दिनवाIडिचत होने की पूवI  शतI  के रूप में नहीं खा जा सकता ह।ै
संदिव3ान ने दिवशेष रूप से संदिव3ान के अनुच्छे  84 में  "योग्यताओ"ं  के बारे में बात की है,  जैसा दिक
प्राव3ान की सामग्री के अलावा सीमांत नोट से भी स्पD होगा।

हम इस दिनवेन से सहमत हैं दिक परिरभाषा के अनुसार, शब्

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 संस के दिकसी एक सन में दिहत। एक व्यदिक्त दिन3ाIरिरत तरीके से चुने जाने के बा ही प्रडितदिनडि3 बन
जाता ह।ै वह पहले प्रडितदिनडि3 नहीं थे। सबसे अच्छा,  वह एक उम्मीवार या एक संभादिवत प्रडितदिनडि3
कहलाने का ावा कर सकता ह।ै यह जिसद्धांत दिक प्रडितदिनडि3 बनने से पहले उसके पास लागू काननू द्वारा
दिन3ाIरिरत सांठगांठ के अलावा कोई अन्य सांठगांठ होनी चादिहए, नहीं ह।ै रुडिचकर और दिकसी भी मामले
में लिलए गए दिकसी भी काननू या दृदिDकोण द्वारा समर्णिथत नहीं।

पंचायती राज संशो3न के्षत्रीय संबं3श्री नरीमन ने प्रस्तुत दिकया ह ैदिक एक संवै3ादिनक मान्यता है

 राज्य परिरष के सस्यों के के्षत्रीय संबं3 की अव3ारणा (कुलदिप नायर बनाम।
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राज्य परिरष में दिवशेष राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करना)।

उन्होंने 73 वीं और 74 वीं का उले्लख करके इस दिववा का समथIन दिकया।

संदिव3ान संशो3न अडि3दिनयम  1992,  जिजसने भाग  IX और भाग  IX A को यह प्राव3ान करने के लिलए
प्रस्तुत दिकया दिक प्रत्येक राज्य, पंचायतों (ग्राम, मध्यस्थ और जिजला स्तरों पर) और नगर पालिलकाओ ंमें
स्वशासन के संस्थानों के रूप में गठन दिकया जाएगा (अनुच्छे 243B और अनुच्छे 243Q)। अनुच्छे
243 सी  (पचंायतों की संरचना), उप-अनुच्छे  (3) के खं, (सी) और  (,ी) के माध्यम से, दिकसी
राज्य के दिव3ानमं,ल को काननू द्वारा,  सस्यों के प्रडितदिनडि3त्व का प्राव3ान करने के लिलए अडि3कृत
करता ह।ै लोक सभा के सस्य और राज्य की दिव3ान सभा के सस्य, जो ऐसी पंचायत में ग्राम स्तर के
अलावा दिकसी अन्य स्तर पर पूणI  या आंभिशक रूप से पंचायत के्षत्र वाले दिनवाIचन के्षत्रों का प्रडितदिनडि3त्व
करते हैं और राज्य परिरष के सस्य  और राज्य दिव3ान  परिरष  के सस्य,  जहां  वे,  यथाल्किस्थडित,
मध्यवतm या जिजला स्तर पर दिकसी पचंायत के्षत्र के भीतर दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत हैं।

इसी तरह, अनुच्छे 243 आर (नगर पालिलकाओ ंकी संरचना) के तहत,

उप-अनुच्छे (2), दिकसी राज्य के दिव3ानम,ंल को कानून द्वारा, "लोक सभा के सस्यों और राज्य
की दिव3ान सभा के सस्यों की नगरपालिलका में प्रडितदिनडि3त्व प्रान करने की शदिक्त दिनदिहत की गई है जो
दिनवाIचन के्षत्रों का प्रडितदिनडि3त्व करते हैं जिजसमें पूरी तरह से या आंभिशक रूप से शादिमल हैं।नगरपालिलका
के्षत्र "और" राज्य परिरष के सस्य और राज्य दिव3ान परिरष के सस्य जो नगरपालिलका के्षत्र के भीतर
दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत हैं "।

श्री नरीमन के अनुसार, उन्हें ी गई संवै3ादिनक मान्यता

राज्य परिरष के सस्य (राज्य परिरष में दिवशेष राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के रूप में) और स्थानीय
दिनकायों के उदे्दश्यों के  लिलए उस राज्य में  दिकसी भी  पंचायत या नगरपालिलका  के्षत्र  में  एक पंजीकृत
दिनवाIचक के रूप में उनकी ल्किस्थडित के बीच के्षत्रीय संबं3 इस लील को मजबूत करता है दिक स्थानीय
दिनकायों के भीतर स्थानीय दिनवास पर आग्रहराज्य परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों के लिलए दिवशेष राज्य
संवै3ादिनक योजना का दिहस्सा था।

इस तकI  को, बारीकी से जांच करने पर, योग्यता से रदिहत पाया गया है

कई कारण हैं।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूणI  बात यह ह ैदिक ऊपर उजिल्ललिखत प्राव3ान अपवाात्मक नहीं हैं।
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 स्थानीय दिनकायों के प्रयोजनों के लिलए उस राज्य में दिकसी पंचायत या नगरपालिलका के्षत्र में पंजीकृत
दिनवाIचक के रूप में अपनी ल्किस्थडित के कारण राज्य परिरष के दिकसी सस्य के संबं3 में। वे समान रूप से
लोक सभा और दिव3ान सभाओ ंके सस्यों पर लागू होते हैं (वास्तव में, दिव3ायी 100)।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. एस. सी. आर.

संबंडि3त राज्य की परिरषें)।

सूरा, उपरोक्त प्राव3ान स्थानीय स्व की योजना का दिहस्सा हैं।

संदिव3ान में दिनदिहत सरकार का उद्देश्य राज्य और सघं स्तरों पर स्थानीय दिनकायों और दिव3ाडियका के
बीच  एक  संबं3 प्रान  करना  था।  जिजस  उदे्दश्य  को  प्राv करने  की  मांग  की  गई  है,  वह  है  राज्य
दिव3ानमं,ल के सस्यों और संस को जमीनी स्तर तक पहुचं प्रान करना।

मूल स्तर पर, उन्हें स्थानीय समस्याओ,ं मुद्दों, दिवचारों और आकांक्षाओ ंके बारे में ज्ञान से लसै करना,
जिजससे लोकतंत्र को मजबूती दिमलती ह।ै

दिफर, सक्षम करने वाले प्राव3ानों का एक समान अनपु्रयोग नहीं हो सकता ह।ै उनके

प्रभाव प्रत्येक राज्य के लिलए संबंडि3त राज्य दिव3ानमं,लों द्वारा अडि3दिनयदिमत या अडि3दिनयदिमत दिकए जाने
वाले प्राव3ानों पर दिनभIर करगेा। समथIकारी प्राव3ान,  जिजनका महत्व ऊपर दिनकाले गए वाक्यांशों में
परिरलडिक्षत होता ह,ै स्वयं यह स्पD करते हैं दिक पंचायत या नगरपालिलका में प्रडितदिनडि3त्व के लिलए राज्य या
संघ दिव3ानमं,ल के सस्यों का ावा इस पर दिनभIर करता ह ै-

ऐसे प्रत्येक सस्य के लिलए दिवभिभन्न कारक जो मौजू हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दिवस्तार से
यह कहा जा सकता है दिक यदि पचंायत के्षत्र या नगरपालिलका के्षत्र के भीतर दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत
राज्य परिरष का कोई सस्य हो सकता है तो राज्य परिरष का कोई सस्य भी हो सकता है जो
दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत नहीं ह।ै

पंचायत के्षत्र या नगरपालिलका के्षत्र के  भीतर। इसके अलावा,  प्रासंदिगक  खं,  केवल राज्य परिरष के
दिनवाIडिचत सस्यों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, राज्य परिरष का एक नादिमत सस्य भी प्रडितदिनडि3
होने के योग्य होता ह।ै

पंचायत या नगरपालिलका में यदि वह दिन3ाIरिरत योग्यता को पूरा करता ह।ै

इसलिलए, राज्य परिरष में दिनवाIडिचत "राज्य के प्रडितदिनडि3यों" के संबं3 में इस आ3ार पर कोई दिनष्कषI  नहीं
दिनकाला जा सकता ह।ै

इसके अलावा, ये प्राव3ान आम तौर पर योग्यताओ ंके लिलए प्रान करते हैं -

व्यदिक्तयों की दिवभिभन्न शे्रभिणयां, जिजनमें राज्य परिरष के सस्य शादिमल होते हैं, पचंायत या नगरपालिलका में
प्रडितदिनडि3 होते हैं और स्थानीय स्वशासन में भाग लेते हैं। चूंदिक राज्य परिरष के सस्य उन कई स्रोतों में
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से एक थे जिजनका उपयोग स्थानीय स्तर पर दिवचारशील शाखा में दिवभिभन्न दिहत समहूों का प्रडितदिनडि3त्व
प्रान करने के उदे्दश्य से दिकया जा रहा था, इसलिलए चयन की कुछ दिवडि3 दिन3ाIरिरत करना अदिनवायI  था।

अंडितम, लेदिकन कम से कम, जिजन प्राव3ानों का उल्लेख दिकया गया ह ैवे हैं -

संवै3ादिनक प्राव3ान। यहां तक दिक इस आ3ार पर दिक उन्हें लागू करने में दिकसी दिवशेष पचंायत या
नगरपालिलका के भीतर दिनवाIचक के रूप में पंजीकरण का कारक राज्य परिरष के सस्यों के संबं3 में के्षत्र
को महत्वपूणI  माना जाता था तादिक उन्हें स्थानीय पंचायत या नगरपालिलका में प्रडितदिनडि3त्व की अडितरिरक्त
जिजम्मेारी ी जा सके, यह नहीं कहा जा सकता है दिक इन प्राव3ानों में कुलदिप नायर बनाम जोड़ा गया
ह।ै
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परिरष में सस्यता के लिलए योग्यता के लिलए अडि3वास की आवश्यकता

 राज्यों से। ऐसा कोई स्पD संवै3ादिनक प्राव3ान नहीं ह ैजो ऐसा दिन3ाIरिरत करता होअडितरिरक्त योग्यता।

इस प्रकार यह तकI  73 वें और 74 वें संदिव3ान पर आ3ारिरत ह।ै

1992 के संशो3न अडि3दिनयमों ने भाग IX और भाग IX-A को लागू दिकया पंचायतों और नगर पालिलकाओं
के लिलए स्वशासन के संस्थानों के रूप में कोई नहीं है

याडिचकाकताIओ ंका लाभ उठाएँ।

दिनवास की अव3ारणा समय के साथ बलती हयैह रिरट याडिचकाकताIओ  ंका तकI  है दिक एक तकI सगंत
होना चादिहए

राज्य परिरष में राज्य और उसके प्रडितदिनडि3यों के बीच संबं3। इस तरह

नेक्सस, प्रस्तुडितयों के अनुसार, केवल आवश्यकता में पाया जा सकता है

न्यूनतम दिनर्षिD अवडि3 के लिलए राज्य में दिनवास। राज्य का "प्रडितदिनडि3त्व" करने में सक्षम होने के लिलए,
यह आग्रह दिकया गया ह ैदिक व्यदिक्त को भाषा से पूरी तरह से परिरडिचत होना चादिहए।

राज्य  के  लोगों  की  वतIमान  समस्याएं,  आवश्यकताएं,  आकांक्षाएं  और  दिहत  और  राज्य  सरकार  की
चिंचताएं। इसकी कlपना करना मुल्किश्कल नहीं हएैक राज्य के सस्यों के सूर ेराज्य से चनेु जाने के मामले
में कतIव्य और दिहत के बीच संघषI , जिजन मुद्दों पर ोनों राज्य

आपस में भिभड़ जाते हैं।

याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक इसमें दिनदिहत प्राव3ान

आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951  की 3ारा  3,  दिववादित संशो3न से पहले,  राज्य परिरष के सस्य और
जिजस राज्य से वह चुना जाता है,  उसके बीच एक उडिचत संबं3 का प्राव3ान करती ह।ै अडि3वास के
कारण संबं3। यह तकI  दिया गया ह ैदिक संशो3न उक्त प्राव3ान को समाv कर रहा ह ैअथाIत

राज्य में दिनवास की आवश्यकता, भारतीय सघं के संघीय चरिरत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य परिरष में
प्रडितदिनडि3त्व के उद्देश्य को पूरा करने के लिलए आवश्यक तकI संगत सांठगांठ को समाv करने का प्रभाव
,ालती ह।ै

श्री नरीमन ने अपने तक’ के ौरान कहा ह ैदिक
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आर. पी. अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 3 में व्यवस्था, जैसा दिक मूल रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया गया था,
संवै3ादिनक योजना के रूप में। इस आ3ार पर,  वह तकI  ेंगे दिक संस दिकसी संभादिवत सस्य की
प्रडितदिनडि3 क्षमता दिन3ाIरिरत करने के लिलए कुछ अन्य मान,ं या लिंलक प्रान करके ही इस योजना से
अलग हो सकती ह।ै

 राज्यों की परिरष। उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए इसे स्पD दिकया दिक "सा3ारण दिनवास" की परीक्षा, जो
इसके संशो3न से पहले 1951 के अडि3दिनयम की 3ारा 3 में दिनदिहत ह,ै को केवल संस द्वारा संशोडि3त
दिकया जा सकता ह ैतादिक प्रभावी प्रडितदिनडि3त्व की कुछ अन्य दिवशेषताएँ प्रान की जा सकें । ( i) राज्य में
जन्मे, (ii) राज्य में संपलि‰ रखने वाले, (iii) राज्य में दिकए गए परोपकारी या 3माIथI  कायI , (iv) भिशक्षा
सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] उप।
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5 एस सी आर।

 102

 राज्य में, (v) राज्य में कुछ समय के लिलए काम दिकया ह,ै या कुछ ऐसे अन्य मान,ं।

 राजनीडितक लों में शदिक्तयों की पसं के उम्मीवारों को सीटें आवंदिटत करने के मामले में और उनका
चुनाव पैंतरबेाज़ी द्वारा सुदिनडि}त दिकया जाता ह ैया हेरफेर।

उपरोक्त तकI  शब् की आंतरिरक अव3ारणा पर आ3ारिरत ह।ै

' प्रडितदिनडि3 '। इस शब् 'प्रडितदिनडि3' का कोई दिनडि}त अथI  नहीं ह।ै जैसे -

 ' दिनवास ',' प्रडितदिनडि3 'एक लचीली अव3ारणा ह।ै कुछ सघंीय शों में, ऊपरी सन को उनके दिवचारों
या दिहतों को प्रडितटिंबदिबत करने के लिलए बनाया गया ह।ै

घटक राज्य और अनुडिचत से राज्यों की रक्षा करने के लिलए एक सा3न प्रान करना

संघीय काननू। संयकु्त राज्य अमेरिरका में, सीनेट सघंीय जिसद्धांतों पर बना ह।ै प्रत्येक राज्य, चाहे उसका
आकार या जनसंख्या कुछ भी हो,  ो सीनेटर भेजता है और इस प्रकार,  सन में प्रडितदिनडि3त्व की
समानता ह।ै सूरी ओर,प्रडितदिनडि3 सभा का गठन जनसंख्या के आ3ार पर दिकया जाता ह।ै अमेरिरका में
सीनेटरों का चुनाव जनसंख्या के मत से दिकया जाता ह।ै सीनेट एक दिनरतंर दिनकाय है और इसके एक
डितहाई सस्य हर ो साल में सेवादिनवृ‰ होते हैं।

कना,ा में, सीनेट एक अलग जिसद्धांत पर बना ह।ै प्रत्येक

प्रांत को एक दिनडि}त संख्या में सीनेटर सौंपे गए हैं, हालांदिक वे असमान हैं। . कना,ा में सीनेटरों की
दिन¡ा आमतौर पर उस पाटm के प्रडित होती ह ैजो उन्हें दिनयकु्त करती ह।ै

राज्यसभा अमेरिरकी सीनेट से दिमलती-जुलती ह ैक्योंदिक यह लगातार चलती रहती ह।ै

शरीर। हालाँदिक, राज्यसभा अमेरिरकी सीनेट से अलग ह ैक्योंदिक इसके सस्य सी3े राज्यों द्वारा नहीं चनेु
जाते  हैं  और  प्रडितदिनडि3त्व  में  कोई  समानता  नहीं  ह।ै  राज्यों  से।  राज्यसभा  ऑस्ट्र ेलिलयाई  सीनेट  से
दिमलती-जुलती ह ैक्योंदिक ोनों बारी-बारी के जिसद्धांत पर आ3ारिरत हैं।

जिजस टिंब ुपर हम यहाँ जोर ना चाहते हैं वह यह ह ैदिक इसमें भी

ऐसे श जहाँ समय बीतने के साथ सख्त संघवा मौजू ह,ै मूल

राजनीडितक इकाइयों के रूप में राज्यों के दिहतों की रक्षा करने के लिलए सीनेट की भूदिमका
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काफी ह तक गायब हो गया। वैश्वीकरण के साथ, अमेरिरकी सीनेट अब स्थानीय दिहतों के समथIक के
बजाय एक राD्र ीय संस्थान के रूप में कायI  करता ह।ै यहदिकसी राज्य के लोगों द्वारा सीनेटरों का प्रत्यक्ष
चुनाव, मजबूत राजनीडितक दिवकास जैसे कई कारकों के कारण अमेरिरका में परिरवतIन हुआ ह।ै

राD्र ीय कायIHमों और राD्र ीय दिवकास की वकालत करने वाले ल एकीकरण आदि।
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 इसी तरह, भारत में, 1990 के बा, कें द्रीय आर्णिथक व्यवस्था में छूट के कारण

 दिनयंत्रण, संघवा के वचैारिरक और सदै्धांडितक ढाचें से गुजर चुका है

 दिनडि}त अव3ारणाएँ नहीं हैं, इसलिलए उन्हें समय के साथ बलना पड़ता ह।ै सवंै3ादिनकदिनमाIताओ ंने उस
लचीलेपन को ध्यान में रखा है, उन्होंने इसे संस पर छोड़ दिया है

 संस की सस्यता के लिलए योग्यता तय करना और, जबदिक

योग्यता तय करने के लिलए संस को प्रासंदिगक परिरदृश्य को ध्यान में रखना होगा। इन अव3ारणाओ ंकी
एक समान,  सुसंगत और आंतरिरक परिरभाषा या अथI  नहीं हो सकता ह।ै इन अव3ारणाओं के साथ
परिरवतIन होते हैं

समय की पारगमन। उन्हें व्यतु्पलि‰ के संभI  में तय नहीं दिकया जा सकता हशैब्कोश।

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 की उप-3ारा (1) स्पD करती ह ैदिक केवल

दिकसी दिनडि}त स्थान पर रहने वाले घर के स्वादिमत्व या कब्जे का मतलब यह नहीं है दिक कोई व्यदिक्त
सामान्य रूप से वहां रह रहा ह।ै उप-3ारा (2)

घोषणा करता है दिक जेल में कैी के रूप में कारावास या दिकसी दिनडि}त स्थान पर मानजिसक बीमारी के
रोगी के रूप में कारावास उस स्थान को व्यदिक्त का सामान्य दिनवास नहीं बनाता ह।ै

सूरी ओर, कुछ उप-अनुभाग सामूदिहक रूप से इदंिगत करते हैं दिक

कुछ दिनर्षिD आवश्यकताओ ंके कारण अस्थायी अनुपल्किस्थडित दिकसी व्यदिक्त की सामान्य दिनवासी ल्किस्थडित
को बाडि3त नहीं कर सकती ह।ै

उप-3ारा (1 ए) में प्राव3ान ह ैदिक दिकसी व्यदिक्त की अस्थायी अनुपल्किस्थडित

दिवशेष स्थान के परिरणामस्वरूप वहाँ उनका सामान्य दिनवास समाv नहीं होता ह।ै

उप-3ाराएँ (1 बी) (3) और (4) सामान्य दिनवासी चरिरत्र की रक्षा करती हैं।

 एक व्यदिक्त उस स्थान की तुलना में जहाँ वह सामान्य रूप से रहता है लेदिकन आडि3कारिरक व्यस्तताओं
के लिलए। उप-3ारा (1 बी) उनके द्वारा 3ारण दिकए गए प की जिजम्मेारिरयों के संबं3 में अपने-अपने
दिनवाIचन के्षत्रों से दिव3ायकों की अनुपल्किस्थडित का ध्यान रखती ह।ै उप-3ारा  (3)  और  (4)  सेवा की

2006(8) eILR(PAT) SC 122



मजबूरिरयों (सशस्त्र बलों या पुलिलस या दिवेशी पोस्टिंस्टग में) से संबंडि3त हैं। भारत सरकार) उस स्थान के
अलावा दिकसी अन्य स्थान पर होना जहाँ कोई व्यदिक्त सामान्य रूप से रहता ह।ै

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 की 3ारा (5) और (6) उप -

 दिकसी व्यदिक्त की उसके  (और उसके पडित या पत्नी के)  सामान्य दिनवास के स्थान के बारे में पयाIv
प्रमाण के रूप में, दिन3ाIरिरत रूप में घोषणा, हालांदिक इसके अ3ीन उप-3ारा (7) के तहत बनाए जाने
वाले दिनयमों के तहत, क्या इस संबं3 में कोई प्रश्न उठाया जाना चादिहए।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

लेल्किक्सकन सीकटटी वी को संर्णिभत करता ह।ै सफ़ोक कंट्र ी काउंजिसल, [1980] 3 सभी। ईआर

689 ] ,  यह शाIने के लिलए दिक  "सामान्य रूप से"  शब् मुख्य रूप से अवडि3 के लिलए दिन¤भिशत नहीं
हलेैदिकन उद्देश्य के लिलए। इस अथI में सवाल यह नहीं है दिक व्यदिक्त को सामान्य रूप से या आतन और
कुछ ह तक दिनरतंरता के साथ "सामान्य रूप से" कहाँ पाया जाना है, बल्किlक यह है दिक क्या दिनवास की
गुणव‰ा केवल दिकसी दिवशेष या सीदिमत उदे्दश्य के लिलए नहीं बल्किlक "सामान्य" और सामान्य ह।ै

"सामान्य" और "दिनवासी" शब्ों का उपयोग अन्य वै3ादिनक प्राव3ानों में भी एक साथ दिकया गया है और
लॉ लेल्किक्सकन के अनुसार उनका उपयोग दिकया गया ह।ै

यह आवश्यक नहीं है दिक व्यदिक्त वह होना चादिहए जो हमेशा दिनवासी हो या दिवशेष स्थान पर व्यवसाय
करता हो।

इन ोनों शब्ों को जोड़कर बनाई गई अभिभव्यदिक्त की व्याख्या करनी होगी।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 के मामले में प्राव3ान के प्रयोजनों के लिलए अपेडिक्षत समय के
संभI  में यह वह डितभिथ है जिजस पर कोई व्यदिक्त दिकसी दिवशेष दिनवाIचन के्षत्र में दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत
होना चाहता ह।ै

इस प्रकार, दिनवास एक अव3ारणा ह ैजो अस्थायी भी हो सकती ह।ै तब भी जब

"आम तौर पर" शब् द्वारा योग्य "दिनवासी" शब् के परिरणामस्वरूप दिकसी दिवशेष शब् का उपयोग करने
वाले व्यदिक्त की आवश्यकता का प्रभाव दिनमाIण में नहीं होगा।

हमेशा या स्थायी रूप से दिनबाI3 आ3ार पर रहने के लिलए स्थान। इस प्रकार यह समझ में आता है दिक
दिकसी व्यदिक्त के दिकसी दिवशेष स्थान पर "सामान्य रूप से दिनवासी" होने की आवश्यकता भी उसके और
दिवचारा3ीन स्थान के बीच संबं3 सदुिनडि}त करने में असमथI  ह।ै

उम्मीवार और उस राज्य के बीच सांठगांठ जिजससे वह दिमलता है

राज्यों की परिरष में एक सीट को भरने के लिलए दिनवाIडिचत 3ारणा द्वारा प्रान दिकया जाता ह ैऔर

दिव3ान सभा के दिनवाIडिचत सस्यों का वोट जो उन्हें (अदिनवायI  रूप से एक भारतीय नागरिरक) संस में
राज्य के दिहतों को आगे बढ़ाने के लिलए सबसे योग्य मानते हैं।

एक चनुाव में एक उम्मीवार के लिलए मतान करते समय, उसके कौशल की 3ारणा
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एक दिव3ायक, राज्य के मामलों के बारे में उसका ज्ञान, जिजस दिनवाIचन के्षत्र का वह प्रडितदिनडि3त्व करना
चाहता ह,ै  उसके लिलए उसकी सेवाएं और उसे मताताओ  ंके प्रडितदिनडि3 के रूप में रखने में संतुदिD या
दिवश्वास पयाIv दिवचार या योग्यताएं हैं। ये दिवचार दिनडि}त रूप से अस्थायी या अक्सर "दिनवास" की भ्रामक
अव3ारणा की तुलना में अडि3क महत्वपूणI  हैं।

यह न्यायालय के तकI  पर दिटप्पणी करने से बचेगा

भारत सघं ने कहा दिक यह आम जानकारी की बात है दिक दिववादित संशो3न लाए जाने से पहले, अच्छे
105 प्राv करने की चिंचता में
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उम्मीवारों, दिनवास की आवश्यकता को आमतौर पर रदिकनार दिकया जा रहा था

अवै3 सबटरफ्यूज जैसे दिक गलत घोषणा करने के लिलए मजबूर दिकया जाना

उनका वास्तदिवक दिनवास। या आगे दिक अनुभव से पता चला था दिक

अडि3वास की योग्यता अडि3कार प्राv करने में बा3ा सादिबत हो रही थी परिरष में सस्य।

यहाँ यह कहने के लिलए पयाIv ह ैदिक हमारी चनुाव प्रणाली को स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता ह।ै

सभी ज्ञात बुराइयों से और इसलिलए कोई कारण नहीं ह ैदिक संस क्यों होनी चादिहए

ऐसा दिव3ान लाने के अवसर से इनकार दिकया गया जो इसके द्वारा माना जाता है,

दिववेक, जैसा दिक रुुपयोग के संभादिवत छे को बं कर गा, जिजसके लिलए संस के पास है

आवश्यक दिव3ायी। योग्यता।

याडिचकाकताIओ ंद्वारा अनुच्छे 80 (4) को सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा ह ैजब वे

अभिभव्यदिक्त 'प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3' दिनवास की शतI  का तात्पयI  है या प्रडितदिनडि3त्व दिकए जाने वाले
राज्यों के साथ अन्य संबं3 के महत्व की अनखी की जाती है

"राज्यों की परिरष" "अभिभव्यदिक्त से पहले" "अभिभव्यदिक्त।"

अनुच्छे 80 (4) में यह नहीं कहा गया ह ैदिक प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3 चनुा जाए

अनुच्छे 80 (4) में आवश्यकता शब्ों के लिलए टिंहसा करगेी और होगीव्याकरभिणक रूप से गलत।

 अनुच्छे 80 (4) के व्याकरभिणक खं, दिवश्लेषण से पता चलता ह ैदिक यह कुछ भी नहीं ह।ै

 यदि इसे इस प्रकार कहा जाए तो जो प्रडितटिंबदिबत होता ह ैउससे अडि3क और कुछ भी कम नहीं हःै -

राज्यों की परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3यों का चनुाव करनासा3नों द्वारा आनपुाडितक प्रडितदिनडि3त्व
की प्रणाली के अनुसार

एकल हस्तांतरणीय वोट "।

 अनुच्छे 80 (4) में दिनदिहत प्राव3ान में, इस प्रकार सदिHय आवाज में,
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 'कौन चुनता है' पर जोर दिया जाता ह।ै मौजूा दिनल्किष्Hय रूप में, इस बात पर जोर दिया जाता है दिक
प्रडितदिनडि3यों का चनुाव कैसे दिकया जाएगा। परिरणाम, ोनों तरह से, समान ह।ै अनुच्छे 80 (4) चुनाव
के तरीके से संबंडि3त ह ैऔर इससे ज्याा कुछ नहीं।

 इसलिलए, "प्रत्येक राज्य का प्रडितदिनडि3" शब् केवल

 सस्य और कोई और अव3ारणा या दिनवास की आवश्यकता का आयात नहीं करते हैं राज्य में।

 औडिचत्य के उदे्दश्यों और कारणों की अनुपल्किस्थडित

 एक अन्य दिनवेन आग्रह दिकया गया ह ैदिक उद्देश्यों और कारणों का कथन 106
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 संशो3न लाने वाला दिव3ेयक स्वयं संस की इच्छा को समाv करने के लिलए औडिचत्य के अभाव को
शाIता ह ैजैसा दिक पहले परिरलडिक्षत हुआ था।

 लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम  1951  की मूल 3ारा  3  में,  जो संदिव3ान की योजना के अनुरूप थी।
दिव3ेयक के उद्देश्यों और कारणों के दिववरण में उल्लेख दिकया गया है दिक 'सामान्य दिनवासी'  के लिलए एक
सटीक परिरभाषा बहुत ही सटीक थी।

और यह दिक "सरकार द्वारा मामले की गहराई से जांच करने" के बा दिकसी दिवशेष राज्य में दिनवास की
आवश्यकता को समाv करने का दिनणIय लिलया गया था।उस राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश से राज्य परिरष
का चनुाव लड़ने के लिलए राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश, और इसके अलावा ऐसे कई उाहरण हैं जहां ऐसे
व्यदिक्त जो सामान्य रूप से राज्य में नहीं रह रहे थे, उन्होंने केवल राज्य परिरष का चनुाव लड़ने के लिलए
ऐसे राज्य में ख को मताताओ ंके रूप में पंजीकृत कराया था।

याडिचकाकताIओ ंका कहना ह ैदिक "सामान्य दिनवासी" की परिरभाषा

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 19 और 20 में दिनदिहत कोई संशो3न नहीं दिकया गया ह।ै
उनकी प्रस्तुडितयों के अनुसार, यदि व्यदिक्त वास्तव में दिनवास नहीं कर रहे हैं

दिकसी दिवशेष राज्य में गलत तरीके से ख को मताताओ ंके रूप में पंजीकृत दिकया है

राज्य  या  'सा3ारण  दिनवासी'  शब्ों  को  लागू  करने  में  कदिठनाई  थी,  काननू  ने  लोक  प्रडितदिनडि3त्व
अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 (7) में उपाय प्रान दिकया, जिजससे कें द्र सरकार को चुनाव आयोग के
परामशI  से दिनयम बनाने का अडि3कार दिया गया। इसके अलावा, यह तकI  दिया गया है दिक उपरोक्त में
चुनाव अडि3कारी का दिनणIय

मौजूा कानून के तहत इस संबं3 को अंडितम माना जाता है और इसे दिफर से नहीं उठाया जा सकता है
एक चनुाव याडिचका में, जैसा दिक हरिर प्रसा में एक संदिव3ान पीठ द्वारा अभिभदिन3ाIरिरत दिकया गया था

मुलशंकर दित्रवेी बनाम। वी. बी. राजू और अन्य। , [ 1974 ] 3 एस. सी. सी. 415।

यह तकI  दिया गया ह ैदिक वस्तुओ ंके कथन में दिए गए कारण

और संशो3न अडि3दिनयम के कारण कोई तकI सगंत औडिचत्य प्रान नहीं करते हैं। दिववादित संशो3न के
लिलए। समस्या यह ह ैदिक कुछ लोग, हालांदिक नहीं

राज्य में आम तौर पर रहने वाले, दिफर भी ख को पंजीकृत करने का प्रबं3न करते हैं
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राज्य के एक संसीय दिनवाIचन के्षत्र में मताता और के लिलए चुने जाते हैं

राज्य परिरष को प्राव3ान को और अडि3क प्रभावी बनाकर इससे दिनपटने की आवश्यकता है

तादिक ऐसे पंजीकरण, यदि कोई हो, को रोका जा सके और ऐसे पंजीकरण को रद्द दिकया जा सके।

मताता सूची से उनके नाम का पंजीकरण और दिवलोपन। यह समस्या,

याडिचकाकताIओ ंके अनुसार, एक अलग उपचार की आवश्यकता ह ैलेदिकन हड़ताल से नहीं

राज्यों के साथIक और प्रभावी प्रडितदिनडि3त्व के मूल में

राज्य परिरष 3ारा 3 में संशो3न करती ह।ै इस प्रकार, याडिचकाकताIओ ंका तकI  है दिक संशोडि3त 3ारा 3
तकI हीन, मनमाना और असंवै3ादिनक ह।ै

 याडिचकाकताI आगे तकI ते हैं दिक जवाब में हलफनामे में दिए गए कारण, कुलदिप नायर बनाम।
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यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

107

 3 उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिए गए कारणों से अलग हैंदिबल के लिलए।

 भारत सघं के जवाबी हलफनामे में कहा गया ह ैदिक के सस्य

 दिव3ानसभाएँ यह तय करने के लिलए सबसे अच्छी ल्किस्थडित में हैं दिक कौन सबसे अच्छा होगा।

 राज्य सभा में अपने राज्यों के दिहतों का प्रडितदिनडि3त्व करते हैं। याडिचकाकताIओ ंका कहना ह ैदिक

नडैितकता सदिमडित के बार ेमें यह एक संदिग्3 प्रस्ताव ह।ै

राज्यों की परिरष ने अपनी रिरपोटI  में कहा दिक बड़ी राभिश

 राज्य परिरष के सस्यों के चुनाव में पे्ररक कारक।

याडिचकाकताIओ ंको इस बात का भी अफसोस ह ैदिक उनके द्वारा व्यक्त सुदिवचारिरत दिवचार

संदिव3ान के कायIकरण पर राD्र ीय आयोग की तरह एक प्रडितदि¡त दिनकायअनुडिचत रूप से अलग कर दिया
गया ह।ै आयोग पैराग्राफ 5.11 में। 5

अपनी रिरपोटI  में अपना दिवचार व्यक्त दिकया दिक संसीय दिव3ान जो था होने के लिलए अडि3वास योग्यता को
समाv करने के लिलए शुरू दिकया गया था

परिरष में दिकसी भी राज्य या कें द्र शाजिसत प्रश के प्रडितदिनडि3 के रूप में चुना गया

राज्य "राज्य परिरष के मूल संघीय चरिरत्र" को प्रभादिवत करेंगे और उक्त सन के उक्त मूल संघीय चरिरत्र
को बनाए रखने के लिलए, "राज्यसभा के लिलए चनुाव लड़ने की पात्रता के लिलए अडि3वास की आवश्यकता"

संबंडि3त राज्य से आवश्यक है "। भारत संघ ने कहा है दिक यह आयोग द्वारा व्यक्त दिकए गए दिवचारों से
सम्मानपवूIक भिभन्न ह।ै

हमें इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं ह ैदिक क्या राD्र ीय के दिवचार

संदिव3ान के कायIकरण पर आयोग को इसके सभी आयामों में इस मुद्दे की दिवस्तृत जांच द्वारा समर्णिथत
दिकया गया था या नहीं, क्योंदिक उक्त दिवचार नहीं हैं।

सरकार  पर  बाध्यकारी।  आयोग  की  भूदिमका  सलाहकार  होने  की  प्रकृडित में  अडि3क  थी।  हम  अन्य
प्रस्तुडितयों से प्रभादिवत नहीं हैं, जो पहले ही राजनीडित के संघीय चरिरत्र के आ3ार पर याडिचका को खारिरज
कर चुके हैं। आयोग के दिवचार इसी आ3ार पर आ3ारिरत थे।
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हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी बनाम। वी. बी. राजू (ऊपर), द्वारा दिनभIर

 याडिचकाकताIओ,ं  यह न्यायालय इस प्रश्न से चिंचडितत था दिक क्या गुजरात राज्य से राज्य परिरष के
सस्यों के रूप में प्रत्यथm संख्या 4 और 5 का चनुाव, जिजसे एक चुनाव याडिचका के माध्यम से चुनौती
ी गई थी,  इस आ3ार पर अमान्य था दिक वे गुजरात राज्य के दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र द्वारा
कवर दिकए गए के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी नहीं थे और उनके नाम गुजरात में संबंडि3त दिनवाIचन के्षत्रों
की मताता सूची में अवै3 रूप से जI  दिकए गए थे और क्योंदिक वे आरपी अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 2
(1) (ई) के अथI  के भीतर 'मताता' नहीं थे, वे उम्मीवार बनने के योग्य नहीं थे।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

चुनाव में।

न्यायालय की अडि3कारिरता के बार ेमें दिववा से दिनपटने के ौरान

तय करें दिक क्या उ‰राताओ ंके संबं3 में मताता सूची में प्रदिवदिDयाँ थीं

वै3 ह ैया नहीं, इस न्यायालय ने कहाः -

 " मताता सूची में पंजीकरण के लिलए एक शतI  के रूप में सा3ारण दिनवास की आवश्यकता संस द्वारा
संदिव3ान की 3ारा 19 द्वारा बनाई गई ह।ै

 1950 अडि3दिनयम बनाएँ, और जैसा दिक हमने कहा, हमें कोई कारण नहीं दिखता दिक संस को ऐसा
क्यों करना चादिहए

 न्यायालय या दिकसी अन्य प्राडि3कारी को सौंपने की कोई शदिक्त नहीं है

 एक चनुाव याडिचका का परीक्षण करने वाला न्यायाडि3करण दिनणIय लेने की अनन्य शदिक्त अंत में बात। हम
पहले ही इस अवलोकन का उल्लेख कर चकेु हैं

 काबुल सिंसह मामले में अालत ने कहा दिक 1950 के अडि3दिनयम की 3ारा 14 से 24

 एकीकृत प्राव3ान जो मामले में एक पूणI  संदिहता बनाते हैं

 मताता सूडिचयों की तयैारी और रखरखाव। उस अडि3दिनयम की 3ारा 30

 यह स्पD करता है दिक ीवानी अालतों के पास दिनणIय लेने की कोई शदिक्त नहीं है सवाल करते हैं। इन
परिरल्किस्थडितयों में हमें नहीं लगता दिक यह होगा

 न्यायालय की अडि3कारिरता के एक दिनदिहत दिनष्कासन का अनुमान लगाने के लिलए असंगत

 प्रश्न में जाने के लिलए एक चनुाव याडिचका का प्रयास करना। यह अनुमान ह ैदिक

 इस तथ्य से मजबूत दिक 1951 की 3ारा 100 (1) (,ी) (iv) के तहत

 संदिव3ान या उस अडि3दिनयम के प्राव3ानों का गैर-अनुपालनया दिनयमों में से, उस अडि3दिनयम के तहत
दिए गए आेश तादिक उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य घोदिषत कर सके। प्राव3ानों का पालन न करना

 1950 के अडि3दिनयम की 3ारा 19 घोषणा के लिलए कोई आ3ार प्रस्तुत नहीं कर सकती ह।ै

 उस खं, के तहत एक चुनाव शून्य ह।ै
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अपील का दिनपटारा करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार दिनष्कषI दिनकालाः

 “ हम सोचते हैं दिक संस का इराा इस सवाल पर दिवचार करने के लिलए दिक क्या कोई व्यदिक्त मताता
सूची में दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी ह,ै एक चनुाव याडिचका का प्रयास करने वाले न्यायालय
के अडि3कार के्षत्र को हटाने का ह।ै

 और 1951 के अडि3दिनयम। यह 1950 के अडि3दिनयम के उद्देश्य को दिवफल कर गा यदि यह सवाल
दिकया जाए दिक क्या कोई व्यदिक्त दिकसी दिनवाIचन के्षत्र में सामान्य रूप से दिनवासी था। चनुाव की कोभिशश
करते हुए अालत या न्यायाडि3करण में नए जिसर ेसे मुकमा चलाया जाना था

 याडिचका "।

उपरोक्त दिटप्पभिणयां याडिचकाकताIओ ंके मामले को आगे नहीं बढ़ाती हैं।

दिकसी भी तरह से। आर. पी. अडि3दिनयम के तहत एक अलग तंत्र उपलब्3 हो सकता ह,ै

1950 109 के नाम की प्रदिवदिD की शुद्धता पर सवाल उठाना और पूछताछ करना।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 एक दिवशेष दिनवाIचन के्षत्र की मताता सचूी में एक व्यदिक्त, एक उपाय

 के चनुाव को चनुौती ने के लिलए एक चुनाव याडिचका से अलग

घोदिषत उम्मीवार को चनुाव में वापस कर दिया गया है, लेदिकन यह तथ्य नहीं हो सकता है

तकI  के दिकसी भी दिवस्तार से,  इस दिनष्कषI  पर पहँुचते हैं दिकसंस की सस्यता के लिलए योग्यता से
अडि3वास की आवश्यकता

 काननू या सामान्य ज्ञान के लिखलाफ ह।ै

 भारत सघं दिनवाIचन दिनयम, 1960 के पंजीकरण का उल्लेख करगेा।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1950 की 3ारा 20 के तहत बनाए गए दिनयम। उक्त दिनयम,आम तौर पर, मताता
सूची के रूप और भाषाओ ंका प्राव3ान करें;

भागों में इसकी तयैारी; नामों का Hम; ऐसे प्रपत्र जिजनमें घोषणा की जाती है ावा और योग्यता की पूर्तित
के बार ेमें दिकया जाना आवश्यक है;

 आवासों में रहने वालों द्वारा प्रान की जाने वाली जानकारी; तक पहुचं

रजिजस्टर; मताता सूची के मसौे का प्रकाशन और उसका प्रचार दिकया जाना;

ावों और आपलि‰यों की प्रदिHया, अस्वीकृडित या स्वीकृडित के लिलए प्रदिHया जाँच के बा या दिबना; नामों
का समावेश या दिवलोपन; नामों का अंडितम प्रकाशन

मताता सूची; पारिरत आशों के लिखलाफ अपील या संशो3न; पहचान पत्रआदि। हम इन दिनयमों में कोई
दिवभिशD प्राव3ान नहीं पा सके हैं।

दिन3ाIरिरत करने के लिलए संबंडि3त अडि3कारिरयों के लिलए एक मागIशIक माना जा सकता है

एक दिवशेष तथ्य ल्किस्थडित यदि कोई व्यदिक्त "सामान्य दिनवासी" ह ैया नहीं है

समय के एक दिवशेष टिंब ुपर एक दिवशेष स्थान का।

हमें यह जोड़ने में जlबाजी करनी चादिहए दिक हम यह नहीं कह रहे हैं दिक यह संभव नहीं है

चुनावी कानून में उजिल्ललिखत उदे्दश्यों के लिलए "सामान्य रूप से दिनवासी" अभिभव्यदिक्त की सटीक परिरभाषा ें।
हम भी ने की कोभिशश नहीं करेंगे।
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 इन कायIवादिहयों में ऐसी परिरभाषा क्योंदिक वह दिव3ानमं,ल के अडि3कार के्षत्र के भीतर एक मामला होगा।
हम जिजस बात पर जोर ना चाहते हैं वह केवल इस तथ्य पर है दिक कें द्र सरकार को अभिभव्यदिक्त की
सटीक परिरभाषा ने में कदिठनाई का सामना करना पड़ा और स्पD रूप से इस कदिठनाई को स्वीकार
दिकया।

 संशो3न।

इस संभI  में, न्यायालय के लिलए जो खलुा हो सकता ह ैवह यह जांच करना ह ैदिक क्या

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1550 की 3ारा 20 में ी गई अभिभव्यदिक्त के अथI  को खते हुए या शब्कोश के
सामने दिए गए अथI  को खते हुए सटीक परिरभाषा ने में कदिठनाई एक वास्तदिवक कारण नहीं था,
जिजसके द्वारा उक्त अभिभव्यदिक्त को आम तौर पर समझा जा सकता ह।ै हम पहले ही पा चुके हैं दिक
दिवचारा3ीन प्राव3ान वांभिछत होने के लिलए बहुत कुछ छोड़ ता है और कानून द्वारा प्रान दिकए गए
मागIशIन में कमी है दिक यह एक स्पD परिरभाषा नहीं ता है दिक दिकसी व्यदिक्त के सामान्य दिनवास के प्रश्न
का दिन3ाIरण कैसे दिकया जाना ह।ै
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संदिव3ान के अनुच्छे 84 में सस्यता के लिलए योग्यता का प्राव3ान ह।ै

संस से। राज्य परिरष सदिहत संस के दिकसी भी सन में एक सीट भरने के लिलए दिकसी व्यदिक्त के लिलए
अनुच्छे 84 की आवश्यकताएँ हैंः

( (i) दिनवाIडिचत व्यदिक्त भारत का नागरिरक होना चादिहए।

( (ii) उसे दिन3ाIरिरत प्रपत्र के अनुसार प्रडितज्ञान की शपथ लेनी चादिहए।

 तीसरी अनुसचूी में;

( iii) राज्य परिरष के मामले में उसकी आय ु30 वषI  से कम नहीं होनी चादिहए।

 उम्र का;

( (iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएँ होनी चादिहए जो दिन3ाIरिरत की जाएं।

 संस द्वारा बनाए गए दिकसी काननू द्वारा या उसके तहत इस संबं3 में।

के सस्य के रूप में चनेु जाने या होने के लिलए अयोग्यताएँ

संस का कोई भी सन अनुच्छे 102 में दिनदिहत ह।ै एक व्यदिक्त को अयोग्यता का सामना करना पड़ता
ह ैयदि वहः

( 1 ) लाभ का कोई भी प रखता ह;ै

( (ii) अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अालत द्वारा घोदिषत दिकया गया है;( iii) एक गैर-दिनवIहन
दिवालिलया ह;ै

( (iv) भारत का नागरिरक नहीं ह ैया उसने स्वेच्छा से नागरिरकता प्राv की ह।ै

 दिकसी दिवशी राज्य आदि का;

( v) संस द्वारा बनाए गए दिकसी भी काननू के तहत इस तरह से अयोग्य ह।ै

इस प्रकार, संदिव3ान में यह कोई आवश्यकता नहीं ह ैदिक दिकसी व्यदिक्त को चुना जाए

 राज्य परिरष में दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए अदिनवायI  रूप से उस राज्य में ही एक
मताता होना चादिहए। संदिव3ान ने कुछ योग्यताओ ंऔर अयोग्यताओ ंको दिन3ाIरिरत करने के बा, ऐसी
अन्य योग्यताओ ंया अयोग्यताओ ंको प्रान करने का काम संस पर छोड़ दिया ह।ै संस ने शुरू में एक
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अडितरिरक्त योग्यता दिन3ाIरिरत की थी दिक इस प्रकार चनेु गए व्यदिक्त को राज्य में एक संसीय दिनवाIचन के्षत्र
के लिलए दिनवाIचक होना चादिहए। पाँच शकों से अडि3क समय तक इस प्राव3ान पर काम करने के बा,
संस ने अपने दिव3ायी दिववेक में,  दिववादित संशो3न के माध्यम से दिनणIय लिलया दिक राज्य परिरष में
दिकसी राज्य का प्रडितदिनडि3 बनने के लिलए चनेु गए व्यदिक्त को आवश्यक रूप से दिकसी दिवशेष राज्य के
भीतर दिनवाIचक होने की आवश्यकता नहीं है या,  सूरे शब्ों में,  उसे भारत के दिकसी भी संसीय
दिनवाIचन के्षत्र में दिनवाIचक होना चादिहए, लेदिकन जरूरी नहीं दिक वह संबंडि3त राज्य में हो।

भारत सघं ने प्रस्तुत दिकया ह ैदिक संसीय बहस और 111
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

स्थायी सदिमडित की रिरपोटI  से संकेत दिमलता ह ैदिक दिपछले पचास वष’ के अनुभव पर दिवचार दिकया गया ह।ै
इसकी प्रस्तुडितयों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ संस के साथ जिजन दिवचारों पर दिवचार दिकया
गया, उनमें शादिमल थे -

तथ्य यह है दिक संदिव3ान दिकसी भी अदिनवायI  आवश्यकता को दिन3ाIरिरत नहीं करता है दिक दिनवाIडिचत
सस्य उस राज्य में दिनवाIचक होना चादिहए जहाँ से वह चुना जाता ह।ै

भारत सघं यह भी ावा करगेा दिक कई व्यदिक्त जिजनकी उपल्किस्थडित है

जनता और राज्य परिरष और इस प्रकार, आवासीय प्राव3ान को खोलने का उद्देश्य इस संबं3 में म
करना था। अनुच्छे 19 (1) (ई) के तहत संदिव3ान एक नागरिरक को अपना दिनवास चुनने की स्वतंत्रता
की गारटंी ता ह।ै चयन करें। दिनवाIडिचत प्रडितदिनडि3यों के कई मामले हैं जिजनके पास कई आवास हो सकते
हैं और उन्हें मतान करने की सुदिव3ा के लिलए उनमें से दिकसी एक को चुनना पड़ सकता ह।ै

कई स्थानों पर कई आवास रखने वाले व्यदिक्तयों के मामले

कम और रू के बीच होगा। अन्यथा भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चादिहए थी क्योंदिक कानून की
आवश्यकता सामान्य दिनवास की थी जो दिकसी व्यदिक्त के कई आवासों में से प्रत्येक पर लागू नहीं होती
थी।

हम राजनीडितक मजबूरिरयों या दिवचारों से चिंचडितत नहीं हैं।

जो भारत संघ के उपरोक्त प्रस्तुडितयों में से कुछ और उसके रुख का समथIन करने वाले अन्य लोगों द्वारा
दिनदिहत हैं। संस के कुछ दिवभिशD सस्यों की भागीारी के कारण संस में बहस या चचाI की क्षमता या
प्रडितभा, या गुणव‰ा में वृडिद्ध के बारे में भारत सघं की याडिचका की जांच करना हमारे लिलए आवश्यक नहीं
ह।ै

रिरट याडिचकाकताIओ  ंकी लीलों को चुनौती ने वाली लीलों के ौरान दिवद्वान वकील द्वारा नाम दिए
जाने की मांग की गई थी।

यहाँ यह कहने के लिलए पयाIv ह ैदिक ोनों पक्षों की लीलें दिखाई ेंगी

दिक कानून में पूवI व्यवस्था, जो दिक दिववादित संशो3न से पहले की व्यवस्था है, इस प्रश्न को दिन3ाIरिरत
करने के लिलए दिक क्या कोई व्यदिक्त सामान्य रूप से दिकसी दिवशेष स्थान का दिनवासी है या नहीं, काम नहीं
दिकया था।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 संतोषजनक रूप से। काननू इस संबं3 में स्पD संडिक्षv परिरभाषा या मागIशIन नहीं ता ह।ै संबंडि3त
व्यदिक्त की घोषणा को आमतौर पर 112 के रूप में लिलया जाता ह।ै
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

सुसमाचार की सच्चाई और इस तरह की घोषणा की शुद्धता पर दिववा होने से पहले, चुनौती ने वाले को
इसके दिवपरीत तथ्यों को दिखाने वाले ठोस सबूत के साथ ख को तयैार करना चादिहए। इस परिरदृश्य में,
ऐसी घोषणाएं जो इसके दिनमाIताओ ंकी जानकारी के लिलए झूठी थीं, उनका उपयोग बेशमm से और ,ं से
मुदिक्त के साथ दिकया गया प्रतीत होता ह।ै हम इस प्रवृलि‰ का उल्लेख करते हैं क्योंदिक इसके अल्किस्तत्व का
आरोप कुछ वकीलों द्वारा लगाया गया था और दिकसी ने भी इससे इनकार नहीं दिकया था। दिनस्संह यह
एक सुख ल्किस्थडित नहीं हो सकती।

दिफर भी, अगर संस ने अपने दिववेक से इसे हटाने का फैसला दिकया है

राज्य परिरष में दिकसी दिवशेष राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में एक सीट को भरने के लिलए चनुाव लड़ने के
लिलए योग्यता के रूप में अडि3वास की आवश्यकता के साथ, गलती

संस के ऐसे दिनणIय के साथ इस आ3ार पर नहीं पाया जा सकता है दिक  "सामान्य रूप से दिनवासी"
अभिभव्यदिक्त का क्या अथI  था,  इसे परिरभादिषत करने में कदिठनाई एक ईमानार आ3ार नहीं था। यह,
सरल कारण के लिलए दिक संदिव3ान या कानून में दिकसी भी समय अडि3वास प्रान करने के लिलए कुछ भी
नहीं था

दिवशेष रूप से राज्य परिरष के उदे्दश्यों के लिलए महत्वपूणI  योग्यता के रूप में आवश्यकता।

हालाँदिक, हमें यहाँ यह जोड़ना होगा दिक हालांदिक दिववादित संशो3न को उपरोक्त कारणों से प्रभादिवत नहीं
दिकया जा सकता है, लेदिकन अडि3वास को समाv कर दिया गया ह।ै आवश्यकता हमेशा जवाब नहीं हो
सकती क्योंदिक यह दिव3ानमं,ल और कें द्र सरकार का ाडियत्व बना रहगेा दिक वे  "सा3ारण दिनवासी"
अभिभव्यदिक्त का क्या अथI  ह,ै इसे सटीक रूप से परिरभादिषत करें क्योंदिक वह बनी रहेगी।

दिकसी दिवशेष राज्य में दिनवाIचक के रूप में दिकसी व्यदिक्त के पंजीकरण के लिलए कोई शतI  नहींदिनवाIचन के्षत्र
और इस प्रकार एक ऐसा दिवषय जिजससे कोई पीछे नहीं हट सकता। हम केवल चनुाव से संबंडि3त कानून
के प्रासंदिगक प्राव3ानों के तहत इसके उडिचत अनुप्रयोग के उदे्दश्यों के लिलए उम्मी करेंगे दिक संस और
कें द्र सरकार उक्त अभिभव्यदिक्त को स्पD रूप से परिरभादिषत करने के लिलए आवश्यक कम उठाएगी।

आलोचना के संबं3 में दिक जवाबी हलफनामे में दिए गए कारण

भारत सघं के कथन उन लोगों से अलग हैं जो के कथन में दिन3ाIरिरत हैंदिव3ेयक के उद्देश्य और कारण जो
दिववादित काननू बन गए,  हम केवल यह बता सकते हैं दिक दिकसी प्रस्तादिवत दिव3ान के उद्देश्यों और
कारणों का दिववरण सभी संभादिवत कारणों या औडिचत्य का संग्रह नहीं ह।ै हम दिववादित लोगों के उदे्दश्यों
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और कारणों के कथन के संबं3 में इन कायIवादिहयों में भारत संघ द्वारा लिलए गए रुख में कोई दिवरो3ाभास
नहीं पाते हैं।

संशो3न।

इसे 'कोई योग्यता नहीं' का मामला बनाना-इसके कायI  का उन्मूलन

संस द्वारा

याडिचकाकताIओ ंके वकील ने तकI दिया ह ैदिक दिववादित कुलदिप नायर बनाम।
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 संशो3न ने एकमात्र योग्यता (आवासीय) के साथ छूट ी ह।ै

 योग्यता) जिजसे ेने के प्राव3ान में संस द्वारा बनाया गया था

 सस्य के रूप में चुने गए व्यदिक्त के प्रडितदिनडि3 चरिरत्र का अथI

 राज्यों की परिरष का, और साथ ही परिरभादिषत करने या दिन3ाIरिरत करने में दिवफल रहा

 कोई अन्य मान,ं जिजसे संस उस राज्य के "प्रडितदिनडि3" के रूप में चुने गए व्यदिक्त के लिलए प्रासंदिगक
मानती ह।ै वे प्रस्तुत करेंगे दिक सीमांत नोट "राज्यों की परिरष की सस्यता के लिलए योग्यता" जो था

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 के लिलए रखे जाने को अथIहीन बना दिया गया था।

दिवद्वान वकील, श्री नरीमन, अनुच्छे के तहत यह अनुमडित ेंगे।

84 ( ग) संघ सूची के अनुच्छे 327 और प्रदिवदिD 72 के साथ पदिठत, समय-समय पर कानून बनाकर
संस सस्य के लिलए योग्यताओ ंको परिरभादिषत या संशोडि3त करना संस की दिव3ायी क्षमता के भीतर
ह।ै याडिचकाकताI  यह भी स्वीकार करेंगे दिक प्रडितदिनडि3 चरिरत्र सुदिनडि}त करने का एकमात्र तरीका राज्य
द्वारा उस राज्य में  "सामान्य रूप से दिनवासी"  व्यदिक्त द्वारा प्रडितदिनडि3त्व नहीं दिकया जा सकता है,  जो
उनके अनुसार, अपनाई गई मूल दिवडि3 थी, जैसा दिक आरपी अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में परिरलडिक्षत
होता ह,ै लेदिकन अन्य लिंलक पाए जा सकते हैं। इस प्रकार, यह दिववादित नहीं है दिक "दिनवास" के संबं3
को समय-समय पर परिरल्किस्थडितयों की मांग पर बला या संशोडि3त दिकया जा सकता ह।ै

हालाँदिक, तकI  यह ह ैदिक 3ारा 3 को संशोडि3त दिकया जा सकता है

संस  केवल  तब  तक  जब तक  वह  राज्य  परिरष  के  सस्य  के  रूप  में  चुने  जाने  वाले  व्यदिक्त  के
प्रडितदिनडि3त्व के लिलए कुछ योग्यता का उल्लेख करती ह।ै याडिचकाकताIओ ंके अनुसार, यह राज्य परिरष में
दिकसी दिवशेष राज्य का प्रडितदिनडि3त्व सदुिनडि}त करने के लिलए दिकसी अन्य उपयकु्त तरीके को लागू करके
दिकया जाना चादिहए।

यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक दिववादित संशो3न प्रान करने में दिवफल रहा था

वैकल्किlपक अडितरिरक्त योग्यता, क्योंदिक भारत का कोई भी नागरिरक, जो भारत में कहीं भी रहता है, अब
दिकसी भी राज्य दिव3ानसभा द्वारा चुना जा सकता है, भले ही वह सामान्य रूप से दिनवासी हो, और तब
भी जब उसका दिनवाIचक के रूप में पंजीकरण उस राज्य से बाहर हो। उसे इंदिगत करने के लिलए कोई
अडितरिरक्त योग्यता प्रान नहीं की गई ह।ैराज्य परिरष में होने वाली बहसों या प्रवचनों में उपयोदिगता।
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यह याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक इस 3ारणा पर दिक वहाँ

यदि दिकसी दिवशेष राज्य में दिनवास की आवश्यकता के अलावा कोई अन्य मान,ं दिन3ाIरिरत करने की
आवश्यकता होती,  तो कुछ अलग या वैकल्किlपक योग्यता या प्रडितदिनडि3त्व की दिवडि3 दिन3ाIरिरत की जा
सकती थी; जैसे दिक जन्म, भिशक्षा, व्यवसाय करना या दिन3ाIरिरत अवडि3 के लिलए उस स्थान पर लाभ के
लिलए काम करना या राज्य के बाहर रहने वाले व्यदिक्तयों द्वारा दिकसी राज्य में परोपकारी या 3माIथI  कायI
करना। उनका तकI  ह ैदिक 114 तक कुछ जड़ें या कुछ संबं3 सुदिनडि}त करने थे।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

व्यदिक्त के प्रडितदिनडि3 चरिरत्र को बनाए रखने के लिलए मौजू होना

दिवशेष राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में चनेु गए।

लेदिकन, यह याडिचकाकताIओ ंकी भिशकायत ह ैदिक दिववादित द्वारा

भारत के दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र का चुनाव कोई भी राज्य कर सकता ह।ै राज्यों की परिरष में
उस राज्य के प्रडितदिनडि3 के रूप में भारत में दिव3ानसभा।

उपरोक्त तकI  को आगे बढ़ाते हुए, श्री नरीमन ने प्रस्तुत दिकया दिक,

दिववादित संशो3न के बा, "प्रभावी रूप से" कोई योग्यता दिन3ाIरिरत नहीं है संस द्वारा उस दिवशेष राज्य
के प्रडितदिनडि3 के रूप में चुने गए व्यदिक्त के लिलए, जिजसकी दिव3ानसभा ने उसे चनुा है, क्योंदिक वह "भारत
में"  दिकसी भी संसीय दिनवाIचन के्षत्र में दिनवाIचक हो सकता है,  जो वकील के अनुसार दिवशेष राज्य
दिव3ानसभा द्वारा चनेु गए व्यदिक्त के लिलए "उस राज्य का प्रडितदिनडि3" होने की योग्यता नहीं ह।ै यह अब पूरे
व्यदिक्तपरक पर छोड़ दिया गया ह।ै

प्रत्येक राज्य दिव3ानसभा का दिन3ाIरण, दिकसी एक को चनुने के लिलए, यहां तक दिक एक जो एक है

दिकसी अन्य राज्य में दिनवाIचक (यानी सामान्य रूप से दिनवासी) या जिजसका उस राज्य से कोई संबं3
नहीं ह ैजो उसे राज्य में अपना प्रडितदिनडि3 चनुता ह।ै

राज्यों की परिरष।

यह तकI  दिया गया ह ैदिक दिववादित संशो3न द्वारा, संस ने

जबदिक राज्यों की परिरष की सस्यता के लिलए  "योग्यता"  स्थादिपत करने का तात्पयI  अनुच्छे 80 में
"राज्य के प्रडितदिनडि3" अभिभव्यदिक्त को उडिचत सम्मान ने में दिवफल रहा। तकI  यह है दिक इस संशो3न द्वारा
संस ने अनुच्छे  84 (4) के तहत अपने आवंदिटत कायI  को प्रभावी रूप से त्याग दिया ह,ै  जिजसकी
जांच लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम 1951 की 3ारा 3 को लागू करते समय यह परिरभादिषत करके की गई
थी दिक राज्य परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3 कौन होंगे।

लेदिकन अब यह प्रत्येक व्यदिक्तगत मामले में राज्य दिव3ानसभा के सस्यों के बहुमत द्वारा दिन3ाIरिरत करने
के लिलए छोड़ दिया गया ह ैजो एक दिवशेष व्यदिक्त का चनुाव करते हैं अथाIत।

चाहे चनेु गए व्यदिक्त का जन्म, दिनवास,  सावIजदिनक कतIव्यों के पालन या अन्यथा राज्य के साथ कोई
संबं3 ह ैया नहीं।
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तकI  यह ह ैदिक इस मुद्दे पर राज्य दिव3ानसभाओ ंकी इच्छा

जो अथI  के भीतर राज्य का प्रडितदिनडि3 होने के लिलए योग्य है

अनुच्छे 80 में प्रयकु्त अभिभव्यदिक्त पयाIv या अच्छी मागIशIक नहीं है क्योंदिक योग्यता का प्रश्न संदिव3ान
द्वारा संस द्वारा दिन3ाIरिरत दिकया गया था न दिक राज्य दिव3ानसभाओ ंके सस्यों द्वारा। इनकार करना

संस द्वारा कानून द्वारा दिन3ाIरिरत कुछ मान,ंों का राज्य दिव3ानसभाओ ंद्वारा उल्लेख सदंिव3ान में संघ के
एक महत्वपूणI  पहलू को पूरी तरह से नकारता ह।ै . राज्य परिरष में राज्यों का प्रभावी प्रडितदिनडि3त्व।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

उपरोक्त पंदिक्तयों पर याडिचकाकताIओ ंकी लीलें हमें प्रभादिवत नहीं करती हैं। यह.

 यह सब संस की दिव3ायी क्षमता से संबंडि3त मामला ह ैजिजस पर

वै3ता के लिलए चुनौती अलग हो जाती ह।ै

परिरष के चनुावों से संबंडि3त संवै3ादिनक प्राव3ान

अन्य बातों के साथ-साथ राज्य अनुच्छे 80 और 327 में दिनदिहत हैं। अनुच्छे 80 (4) में प्राव3ान है
दिक  राज्य  परिरष  के  लिलए  चुनाव  दिनवाIडिचत  सस्यों  द्वारा  एकल  हस्तांतरणीय  वोट  के  माध्यम  से
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली द्वारा होंगे।

राज्यों की दिव3ान सभाओ  ंसे। अनुच्छे 327, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्राव3ान करता है दिक
संदिव3ान के प्राव3ानों के  अ3ीन,  संस संस के दिकसी भी सन के चुनाव  से संबंडि3त या उससे
संबंडि3त सभी मामलों के संबं3 में "समय-समय पर" काननू द्वारा प्राव3ान कर सकती ह।ै

उपरोक्त प्राव3ान इस बात में कोई संह नहीं छोड़ते हैं दिक संदिव3ान

समय-समय पर चनुावों से संबंडि3त कानून में परिरवतIन की आवश्यकता को स्वीकार दिकया और संस
को इस संबं3 में आवश्यकता पड़ने पर दिव3ायी उपाय करने की जिजम्मेारी के साथ-साथ आवश्यक
शदिक्त भी सौंपी, जिजसमें मौजूा उपायों में संशो3न करने की शदिक्त शादिमल होगी। यदि इस संबं3 में दिकसी
भी पक्ष द्वारा कोई संह व्यक्त दिकया जाता है, तो हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी बनाम के मामले का संभI
दिया जा सकता ह।ै वी. बी. राजू और अन्य। , [ 1974 ] 3 एससीसी 415: [ 1974 ] 1 एस. सी.
आर. 548, जिजसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिभदिन3ाIरिरत दिकया गया ह ैदिकः

 "  अनुच्छे  327 संस को प्राव3ानों के अ3ीन पूरी शदिक्त ता ह।ैसंबंडि3त सभी मामलों के संबं3 में
काननू बनाने के लिलए संदिव3ान का

 चुनाव की तयैारी सदिहत चनुाव के लिलए या उसके संबं3 में रोल "।

संस के पास अनुच्छे 246 के तहत दिवशेष शदिक्त ह।ै

सातवीं अनुसचूी की सघं सचूी में उजिल्ललिखत दिकसी भी मामले के संबं3 में काननू बनाना। संदिव3ान की
सातवीं अनुसचूी की सघं सचूी के अनुच्छे  84 और  327 और प्रदिवदिD 72  के साथ पदिठत अनुच्छे
246 के तहत उसे प्र‰ शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह संस के लिलए कानून बनाकर यह तय करने
का  दिवषय  है दिक  संदिव3ान  में  दिन3ाIरिरत  योग्यताओं के  अलावा  कौन  सी  "अन्य"  योग्यताओं को  उन
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व्यदिक्तयों द्वारा पूरा करना अदिनवायI  बनाया जाए जो संदिव3ान में दिन3ाIरिरत योग्यताओ ंको पूरा करना चाहते
हैं।

राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों के रूप में सीटें भरें। अनुच्छे 80 (2) में यह प्राव3ान दिकया
गया है दिक राज्यों और कें द्र शाजिसत प्रशों के प्रडितदिनडि3यों द्वारा राज्य परिरष में सीटों का आवंटन
तनुसार दिकया जाएगा।

 चौथी अनुसूची में उस संबं3 में दिनदिहत प्राव3ानों के साथ। अनुच्छे 80 (4) में यह प्राव3ान दिकया गया
है दिक प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3यों का चनुाव उस राज्य की दिव3ानसभा के दिनवाIडिचत सस्यों द्वारा 116
के अनुसार दिकया जाएगा।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

एकल हस्तांतरणीय के माध्यम से आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की प्रणाली के साथ

वोट करें।

संदिव3ान का अनुच्छे 84 इन योग्यताओ ंको दिन3ाIरिरत करता ह ै-

संस की सस्यता जबदिक अनुच्छे  102  अयोग्यताओं को इदंिगत करता ह।ै सबसे प्रासंदिगक  खं,,
अनुच्छे 84 (सी) के तहत, यह संस को दिन3ाIरिरत करना है

" राज्य परिरष की सस्यता के लिलए ऐसी अन्य अहIताएँ जो वह आवश्यक या उडिचत समझे; अथाIत,
ोनों के अलावा अन्य अहIताएँ।

अनुच्छे  84 (ए)  और  (बी)  के  तहत  संवै3ादिनक  रूप से  दिन3ाIरिरत।  ,  भारत  की नागरिरकता और
न्यूनतम आय ु(30 वषI  से कम नहीं)।

उपरोक्त के अलावा, संदिव3ान पर कोई प्रडितबं3 नहीं है

इस संबं3 में संस की दिव3ायी शदिक्तयाँ।

यदि संदिव3ान का इराा था दिक राज्यों के "प्रडितदिनडि3" राज्य के दिनवासी होने चादिहए या राज्य के साथ
कोई संबं3 या संबं3 होना चादिहए।

जहाँ से प्रडितदिनडि3यों का चयन दिकया जाता है, यानी याडिचकाकताIओ ंद्वारा उजिल्ललिखत प्रकार की कड़ी या
सांठगांठ, ऐसा प्राव3ान इस संभI  में स्पD रूप से दिकया गया होगा जैसा दिक आयु की आवश्यकता के
संबं3 में दिकया गया ह ैऔर

नागरिरकता। ऐसी स्पD आवश्यकता के अभाव में, योग्यता के मामले में दिनवास की आवश्यकता या दिकसी
अन्य सांठगांठ को अनुच्छे 80 या 84 में नहीं पढ़ा जा सकता ह।ै

तथ्य यह ह ैदिक एक उम्मीवार को दिकसी भी संस में नामांदिकत होने की आवश्यकता होती है

भारत में दिनवाIचन के्षत्र उन्हें केवल इस आ3ार पर राज्य का प्रडितदिनडि3 होने के अडि3कार से वंडिचत नहीं
करता ह ैदिक वे वहां नामांदिकत नहीं हैं।

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज एं, ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. ,
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 [ 2003 ] 4 एस. सी. सी. 399, इस न्यायालय ने मतान के अडि3कार को अपने भीतर अभिभव्यदिक्त
की स्वतंत्रता के सवंै3ादिनक अडि3कार के रूप में माना। लेदिकन चनुाव में खडे़ होने के अडि3कार के बार ेमें
ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंदिक यह चुनाव आयोग द्वारा दिवदिनयदिमत अडि3कार ह।ै

काननू।

यहां तक दिक इस बहस में गए दिबना दिक क्या मतान का अडि3कार एक है

वै3ादिनक या सवंै3ादिनक अडि3कार, दिनवाIडिचत होने का अडि3कार दिनर्षिववा रूप से एक

 वै3ादिनक अडि3कार,  अथाIत चुनाव में खडे़ होने के अडि3कार को संस द्वारा बनाए गए कानून द्वारा
दिवदिनयदिमत दिकया जा सकता ह।ै यह दिवशुद्ध और सरल एक वै3ादिनक अडि3कार है जिजसे संस द्वारा
बनाया और छीन लिलया जा सकता ह ैऔर इसलिलए, हमेशा वै3ादिनक सीमाओ ंके अ3ीन होना चादिहए।

 पी. पोन्नुस्वामी बनाम। दिनवाIचन अडि3कारी, नामक्कल दिनवाIचन के्षत्र और 117
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. आई.]

 ओआरएस। , [ 1952 ] एस. सी. आर. 218, इस न्यायालय ने जोसेफ थेबग¤ एं, एन. आर. में दिप्रवी
काउंजिसल के दिनणIय को अनुमोन के साथ खा। वी. दिफलिलप लॉ,्र ी (1876) 2 एसी 102, और यह
अभिभदिन3ाIरिरत दिकया दिक चनुाव के लिलए एक उम्मीवार के रूप में खडे़ होने का अडि3कार एक नागरिरक
अडि3कार नहीं है, बल्किlक क़ानून या दिवशेष कानून का दिनमाIण है और इसके द्वारा लगाई गई सीमाओ  ंके
अ3ीन होना चादिहए। दिनणIय के पैराग्राफ 19 में यह दिनम्नानुसार खा गया थाः -

" इस दिनणIय से जो टिंब ुसामने आते हैं, उन्हें इस प्रकार बताया जा सकता हःै" ( 1 ) चुनाव के लिलए
उम्मीवार के रूप में मतान करने या खडे़ होने का अडि3कार एक नहीं है

नागरिरक अडि3कार लेदिकन कानून या दिवशेष काननू का एक प्राणी है और होना चादिहए उसके द्वारा लगाई
गई सीमाओ ंके अ3ीन।

( 2 ) कड़ाई से कहें तो इसकी जांच करना दिव3ाडियका का एकमात्र अडि3कार है

और अपने सस्यों के चुनाव से संबंडि3त सभी मामलों का दिन3ाIरण करना,  और यदि दिव3ाडियका इसे
अपने हाथों से ले लेती ह ैऔर एक में दिनदिहत होती है

 दिवशेष न्यायाडि3करण एक पूरी तरह से नया और अज्ञात के्षत्राडि3कार, जो दिवशेष है

अडि3कारिरता का प्रयोग उस कानून के अनुसार दिकया जाना चादिहए जो

 इसे बनाएँ "।

( जोर दिया गया)

 हरिर प्रसा मुलशंकर दित्रवेी (ऊपर) के मामले में इसे ोहराया गया था।

 वहः

" चुनाव के लिलए खडे़ होने का अडि3कार एक वै3ादिनक अडि3कार है और क़ाननू कर सकता हइैसलिलए उस
तरीके को दिवदिनयदिमत करें जिजसमें अडि3कार को लागू दिकया जाना है

या इसे लागू करने का उपाय। ”

 इसी तरह का दिवचार इस न्यायालय द्वारा एक बार दिफर ज्योडित बसु बनाम में व्यक्त दिकया गया था।

 वी घोषाल, [1982] 1 एस. सी. सी. 691, दिनम्नलिललिखत शब्ों मेंः

" चुनने का अडि3कार, हालांदिक यह लोकतंत्र के लिलए मौलिलक ह,ै
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असंगत रूप से पयाIv, न तो एक मौलिलक अडि3कार और न ही एक सामान्य काननू

सही ह।ै यह शुद्ध और सरल, एक वै3ादिनक अडि3कार ह।ै तो होने का अडि3कार है

चुने गए। चनुाव पर दिववा करने का भी यही अडि3कार ह।ै काननू के बाहर, वहाँ

चुनाव। सांदिवडि3क सृजन वे हैं,  और इसलिलए,  सांदिवडि3क के अ3ीन हैं सीमा। चुनाव याडिचका सामान्य
काननू की कारIवाई नहीं ह,ै न ही

इल्किक्वटी में। यह एक वै3ादिनक कायIवाही है जिजसके लिलए न तो आमकाननू और न ही समानता के जिसद्धांत
लागू होते हैं, लेदिकन केवल वे दिनयम लागू होते हैं जो

काननू बनाता ह ैऔर लागू करता ह।ै यह एक दिवशेष अडि3कार के्षत्र ह ैऔर एक दिवशेष

अडि3कारिरता का प्रयोग हमेशा क़ानून 118 के अनुसार दिकया जाना चादिहए।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

कभिथत नीडित के दिवचारों पर उनका सहारा लेने का अडि3कार क्योंदिकदिनवाIचन दिववाों के दिवचारण से
संबंडि3त ऐसे मामलों में नीडित,

काननू यही दिन3ाIरिरत करता ह।ै चुनाव दिववाों के मुकमे में, अालत

एक स्ट्र ेट-जैकेट में रखा जाता ह।ै इस प्रकार पूरी चनुाव प्रदिHया शुरू हो रही ह।ै

 एक दिनवाIचन के्षत्र को बुलाने वाली अडि3सूचना जारी करने सेके अंडितम संकlप तक एक सस्य या
सस्यों का चनुाव करें

 चुनाव से संबंडि3त दिववा, यदि कोई हो, द्वारा दिवदिनयदिमत दिकया जाता है

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951, प्रदिHया के दिवभिभन्न चरण

 अडि3दिनयम के दिवभिभन्न प्राव3ानों द्वारा दिनपटा जा रहा ह।ै नहीं हो सकता ह।ै

 द्वारा उपबंडि3त को छोड़कर संस या राज्य दिव3ानमं,ल के लिलए चुनाव

 लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 और दिफर से, ऐसा कोई चुनाव नहीं

 द्वारा प्रान दिकए गए तरीके को छोड़कर पूछताछ की जा सकती है

अडि3दिनयम को एक पूणI और स्व-दिनदिहत संदिहता माना गया ह।ै जिजसे चुनाव के संब3ं में ावा दिकए गए
दिकसी भी अडि3कार के रूप में पाया जाना चादिहए या

 चुनाव दिववा। ......

 ( जोर दिया गया)

संदिव3ान के अनुच्छे 84 में दिनम्नलिललिखत योग्यताएँ दिन3ाIरिरत की गई हैं -

संस के दिकसी भी सन की सस्यता। अनुच्छे 84 (सी) संस के लिलए उनके अलावा कोई अन्य
योग्यता दिन3ाIरिरत करना अदिनवायI  नहीं बनाता ह।ै

खं, (क) और (ख) द्वारा दिवदिहत। संस ऐसी कुछ अहIताओ ंको दिन3ाIरिरत कर सकती ह ैया नहीं भी कर
सकती है और कुछ को दिन3ाIरिरत करने के बा जब चाहे उन्हें दिनरस्त कर सकती ह।ै इस तकI  को
स्वीकार करना मुल्किश्कल ह ैदिक एक बार जब संस कोई योग्यता दिन3ाIरिरत कर ती है, तो वह उसे रद्द या
दिनरस्त नहीं कर सकती ह।ै संस की दिव3ायी शदिक्त पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिजसकी पुदिD सातवीं
अनुसूची में सघं सचूी की प्रदिवदिD 72 द्वारा की जाती ह।ै अनुच्छे 84 के खं, (सी) की भाषा एक शदिक्त
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का दिनमाIण करती है न दिक कतIव्य का। यदि यह कोई अडितरिरक्त योग्यता दिन3ाIरिरत करने के लिलए बाध्य
नहीं ह,ै तो यह समाv दिकए गए योग्यता का दिवकlप प्रान करने के लिलए भी बाध्य नहीं ह।ै

याडिचकाकताIओ ंके तकI  का जोर यह ह ैदिक 'बाहरी' होगा

एक 'अंरूनी सूत्र' को वरीयता ी गई। यह अदिनवायI  रूप से अंडितम परिरणाम नहीं होना चादिहए, क्योंदिक
चुनाव का परिरणाम चुनाव के चुनाव पर दिनभIर करगेा।

 महादिवद्यालय, अथाIत। राज्य की दिव3ान सभा, दिकसी अन्य कारक की तुलना में। दिकसी भी ल्किस्थडित में,
भले  ही  दिकसी  'बाहरी  व्यदिक्त'  का चयन  दिकया जाए,  यह  तकI  ना  बहुत रू  की  बात  है  दिक  इसके
परिरणामस्वरूप सन का 'चरिरत्र' बल जाएगा।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. क्यू. आई. [सभरवाल। सी. जे.]

119

 संशो3न द्वारा जो अदिनवायI  रूप से दिकया गया ह ैवह यह प्रान करना ह ैदिक

 राज्य के बाहर दिनवाIचक के रूप में पंजीकृत व्यदिक्त भी चुनाव लड़ सकता ह।ै

उस राज्य से राज्य परिरष को। यह प्राव3ान करके मताताओ  ंकी पसं को व्यापक और दिवस्तारिरत
दिकया गया ह।ै यदि मताता ऐसा चुनते हैं, तो वे हमेशा एक ऐसे व्यदिक्त को चुन सकते हैं जिजसका राज्य
के साथ संब3ं या संबं3 ह,ै जो याडिचकाकताIओ ंद्वारा उजिल्ललिखत प्रकार का संबं3 ह।ै

 यह तकI  दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की संशोडि3त 3ारा 3 दिनरथIक ह ैया

यह दिक आके्षदिपत संशो3न 3ारा 3 को दिनरथIक बनाता ह,ै सही नहीं ह।ै जबदिक अनुच्छे 84 सस्यता के
लिलए योग्यता के रूप में भारत की नागरिरकता दिन3ाIरिरत करता ह।ै

इस प्रडितबं3 को हटाकर दिक खडे़ होने के योग्य व्यदिक्त केवल संबंडि3त राज्य में दिनवाIचक होंगे,  राज्य
परिरष के चनुाव के लिलए दिवचार करना। जिजस उदे्दश्य के लिलए सूर ेसन की परिरकlपना की गई थी, उसे
ध्यान में रखते हुए, अथाIत, लोगों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए, संशो3न राज्य
परिरष के चरिरत्र को नहीं बलता ह।ै

यह कहना दिक संस ने अपने ाडियत्वों का  'त्याग'  कर दिया ह,ै  सही नहीं ह।ै सबसे पहले,  जैसा दिक
ऊपर खा गया है,  संस के लिलए यह अदिनवायI  नहीं था दिक वह योग्यताओ  ंके संबं3 में कोई कानून
बनाए या कोई कानून बनाए।

योग्यताएँ। यह ध्यान रखना महत्वपूणI  है दिक, संशो3न के बा भी, (i) दिनवाIचक समान रहते हैं, अथाIत्
राज्य दिव3ानसभाएँ; (ii) दिनवाIडिचत व्यदिक्त।

राज्य के प्रडितदिनडि3 बने रहते हैं;  और  (iii)  दिकसका चनुाव करना है,  इसका चुनाव और दिनणIय राज्य
दिव3ानसभाओ ंके पास बना रहता ह।ै

 राज्य दिव3ानसभा के समक्ष दिवचार के के्षत्र का दिवस्तार दिकया गया ह।ै लेदिकन अंडितम दिवकlप और दिनणIय
हमेशा राज्य दिव3ानमं,लों का होता ह।ै

 इसलिलए, यदि वे दिकसी ऐसे व्यदिक्त को चुनने का दिनणIय लेते हैं जो सामान्य रूप से राज्य का दिनवासी
नहीं ह,ै तो वे सभी परिरल्किस्थडितयों की पूरी जानकारी के साथ ऐसा करेंगे और यह उनका दिनणIय होगा दिक
उनका प्रडितदिनडि3 कौन होना चादिहए।

राज्य। इसे, दिकसी भी तकI  के दिवस्तार से, संस के ाडियत्वों या काय’ का त्याग नहीं कहा जा सकता ह।ै
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 उपरोक्त सवंै3ादिनक जनाश के तहत,  संस ने,  अन्य बातों के साथ-साथ, 1950 और  1951 के
आर. पी. अडि3दिनयमों के साथ-साथ दिववादित संशो3न सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी.
पी. को अडि3दिनयदिमत दिकया ह।ै
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एक्ट करें। दिववादित संशो3न अडि3दिनयम द्वारा दिकसी दिवशेष राज्य में मताता होने की आवश्यकता को
समाv कर दिया गया ह।ै

इस प्रकार, हमार ेदिवचार में याडिचकाकताIओ ंद्वारा उठाई गई लीलें मान्य नहीं हैं।

 पानी। आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा 3 में दिववादित संशो3न को असंवै3ादिनक नहीं कहा जा
सकता ह।ै यह दिव3ायी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारिरत होता ह।ै यह संदिव3ान के भाग  III  के
प्राव3ानों का उल्लंघन नहीं करता है, न ही उस मामले के लिलए संदिव3ान के दिकसी अन्य प्राव3ान, व्यक्त
या दिनदिहत,  का उल्लंघन करता ह।ै दिनवास की आवश्यकता को संदिव3ान के अनुच्छे  80 (4) में नहीं
पढ़ा जा सकता ह।ै

इसलिलए इस चुनौती को रू दिकया जाना चादिहए।

मुद्दा No.II: मतान की गोपनीयता

3ारा 59 में 'चुनावों में मतान करने के तरीके' का प्राव3ान दिकया गया ह।ै

इस तरह से मतान करें जो दिन3ाIरिरत दिकया जाए "। 3ारा 94 ने 'मतान की गोपनीयता का उलं्लघन नहीं
दिकया जाना चादिहए' पढ़ने वाले सीमांत नोट द्वारा अपने दिन¤श को स्पD कर दिया, जिजसमें मखु्य रूप से
मताता को घोषणा करके खलुासा करने की मजबूरी के लिखलाफ प्रडितरक्षा ी गई।

 कोई अदिनडि}त शत¿ नहीं, दिक "दिकसी भी गवाह या अन्य व्यदिक्त को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी
दिक उसने चुनाव में दिकसे वोट दिया ह"ै। 3ारा 128 ने मताता के मतान की गोपनीयता के अडि3कार
को हमले से बचाने और 'मतान की गोपनीयता बनाए रखने' की व्यवस्था करने के लिलए आगे प्राव3ान
दिकया,  जिजसमें  "मतान  की  गोपनीयता  बनाए रखने  और  बनाए रखने  में  सहायता  करने"  को चुनाव
कतIव्यों के साथ सौंपे गए प्रत्येक व्यदिक्त का ाडियत्व बनाया गया और जब तक दिक "दिकसी भी कानून द्वारा
या उसके तहत अडि3कृत नहीं दिकया जाता है", तब तक "दिकसी भी व्यदिक्त को ऐसी जानकारी का उल्लघंन
करने के लिलए गणना की गई दिकसी भी जानकारी को संप्रेदिषत नहीं करना"।

गोपनीयता "।

दिववादित संशो3नों के माध्यम से प्रत्येक में एक प्राव3ान जोड़ा गया ह।ै

3ारा 59,94 और 128, जैसा दिक दिनणIय की शुरुआत में उल्लेख दिकया गया ह।ै इन संशो3नों ने राज्यों
की परिरष में एक सीट भरने के लिलए चनुावों के उद्देश्यों के लिलए गोपनीयता के सामान्य दिनयम के लिलए
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एक अपवा तयैार दिकया है, जो अब "खलेु मतपत्र द्वारा" आयोजिजत दिकया जाना है, इस प्रकार अब गुv
मतपत्र के जिसद्धांत के अ3ीन नहीं ह।ै

खलुा मतपत्र और गोपनीयता पर याडिचकाकताIओ ंकी लीलेंराज्य परिरष में सीटों को भरने के लिलए दिकए
गए संशो3न

लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम  1951  की 3ारा  59,94  और  128  ने गुv मतपत्र के स्थान पर खलेु
मतपत्र की अव3ारणा को पेश दिकया ह।ै

यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक राज्यसभा के सस्यों के चुनाव में गोपनीयता का अडि3कार लोकतंत्र का एक
अदिनवायI  दिहस्सा ह ैजो स्वतंत्र और कुलदिप नायर बनाम पर आ3ारिरत ह।ै

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 यू. ओ. 1. [ सभरवाल, सी. जे.]
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दिनष्पक्ष चुनाव। मताताओं को अपने मत के माध्यम से अपने दिवचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी
चादिहए। दिववादित संशो3न गोपनीयता के अडि3कार का उल्लघंन करता हमैतपत्र प्रणाली को खोलना जो
और कुछ नहीं बल्किlक राजनीडितक लों के गुट द्वारा अपनी उपलल्किब्3 के लिलए एक राजनीडितक कम ह।ै

यह तकI  दिया जाता ह ैदिक दिववादित संशो3न मौलिलक का उलं्लघन करते हैं

 संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए) के साथ-साथ लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951, मानव की
सावIभौदिमक घोषणा के प्राव3ानों के तहत अडि3कार

नागरिरक और राजनीडितक अडि3कारों पर अडि3कार और अंतराID्र ीय वाचा। याडिचकाकताIओ  ंका आग्रह है
दिक मानवाडि3कारों की सावIभौदिमक घोषणा और नागरिरक और राजनीडितक अडि3कारों पर अंतराID्र ीय वाचा
में दिनदिहत मानवाडि3कारों को मौलिलक अडि3कारों की सहायता के लिलए लिलया जा सकता ह ैतादिक उन्हें स्पD
दिकया जा सके और उन्हें अडि3क प्रभावी बनाया जा सके।

 जैसा  दिक  दिवभिभन्न  मामलों  में  दिकया  गया  ह।ै  उपरोक्त  आ3ार  पर,  यह  तकI  दिया  गया  है दिक  3ारा
3,59,94 और 128 में दिकए गए संशो3न असंवै3ादिनक हैं और भारत के संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1)
(ए) का उलं्लघन करते हैं।

खलुा मतपत्र और गोपनीयता पर भारत सघं की प्रस्तुडित दिनवेन यह है दिक चुनाव की कोई संवै3ादिनक
आवश्यकता नहीं है

राज्यों की परिरष को "गुv मतान द्वारा" आयोजिजत दिकया जाना चादिहए, जैसा दिक स्पD रूप से दिकया
गया हभैारत के राD्र पडित और उपराD्र पडित के पों के लिलए Hमशः चुनाव के लिलए अनुच्छे 55 (3) और
अनुच्छे 66 (1) के तहत प्राव3ान दिकया गया ह।ै

यह प्रस्तुत दिकया गया ह ैदिक यह व्यक्त दिकए गए दिवचार के अनुसार था

संस की आचार सदिमडित ने  1  दिसंबर, 1998  की अपनी रिरपोटI  में, "राज्यसभा और दिव3ान परिरष
चुनावों में Hॉस वोटिंटग की उभरती प्रवृलि‰" के मद्दनेजर, "खलेु मतपत्र द्वारा" चुनावों के लिलए यह जांच की
जानी चादिहए दिक भारत सघं ने इस तरह के प्राव3ान को शादिमल दिकया ह।ै

दिववादित अडि3दिनयम। इस संभI  में  "राज्यसभा चुनावों में 3न शदिक्त और बाहुबल के प्रभाव"  का भी
उल्लेख दिकया गया ह।ै

संदिव3ान की सवीं अनुसचूी में दिनदिहत प्राव3ान। भारत सघं का तकI  ह ैदिक नडैितकता सदिमडित की उपलब्3
सामग्री और रिरपोटI  पर दिवचार करने के बा, यह दिनष्कषI  दिनकला था दिक "गुv मतान प्रणाली वास्तव में
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प्रडितकूल  हो  गई  थी  और  राज्यसभा  में  राज्यों  के  लोकतांदित्रक  प्रडितदिनडि3त्व  के  जिसद्धांतों  के  प्रभावी
कायाIन्वयन के लिखलाफ थी"।

आगे प्रस्तुडितकरण यह ह ैदिक "गुv मतपत्र एक अनम्य या अदिनवायI  नहीं ह।ै

 श में स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव सुदिनडि}त करने के लिलए  "प्रदिHया"  और इसलिलए  "चुनाव प्रदिHया में
उभरते रुझानों और एक तकI संगत,  उडिचत,  लोकतांदित्रक उद्देश्य"  को ध्यान में रखते हुए खलुी मतपत्र
प्रणाली के प्राव3ान को शादिमल दिकया गया ह।ै
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भारत सघं ने नैडितकता की पहली रिरपोटI  की प्रडित भी प्रस्तुत की है

श्री एस. बी. चव्हाण की अध्यक्षता में संस की सदिमडित, जिजसे 15 दिसंबर, 1999 को अपनाया गया था
और राज्य सभा सडिचवालय द्वारा प्रकाभिशत दिकया गया था, ने दिनम्नलिललिखत रूप में खलुी मतपत्र प्रणाली
की जिसफारिरश की थीः -

" 19. सदिमडित ने Hॉस के उभरते रुझान पर भी ध्यान दिया है

राज्यसभा और दिव3ान परिरषों के चुनावों में मतान

राज्यों में। अक्सर यह आरोप लगाया जाता ह ैदिक बड़ी रकम और अन्य

दिवचार इन ोनों दिनकायों के लिलए मताताओ ंको मतान करने के लिलए प्रोत्सादिहत करते हैं एक दिवशेष
तरीके से कभी-कभी अडि3कारी की हार की ओर ले जाता है

बडे़ पैसे और अन्य दिवचारों को शरारत करने ेंचुनाव प्रदिHया, सदिमडित का दिवचार ह ैदिक गुv के बजाय

 मतपत्र, राज्यसभा के लिलए चुनाव कराने का सवाल और

राज्यों में दिव3ान परिरषों की खलेु मतान द्वारा जांच की जा सकती ह।ै

2003 के अडि3दिनयम 40 द्वारा लाए गए संशो3न जो भी हैं -

इन मामलों में चुनौती का दिवषय पहले ही खा जा चुका ह।ै

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 का भाग 5 "चुनाव के संचालन" से संबंडि3त ह।ै

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 के उक्त भाग के अध्याय 4 में " पोल" का दिवषय शादिमल ह।ै अन्य बातों के
अलावा, इसमें "चुनावों पर मतान के तरीके" से संबंडि3त 3ारा 59 शादिमल ह।ै

आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा  59 को वषI  2003  में ो बार संशोडि3त दिकया गया था, पहला
चुनाव काननू (संशो3न) अडि3दिनयम द्वारा 22 माचI , 2003 से प्रभावी था।

 2003 ( 2003  का अडि3दिनयम 24) और दिफर 2003  के अडि3दिनयम 40 (आके्षदिपत संशो3न) द्वारा
28 अगस्त, 2003 से प्रभावी। 2003 के अडि3दिनयम 24 के माध्यम से संशो3न का वतIमान उद्देश्यों के
लिलए बहुत अडि3क परिरणाम नहीं है और केवल इन शब्ों को प्रडितस्थादिपत दिकया गया था दिक "और कोई
भी वोट छद्म द्वारा प्राv नहीं दिकया जाएगा" और इस अडि3दिनयम द्वारा स्पD रूप से प्रान दिकए गए शब्ों
के अलावा, कोई भी वोट प्राv नहीं दिकया जाएगा।
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 प्रॉक्सी द्वारा "।

 2003 के अडि3दिनयम 40 के माध्यम से संशो3न ने 3ारा 59 में एक परतंुक जोड़ा।

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951, तादिक "खलेु मतपत्र द्वारा" आयोजिजत होने वाली राज्य परिरष में सीटों को
भरने के लिलए चनुावों का प्राव3ान दिकया जा सके। 3ारा 59, संशो3न के बा, दिनम्नानुसार हःै -

 " 59. चुनाव में मतान का तरीका। - हर चुनाव में जहां एक मतान होता है

 वोट बलेैट द्वारा इस तरह से दिए जाएँगे दिक

 दिवदिहत और,  इस अडि3दिनयम द्वारा स्पD रूप से प्रान दिकए गए प्राव3ान के अलावा,  कोई भी वोट
कुलदिप नायर बनाम नहीं होगा।
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 यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

123

 प्रॉक्सी द्वारा प्राv दिकया जाएगा।

बशत¤ दिक प्रत्येक चुनाव में एक सीट या सीटों को भरने के लिलए वोट

 राज्य परिरष खलेु मतान द्वारा ी जाएगी।

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 के ो अन्य प्राव3ान थे जिजन्हें संशोडि3त दिकया गया था।

 2003 के अडि3दिनयम 40 द्वारा, जिजन्हें संशो3न के रूप में वर्णिणत दिकया गया है

3ारा 59 में दिकए गए संशो3न के परिरणामस्वरूप। इन अन्य प्राव3ानों पर भी इस स्तर पर ध्यान ने की
आवश्यकता ह।ै

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 का भाग VI "चुनावों से संबंडि3त दिववाों" से संबंडि3त ह।ै

इन प्राव3ानों के तहत चनुाव याडिचकाएं उच्च न्यायालयों में ायर की जाती हैं। अध्याय

 भाग VI का III "चुनाव याडिचकाओ ंके परीक्षण" से संबंडि3त ह।ै इस अध्याय के तहत आने वाली 3ारा
94, जैसा दिक मूल रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया गया था, दिनम्नानुसार हःै

 " मतान की गोपनीयता का उलं्लघन नहीं दिकया जाएगा। कोई गवाह या कोई अन्य व्यदिक्त नहीं

 यह बताना आवश्यक होगा दिक उन्होंने चुनाव में दिकसे वोट दिया ह।ै

2003 के अडि3दिनयम 40 ने उपरोक्त प्राव3ान में एक परतंुक जोड़ा ह।ै .

 संशोडि3त प्राव3ान अब दिनम्नानुसार हःै -

 " मतान की गोपनीयता का उलं्लघन नहीं दिकया जाएगा। - कोई गवाह या कोई अन्य व्यदिक्त नहीं

 यह बताना आवश्यक होगा दिक उसने चुनाव में दिकसे वोट दिया ह।ै

बशत¤  दिक यह 3ारा ऐसे गवाह या अन्य लोगों पर लागू नहीं होगी।वह व्यदिक्त जिजसने खलेु मतपत्र से
मतान दिकया हो।

 आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 का भाग VII "भ्रD आचरण और चुनाव" से संबंडि3त ह।ै

 अपरा3 "। अध्याय  I "भ्रD व्यवहार"  को परिरभादिषत करता ह।ै अध्याय  III  से संबंडि3त है  -"  चुनावी
अपरा3 "। इस अध्याय में आने वाली 3ारा 128, जैसा दिक मूल रूप से अडि3दिनयदिमत दिकया गया है
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 नीचे पढे़ः - "

 128. मतान की गोपनीयता बनाए रखना। - ( 1 ) हर अडि3कारी, क्लकI ,

एक चनुाव में मतों की रिरकॉर्डिं,ग या दिगनती बनाए रखी जाएगी, और सहायतामतान की गोपनीयता बनाए
रखने में और नहीं (जिसवाय इसके दिक

दिकसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अडि3कृत कुछ उदे्दश्य) दिकसी से सवंा करें

ऐसी गोपनीयता का उल्लघंन करने के लिलए गणना की गई कोई भी जानकारी।

• ( 2 ) कोई भी व्यदिक्त जो उप-3ारा (1) के प्राव3ानों का उल्लंघन करता है

कारावास से ,ंनीय होगा जिजसकी अवडि3 बढ़ सकती ह।ै

तीन महीने तक या जुमाIने या ोनों के साथ। "
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

2003 के अडि3दिनयम 40 ने उप-3ारा (1) में एक परतंुक जोड़ा ह ैतादिक

राज्य परिरष के चुनाव के संबं3 में एक अपवा। संशो3न के बा,  3ारा  128  की उप-3ारा  (1)
दिनम्नानुसार हःै

" 128. मतान की गोपनीयता बनाए रखना। ( 1 ) हर अडि3कारी, क्लकI ,

 अभिभकताI या अन्य व्यदिक्त जो इसके संबं3 में कोई कतIव्य दिनभाता है

 एक चनुाव में मतों की रिरकॉर्डिं,ग या दिगनती बनाए रखी जाएगी, और सहायता

 मतान की गोपनीयता बनाए रखने में और नहीं (जिसवाय इसके दिक

 दिकसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अडि3कृत कुछ उदे्दश्य) दिकसी से सवंा करें

 ऐसी गोपनीयता का उल्लघंन करने के लिलए गणना की गई कोई भी जानकारी।बशत¤ दिक इस उप-3ारा के
प्राव3ान लागू नहीं होंगे

 ऐसा अडि3कारी, लिलदिपक, अभिभकताI या अन्य व्यदिक्त जो राज्य परिरष में दिकसी सीट या सीटों को भरने
के लिलए चुनाव में ऐसा कोई कतIव्य दिनभाता ह।ै

3ारा 59,94 और 128 में संशो3नों का संचयी प्रभाव

2003 के अडि3दिनयम 40 द्वारा लाया गया आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 इस प्रकार ह ैदिक राज्य परिरष में
एक  सीट  को  भरने  के  लिलए  चनुाव  अब  "खलेु  मतान  द्वारा"  आयोजिजत  दिकए  जाने  हैं।  मतान  की
गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता अब बना ी गई है

परतंुक में उजिल्ललिखत अपवा के अ3ीन।

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव याडिचकाकताIओ  ंका प्रडितदिनडि3त्व करने वाले दिवद्वान वकील, पर बहस करते
हुए

 राज्यों की परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों की सीटों को भरने के लिलए चनुाव में मतपत्र की गोपनीयता
का सम्मान करने वाले दिववादित संशो3न को चुनौती ते हुए दिफर से  'बुदिनयाी संरचना'  जिसद्धांत का
उल्लेख दिकया गया और कहा गया दिक लोकतंत्र संदिव3ान की बुदिनयाी दिवशेषताओ ंका दिहस्सा ह।ै वे कहेंगे
दिक स्वतंत्र  और दिनष्पक्ष चुनाव हमारी  राजनीडित द्वारा अपनाए गए लोकतांदित्रक  मूlयों में  दिनदिहत  एक
अव3ारणा थी।
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आग्रह दिकए गए इन प्रारभंिभक प्रस्तावों के साथ कोई दिववा नहीं हो सकता है

याडिचकाकताIओ ंकी ओर से।

इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अडि3कृत रूप से अभिभदिन3ाIरिरत दिकया गया ह ैदिक

लोकतंत्र भारत के संदिव3ान  की एक बुदिनयाी दिवशेषता है,  जो नहीं है संदिव3ान के तहत संस के
संशो3न की शदिक्त के लिलए उ‰रायी। यह भी इस न्यायालय का सुसंगत दृदिDकोण रहा है दिक लोकतंत्र
की इमारत

इस श में स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव की व्यवस्था ह।ै ये जिसद्धांत न केवल प्रस्तावना से, जिजसे हमेशा
संदिव3ान का दिहस्सा माना जाता रहा है, बल्किlक इसके दिवभिभन्न प्राव3ानों से भी स्पD होते हैं। यदि दिकसी
के मन में अभी भी कोई संह भिछपा हुआ ह,ै तो दिनम्नलिललिखत मामलों को भेजा जा सकता है
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 इस संभI  में, लाभ के साथ।

केशवानं भारती में सीजे सीकरी के दिवचार पैराग्राफ में व्यक्त दिकए गए हैं।

292 , दिवशेष रूप से, याडिचका के संभI  में पहले खा गया है

 संघवा। उन्होंने स्पD रूप से "रिरपल्किब्लकन और ,ेमोHेदिटक रूप का उले्लख दिकया ह।ै

सरकार "मूल संरचना का गठन करने वाली दिवशेषताओ ंमें से एक के रूप में

संदिव3ान।

इसी मामले में, शेलट और ग्रोवर जे. जे. ने भी अपने अलग फैसले में,

सरकार और सपं्रभुता का रिरपल्किब्लकन और लोकतांदित्रक रूप पाया गया

ऐडितहाजिसक  पृ¡भूदिम,  प्रस्तावना,  पूरी  योजना से  स्पD ह।ै  संदिव3ान  के  अनुच्छे  368  सदिहत  इसके
प्रासंदिगक प्राव3ान।

हेगडे़ और मखुजm जे. जे. ने अपने फैसले में कहा दिक

संदिव3ान के दिवभिभन्न अन्य भागों में फैले संदिव3ान के तत्वों और मौलिलक दिवशेषताओ ंको भी प्राव3ानों में
दिन3ाIरिरत दिकया गया ह।ै

श की सपं्रभुता से संबंडि3त, रिरपल्किब्लकन और ,ेमोHेदिटक संदिव3ान का चरिरत्र "।

जे. जगमोहन रडे्डी के शब्ों में, अपने अलग फैसले में,

" मूल संरचना के तत्वों को प्रस्तावना में शाIया गया ह ैऔर उनका अनुवा दिकया गया ह।ै

संदिव3ान के दिवभिभन्न प्राव3ानों में "और" हमार ेसंदिव3ान की इमारत कई आ3ारों पर बनी हुई है और खड़ी
है ", जिजन्हें यदि हटा दिया जाता है तो इसके परिरणामस्वरूप सदंिव3ान ध्वस्त हो जाएगा और जिजसमें
जिसद्धांत शादिमल हैं।

'सपं्रभु लोकतांदित्रक गणराज्य' और 'संसीय लोकतंत्र', एक ऐसी राजनीडित जो "एक प्रडितदिनडि3 प्रणाली पर
आ3ारिरत  है  जिजसमें  लोग  दिवरो3 करते  हैं  एक-सूरे  को  खने  वाले  उम्मीवार  हो  सकते  हैं  और
मताताओ ंको उन्हें वोट ने के लिलए आमंदित्रत कर सकते हैं।

इस न्यायालय के दिवचार, जैसा दिक दिनणIय के अनुच्छे 264 में व्यक्त दिकया गया ह।ै
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 इदंिरा नेहरू गाँ3ी को इस फैसले के पहले भाग में दिनकाला गया ह।ै यहां यह दिफर से ध्यान ने के लिलए
पयाIv है दिक केशवानं भारती (उपरोक्त) में बहुमत द्वारा दिन3ाIरिरत कानून पर ध्यान दिया गया था और
इस सवाल पर दिक  "संदिव3ान की बदुिनयाी संरचनाएं क्या हैं",  यह पाया गया दिक इसमें  "संदिव3ान की
सव•च्चता, लोकतांदित्रक गणराज्य सरकार शादिमल ह"ै।

इदंिरा में फैसले के पैराग्राफ 198 में दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां

 नेहरू गां3ी (उपरोक्त) पर भी ध्यान ने की आवश्यकता ह ैक्योंदिक वे इस जिसद्धांत के संभI  में प्रासंदिगक
हैं दिक 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव' लोकतंत्र के मूल में दिनदिहत हैंः
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 - सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

" 198. केशवानं भारती के मामले में इस न्यायालय ने बहुमत से दिनणIय दिया

दिक अनुच्छे में दिनदिहत सदंिव3ान के संशो3न की शदिक्त

368 संदिव3ान की मूल संरचना में परिरवतIन की अनुमडित नहीं ता ह।ै

बहुमत का गठन करने वाले सभी सात न्याया3ीश भी सहमत थे।

दिक लोकतांदित्रक व्यवस्था मूल संरचना का दिहस्सा थी

चुनाव,  तादिक  लोग  या  तो  पुराने  को  दिफर  से  चनुने  की  ल्किस्थडित  में  हों  प्रडितदिनडि3 या,  यदि  वे  चाहें।
प्रडितदिनडि3यों को बलना

और उनके स्थान पर अन्य प्रडितदिनडि3यों का चुनाव करें। लोकतंत्र आगे बढे़गा

मताता अपनी पसं के उम्मीवारों को वोट ने की ल्किस्थडित में हो सकते हैं। लोकतंत्र वास्तव में केवल
इस दिवश्वास पर काम कर सकता ह ैदिक चनुाव हैं।

 स्वतंत्र और दिनष्पक्ष और 3ां3ली और हेरफेर नहीं, दिक वे प्रभावी हैं

वास्तदिवकता और रूप ोनों में लोकदिप्रय इच्छा का दिन3ाIरण करने के उपकरण औरकेवल रक्षा का भ्रम
पैा करने के लिलए गणना दिकए गए अनु¡ान नहीं हैं

जनमत। स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों के लिलए आवश्यक ह ैदिक उम्मीवार और

 उनके एजेंटों को अनुडिचत सा3नों या काचार का सहारा नहीं लेना चादिहए

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव की प्रदिHया में बा3ा ,ालना।

( जोर दिया गया)

मोटिंहर सिंसह दिगल बनाम। मुख्य चुनाव आयकु्त, [1978] 1 एस. सी. सी.

 एक अन्य मामला जो वतIमान संभI  में महत्वपूणI  ह।ै पैराग्राफ 2 में,

कम करने वाले शब्ों ने प्रस्तावना में दिववा का संकेत दियाः

" 2. प्रत्येक महत्वपूणI  मामले में एक अलिललिखत टिंकवतंी और अदिमट सबक ह।ै यह अपील कोई अपवा
नहीं ह,ै चाहे इसका औपचारिरक परिरणाम कुछ भी हो। संश ह,ै

जैसा दिक हम दिनणIय के अंत में खेंगे, व्यापक से संबंडि3त है
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लोकतांदित्रक चनुावों का शIन जो सर टिंवस्टन चर्तिचल ने दिकया थाबेजोड़ शब्ों में जीवंतः

" लोकतंत्र को ी जाने वाली सभी श्रद्धांजलिल में सबसे नीचे छोटा आमी ह,ै

चचाI संभवतः अत्यडि3क महत्व को कम कर सकती हैदिबन् ुसे "।

अगर हम जोड़ सकते हैं, तो छोटे, बडे़ भारतीय का अपहरण नहीं दिकया जाएगा

"थोडे़, संडिक्षv अडि3कार के कपडे़ पहने" पुरुषों द्वारा दिववेक की दिवकृडित। क्योंदिक "चाहे आप कभी भी इतने
ऊँचे हों, कानून आपके ऊपर है"। कुलदिप नायर बनाम।
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यू. ओ. 1. [ सभरवाल, सी. जे.]
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न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में चुनाव के शIन के बार ेमें बात की

ऑHेसी, जो नीचे लिलखा हःै -

 " लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाई गई सरकार ह।ै यह एक दिनरतंर सहभागी ह।ै

ऑपरशेन, एक दिवनाशकारी, आवडि3क अभ्यास नहीं। उस छोटे से आमी में

भीड़, मतान में अपने वोट को डिचदि°त करते हुए उसकी सामाजिजक लेखा परीक्षा करती है

संस और इस प्रॉक्सी का राजनीडितक दिवकlप। हालांदिक पूरा फूल

भाग लेने वाली सरकार शाय ही कभी लिखलती ह,ै न्यनूतम साख

लोक सरकार प्रत्येक कायIकाल के बा लोगों से अपील करती ह ैदिक

आत्मदिवश्वास का नवीकरण। इसलिलए हमार ेपास वयस्क मताडि3कार और सामान्य अडि3कार हैं।

संवै3ादिनक मजबूरिरयों के रूप में चनुाव "। चनुाव का अडि3कार है संदिव3ान का बहुत सार "(जूदिनयस)।
इसे थोड़ा तकI  की आवश्यकता है

मान लीजिजए दिक संसीय प्रणाली का दिल स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव है

समय-समय पर आयोजिजत, वयस्क मताडि3कार के आ3ार पर, हालांदिक सामाजिजक और

आर्णिथक लोकतंत्र बहुत अडि3क मागं कर सकता ह।ै

( जोर दिया गया)

कुछ महत्वपूणI  स्वादिमत्व अनुच्छे 92 में दिन3ाIरिरत दिकए गए थे

उजिल्ललिखत दिनणIय "सुदिव3ा के लिलए" और "सारांभिशत करने के लिलए लेशन्स "। होस्टिंl,ग्स में दिनम्नलिललिखत
शादिमल थेः -

" ...... ( 2 ) ( क) संदिव3ान एक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव पर दिवचार करता ह ैऔर

पयIवेक्षण, दिन¤शन और संचालन की व्यापक जिजम्मेारिरयां दिनदिहत करती ह।ै दिनवाIचन आयोग में दिनवाIचनों
के संचालन का दिनयंत्रण। यह
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उ‰राडियत्व में कई प्रकार की शदिक्तयाँ,  कतIव्य और कायI  शादिमल हो सकते हैं,प्रशासदिनक या अन्य,
परिरल्किस्थडितयों के आ3ार पर।

( ख) इसके पूणI  स्वरूप पर कम से कम ो सीमाएँ दिन3ाIरिरत की गई हैं।

उसका अभ्यास करें। सबसे पहले, जब संस या कोई राज्य दिव3ानमं,लचनुावों से संबंडि3त या उनके
संबं3 में वै3 कानून बनाया है,

आयोग, अनुरूपता में कायI  करगेा, न दिक इस तरह के उलं्लघन में

प्राव3ान लेदिकन जहां ऐसा कानून मौन ह ैअनुच्छे 324 का एक भं,ार है

 घोदिषत उदे्दश्य के लिलए कायI  करने की शदिक्त, तलाकशुा नहीं, 3क्का ना

 अभिभयान के साथ एक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव को आगे बढ़ाएँ। सूरा,

आयोग कानून के शासन के प्रडित उ‰रायी होगा और ईमानारी से कायI  करगेा। प्राकृडितक न्याय के
मान,ंों के अनुरूप होना

इस तरह के दिनयमों के लिलए उडिचत और यथाथIवाी रूप से इसकी आवश्यकता हो सकती हसैंवै3ादिनक
व्यवस्था के सबसे महत्वपूणI  के्षत्र में दिनष्पक्ष कारIवाई

अथाIत्। चनुाव। दिनष्पक्षता यह खने के लिलए एक ाडियत्व का आयात करती है दिक नहीं गलत करने वाले
उम्मीवार को अपनी गलती से लाभ होता ह।ै मामले को 128 रखने के लिलए

2006(8) eILR(PAT) SC 122



सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 सन्ह से पर,े प्राकृडितक न्याय दिवभिशD मामले में सदिHय और लागू होता है

 पूणI  पुनः मतान के लिलए Hम, हालांदिक पूणI  रूप से नहीं लेदिकन लचीले रूप में

 व्यावहारिरकता। क्या इसका अनुपालन दिकया गया है, इसके लिलए खलुा छोड़ दिया गया है

 न्यायाडि3करण का दिनणIय "।

( जोर दिया गया)

 मामला एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम के रूप में जI  दिकया गया। एस. गुरचरण सिंसह

 टोहरा, [1980] सप। एस. सी. सी. 53 हाथ में उदे्दश्यों के लिलए भी प्रासंदिगक ह।ै जबदिक

 आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951 के प्राव3ानों का अथI लगाते हुए इस न्यायालय ने दिनम्नलिललिखत दिवचार
व्यक्त दिकएः -

 " ...... संदिव3ान की मूल दिवशेषता को प्रभावी बनाने के लिलए एक अडि3दिनयम

 संदिव3ान की प्रस्तावना में संडिक्षv और साहसपूवIक घोषणा की गई

 लोकतांदित्रक  गणराज्य  की  व्याख्या  इस  तरह  से  की  जानी  चादिहए  जो  इसे  हाजिसल  करने  में  म
करसेंवै3ादिनक लक्ष्य। संवै3ादिनक डिक्षडितज पर लक्ष्य है

 लोकतांदित्रक गणराज्य,  एक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव,  एक फव्वारा वसंत और सावIभौदिमक वयस्क
मताडि3कार पर आ3ारिरत लोकतंत्र की आ3ारभिशला है

 श में लोकतांदित्रक संस्था की स्थापना के लिलए प्रान दिकया गया हअैडि3दिनयम "।

 ( जोर दिया गया)

मामला दिकहोतो होलोहन बनाम के रूप में जI  दिकया गया। ज़डिचल्ल ूऔर ओआरएस। , [ 1992 ]

 पूरक 2 एस. सी. सी. 651 के परिरणामस्वरूप भी इस न्यायालय द्वारा दिनम्नलिललिखत शब्ों में इसी तरह
के दिवचारों को ोहराया गयाः -

 और कानून का शासन, और स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव इसकी बुदिनयाी दिवशेषताएं हैं। लोकतंत्र। स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष चनुावों के अभिभ3ारणाओ ंमें से एक प्राव3ान है
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 चुनाव दिववाों के समा3ान के साथ-साथ दिववाों के दिनणIय के लिलए भीएक स्वतंत्र प्राडि3कारी द्वारा बा
की अयोग्यताओ ंसे संबंडि3त।

 ( जोर दिया गया)

दिक संसीय लोकतंत्र की मूल संरचना का दिहस्सा है

 पी.  वी.  नरजिसम्हा राव के मामले  (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा संदिव3ान को दिनम्नलिललिखत शब्ों में
ोहराया गया थाः

 " जैसा दिक पहले उल्लेख दिकया गया ह,ै कुलदिप नायर बनाम के तहत प्र‰ प्रडितरक्षा का उद्देश्य।
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 यू. ओ. 1. [ सभरवाल, सी. जे.]
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 दिव3ायक। स्वस्थ कायIप्रणाली के लिलए ऐसी स्वतंत्रता आवश्यक ह।ै संदिव3ान में अपनाई गई संसीय
लोकतंत्र की प्रणाली।

 संसीय लोकतंत्र की मूल संरचना का एक दिहस्सा है

 संदिव3ान "।

भारत सघं बनाम के रूप में रिरपोटI  दिकए गए मामले में। एसोजिसएशन फॉर ,ेमोHेदिटक

आरएमएस और ए.  एन.  आर. , [ 2002 ] 5  एस.  सी.  सी. 294,  इस न्यायालय ने दिनम्नानुसार
ोहरायाः -

 " 21. इसके अलावा, यह कहा जाना चादिहए दिकः ( (a) मूल संरचनाओ ंमें से एक

 हमारा संदिव3ान "सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांदित्रक रूप" ह;ै (ख) लोक सभा और दिव3ान सभा
का चनुाव वयस्क मताडि3कार के आ3ार पर होता है, अथाIत, प्रत्येक व्यदिक्त जो भारत का नागरिरक है
और जिजसकी आयु 18 वषI  से कम नहीं ह।ै ऐसी डितभिथ जो समुडिचत दिव3ानमं,ल द्वारा बनाई गई दिकसी
दिवडि3 द्वारा या उसके अ3ीन उस दिनदिम‰ दिनयत की जाए और संदिव3ान या दिकसी दिवडि3 के अ3ीन गैर-
दिनवास,  मानजिसक अस्वस्थता,  अपरा3 या भ्रD या अवै3 व्यवहार के आ3ार पर अन्यथा अयोग्य न
ठहराया जाए,

 ऐसे दिकसी भी चनुाव में मताता के रूप में पंजीकृत होने का हकार (अनुच्छे 326); (ग) दिकसी भी
संपलि‰ (अचल या चल) या दिकसी भी शकै्षभिणक योग्यता को 3ारण करना चनुाव लड़ने के लिलए पात्रता
मान,ं नहीं है; और (घ) अनुच्छे 324 के तहत, संस और प्रत्येक राज्य के दिव3ानमं,ल के लिलए
"सभी चुनावों के सचंालन"  का पयIवेक्षण,  दिन¤श और दिनयंत्रण चुनाव आयोग में दिनदिहत ह।ै  "चुनाव का
संचालन"  वाक्यांश को व्यापक आयाम का माना जाता है जिजसमें स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव कराने के
लिलए सभी आवश्यक प्राव3ान करने की शदिक्त शादिमल होगी।

 ( जोर दिया गया)

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज (पी. यू. सी. एल.) में, इस न्यायालय ने कहा दिक "यह

यह अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता ह ैदिक लोकतंत्र वयस्क मताडि3कार पर आ3ारिरत है

संदिव3ान की मूल संरचना की कला "।

इस प्रकार इस तथ्य के बार ेमें कोई संह नहीं हो सकता ह ैदिक लोकतंत्र एक बुदिनयाी बात ह।ै
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भारत के सदंिव3ान की 3ारा और लोकतंत्र के लोकतांदित्रक रूप की अव3ारणा एक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनाव प्रणाली पर दिनभIर करती ह।ै

यह रिरट याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव है

मताता का संस्थागत अडि3कार, जिजसमें यह अडि3कार शादिमल ह ैदिक एक मताता

अपनी पसं, स्वतंत्र इच्छा और दिबना दिकसी ,र के वोट ,ालने के लिलए, सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI
[2006] का समथIन करें।
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5 एस सी आर।

130

प्राv जानकारी के आ3ार पर। पसं या दिकसी भी ,र का खलुासा या

मजबूरी या लिव्हप के तहत राजनीडितक बाव भी अव3ारणा के लिखलाफ जाता ह।ै

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव, और इस तरह के ,र या मजबूरी से प्रडितरक्षा केवल तभी सुदिनडि}त की जा
सकती है जब चुनाव "गुv मतान" के जिसद्धांत पर आयोजिजत दिकया जाना हो। इन प्रस्तुडितयों की दिवस्तृत
जांच की आवश्यकता ह।ै

मतान का अडि3कार-एक संवै3ादिनक/मौलिलक अडि3कार दिवद्वान वकील ने प्रस्तुत दिकया है दिक चनुाव में
मतान करने का अडि3कार है

भारत के सदंिव3ान के तहत, जिजसमें अनुच्छे 80 (4) में दिनदिहत प्राव3ानों के अनुसार राज्य परिरष में
राज्यों के प्रडितदिनडि3यों का चनुाव शादिमल ह,ै एक मौलिलक अडि3कार नहीं तो एक सवंै3ादिनक अडि3कार ह।ै

संघ पर याडिचकाकताIओ ंद्वारा रिरलायंस को इस संभI  में रखा गया है

भारत का वी। एसोजिसएशन फॉर ,ेमोHेदिटक रिरफॉम्सI  एं, एन.  आर. ( उपयुIक्त) जिजसमें यह न्यायालय
चुनाव लड़ने वाले उम्मीवारों के बार ेमें जानने के मताता के अडि3कार पर दिवचार कर रहा था। यह पता
चलने के बा दिक ऐसा अडि3कार मौजू था, पैराग्राफ 22 में यह दिनम्नानुसार खा गया थाः

 " ...... लोकतंत्र में, समय-समय पर चनुाव आयोजिजत दिकए जाते हैं

 श के लिलए और नागरिरकों के लाभ के लिलए कुशल शासन

 मताता। सरकार के लोकतांदित्रक रूप में, मताता सबसे अडि3क होते हैं

 महत्व। उन्हें इसके आ3ार पर चुनने या दिफर से चनुने का अडि3कार है - उम्मीवार का पूवIवृ‰ और
दिपछला प्रशIन। मताता ने

 उनका प्रडितदिनडि3 बनें। मताता को तय करना है दिक उसे मतान करना चादिहए या नहीं।एक उम्मीवार
के पक्ष में जो एक आपराडि3क मामले में शादिमल ह।ै के लिलए

 चुनाव की शुद्धता और एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखते हुए, मताता हैं

 प्रडितयोदिगता के बार ेमें भिशडिक्षत और अच्छी तरह से सडूिचत होना आवश्यक हउैम्मीवार "।

 ( जोर दिया गया)

फैसले के पैराग्राफ 46 में, कानूनी और संवै3ादिनक ल्किस्थडित
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 चचाI का सारांश इस प्रकार दिया गयाः

 ( 4

 4. चुनावों की शुद्धता बनाए रखने और दिवशेष रूप से लाने के लिलए

 चुनाव की प्रदिHया में पारर्णिशता, आयोग कुलदिप नायर बनाम से पूछ सकता ह।ै
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राजनीडितक लों द्वारा दिकए गए खचI  और चुनाव की प्रदिHया में इस पारर्णिशता के बारे में उम्मीवारों में
चुनाव या पुनः चनुाव चाहने वाले उम्मीवार की पारर्णिशता शादिमल होगी। लोकतंत्र में चनुावी प्रदिHया की
एक रणनीडितक भूदिमका होती ह।ै इस श के छोटे आमी को एक उम्मीवार का पूरा दिववरण जानने का
बुदिनयाी प्राथदिमक अडि3कार होगा जो संस में उसका प्रडितदिनडि3त्व करगेा जहां उसकी स्वतंत्रता और
संपलि‰ को बां3ने के लिलए कानून बनाए जा सकते हैं।

5.  लोकतंत्र में सचूना प्राv करने के अडि3कार को पूरे समय मान्यता प्राv है और यह लोकतंत्र की
अव3ारणा से बहने वाला एक स्वाभादिवक अडि3कार ह।ै इस स्तर पर,  हम नागरिरक और राजनीडितक
अडि3कारों पर अंतराID्र ीय वाचा के अनुच्छे  19 (1) और  (2) का उल्लेख करेंगे,  जो इस प्रकार है -
इसके अंतगIतः

 " ( 1 ) हर दिकसी को अपनी राय रखने का अडि3कार होगा। हस्तके्षप।

 ( 2 ) प्रत्येक व्यदिक्त को अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता का अडि3कार होगा;

लेखन या मुद्रण में, कला के रूप में, या दिकसी अन्य माध्यम के माध्यम सेअपनी पसं से "।

7. हमारे संदिव3ान के तहत, अनुच्छे 19 (1) (ए) स्वतंत्रता प्रान करता है भाषण और अभिभव्यदिक्त।
चुनाव के मामले में मताता का भाषण या अभिभव्यदिक्त

इसमें वोट ,ालना शादिमल होगा,  अथाIत,  मताता बोलता है यावोट कर व्यक्त करें। इस उद्देश्य के
लिलए, जानकारी

 चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीवार के आपराडि3क अतीत सदिहत पूवIवृ‰ को जानने के लिलए एम. पी. या
एम. एल. ए. के लिलए चुनाव बहुत अडि3क मौलिलक और बुदिनयाी है

लोकतंत्र का अल्किस्तत्व। छोटा आमी बनाने से पहले सोच सकता है

काननू दिनमाIताओ ंके रूप में काननू तोड़ने वालों को चुनने की उनकी पसं।

 ( जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने इस प्रकार उपरोक्त मामले में दिनणIय दिया दिक एक उडिचत प्रकटीकरण

एक लोकतांदित्रक समाज में एक चुनाव में उम्मीवारों द्वारा पूवIवतm हो सकता है

सी. ई. बुडिद्धमानी से मताताओ ंद्वारा अपने दिनणIय लेते समय दिकए गए दिनणIय
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गलत जानकार और गैर-जानकार मताता द्वारा वोट ,ालना, या

 केवल एकतरफा जानकारी ना लोकतंत्र को प्रभादिवत करने के लिलए बाध्य ह ै132
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

गंभीरता से। इसलिलए, इस न्यायालय ने प्रत्येक उम्मीवार की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता
के बारे में कुछ दिन¤श दिए। ज्योडित बसु (ऊपर) में व्यक्त दिकए गए दिवचार पहले ही दिनकाले जा चकेु हैं।
यह दिफर से ध्यान दिया जा सकता ह ैदिक उस मामले में इस न्यायालय ने पाया था दिक

 " चुनने का अडि3कार, हालांदिक यह लोकतंत्र के लिलए मौलिलक है, दिवसंगत रूप से पयाIv है, न तो एक
मौलिलक अडि3कार है और न ही एक सामान्य कानून अडि3कार ह।ै यह शुद्ध और सरल,  एक वै3ादिनक
अडि3कार है "और यह दिक" कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अडि3कार नहीं है, दिनवाIडिचत होने का
कोई अडि3कार नहीं ह ैऔर चुनाव पर दिववा करने का कोई अडि3कार नहीं ह ै"।

काननू में कुछ संशो3न लाए गए थे

 भारत सघं बनाम में इस न्यायालय का दिनणIय। एसोजिसएशन। लोकतांदित्रक सु3ारों के लिलए (ऊपर)। यह
न्यायालय इस बात की जांच करने के लिलए आगे बढ़ा दिक क्या संशो3न

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज (पी. यू. सी. एल.) में काननूी थे।

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज में उपरोक्त दिवचार ज्योडित बसु के हैं।

यह जोड़ा जा सकता है दिक यही दिवचार राम कांत पां,े बनाम में भी ोहराए गए थे। भारत सघं, [1993]
2 एस. सी. सी. 438, जिजसमें यह कहा गया था, "चुनाव के लिलए उम्मीवार के रूप में मतान करने या
खडे़ होने का अडि3कार न तो मौलिलक ह ैऔर न ही नागरिरक अडि3कार ह।ै"

फैसले के पैराग्राफ 62 में शाह, जे. की दिनम्नलिललिखत दिटप्पभिणयां

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज (पी. यू. सी. एल.) (ऊपर) में, ध्यान में रखने की आवश्यकता
हःै

 " ......  ऐसा मताता जो अन्यथा अपने प्रडितदिनडि3 को चुनने के लिलए मतान करने का पात्र है,  उसे
अडि3दिनयम के तहत मताता होने का वै3ादिनक अडि3कार ह ैऔर

 यह भी एक मौलिलक अडि3कार ह ैजैसा दिक अध्याय III में दिनदिहत ह।ै यदि कोई वै3ादिनक

 प्राव3ान मौलिलक अडि3कार का हनन करता है, दिक वै3ादिनक प्राव3ानशून्य हो जाओ। चनुाव प्रदिHया में
भाग लेने के लिलए एक वयस्क का अडि3कार

 एक मताता या उम्मीवार के रूप में एक वै3 कानून द्वारा प्रडितबंडि3त दिकया जा सकता है जो यह
संवै3ादिनक प्राव3ानों का उल्लघंन नहीं करता ह।ै
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इसी मामले में, पी. वी. रडे्डी जे. ने अपने अलग फैसले में पैराग्राफ 94 में कहाः -

 ...... एक लोकतांदित्रक गणराज्य में, यह लोगों की इच्छा ह ैदिक

 सव•परिर और सरकार के अडि3कार का आ3ार बन जाता ह।ै

 गुv मतान के माध्यम से आयोजिजत मताडि3कार। इसलिलए इससे ज्याा कुछ नहीं ह।ै लोकतांदित्रक
राजनीडित के दिनवाIह के लिलए कुलदिप नायर बनाम को मताता बनाने की तुलना में महत्वपूणI  ह।ै
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 अपने प्रडितदिनडि3 का एक बुडिद्धमान और तकI सगंत चयन। इसके लिलए,

 मताता को प्रभावी ढंग से तयैार करने की ल्किस्थडित में होना चादिहए।

 राय ेना और अंततः मतान के माध्यम से उस राय को व्यक्त करना

वोट ते हैं। मतान के अडि3कार का सहवतm जो मूल है

इस प्रकार लोकतंत्र का अभिभ3ारणा ो गुना हःै सबसे पहले, राय तयैार करना।

 उम्मीवारों के बार ेमें और सूरा, कास्टिंस्टग द्वारा पसं की अभिभव्यदिक्त

मतान कें द्र पर पसंीा उम्मीवार के पक्ष में मतान। .

 मताता/नागरिरक के पास कम से कम इसके बार ेमें बुदिनयाी जानकारी होनी चादिहए

लोकतांदित्रक मूlयों को बढ़ावा ना। इस प्रकार, उडिचत की उपलब्3ता औरउम्मीवार के बार ेमें प्रासंदिगक
जानकारी को बढ़ावा ती ह ैऔर

ोनों के दृदिDकोण से बोलने और अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता

जानकारी ना और प्राv करना। मैं कहूगंा दिक ऐसे जानकारी दिनडि}त रूप से चनुाव प्रदिHया में दिनष्पक्षता
के लिलए अनुकूल होगी।

और सावIजदिनक जीवन में ईमानारी। जानकारी का खलुासा होगा

ोनों टिंबु से अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता को सुदिव3ाजनक बनाना और बढ़ाना। मताता के साथ-साथ
मीडि,या का दृदिDकोण जिजसके माध्यम से जानकारी ी जाती है

 इसे प्रचारिरत दिकया जाता ह ैऔर खलेु तौर पर बहस की जाती ह।ै

( जोर दिया गया)

पैराग्राफ 95 में, उन्होंने दिनम्नानुसार अवलोकन दिकयाः - " .

...... जैसा दिक इस न्यायालय ने एसोजिसएशन में कहा ह।ै लोकतांदित्रक सु3ार मामले के लिलए

एक मताता "मतान करके बोलता ह ैया व्यक्त करता है"। स्वतंत्रता

अभिभव्यदिक्त, जैसा दिक अनुच्छे 19 (1) (ए) द्वारा दिवचार दिकया गया ह ैजो कई मामलों में
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ओवरलपै करता है और अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता के साथ मेल खाता है, कई गुना हअैथI। इसे अभिभव्यदिक्त
तक सीदिमत रखने की आवश्यकता नहीं ह ैऔर न ही होना चादिहए।

मौलिखक या लिललिखत रूप में कुछ। द्वारा प्रकट होने का कायI

दिHया या भाषा का अथI  रामनाथ अय्यर के ग्रंथ में दिया गया ह।ै

लॉ लेल्किक्सकन (न्यायमूर्तित वाई. वी. चंद्रचूड़ द्वारा संपादित)। ध्यान रखें।

 वाक्यांश "अभिभव्यदिक्त" के व्यापक अथI  के लिलए, मतान कर सकते हैं वै3 रूप से अभिभव्यदिक्त का एक
रूप माना जाए। मतपत्र है

उपकरण जिजसके द्वारा मताता उम्मीवारों के बीच अपनी पसं व्यक्त करता है या प्रस्तावों के संबं3 में,
और उसका "वोट" उसकी पसं या चुनाव है,

 जैसा दिक उनके मतपत्र द्वारा व्यक्त दिकया गया ह ै(ए डि,क्शनरी ऑफ मॉ,नI  लीगल यूसेज के माध्यम से,

 2 एन. ,ी. ई. एन. , ए. गानIर ब्रायन द्वारा) "। व्यक्त की गई राय, संकlप या

 मतान द्वारा लिलया गया दिनणIय "को दिए गए अथ’ में से एक है न्यू ऑक्सफो,I  इलस्ट्र ेटे, डि,क्शनरी में
अभिभव्यदिक्त "वोट"।
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 यह सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] का अच्छा समथIन ह।ै 5 एस सी आर।

यह तय हो गया और इस बात पर जोर ने की आवश्यकता नहीं ह ैदिक स्वतंत्रता का मौलिलक अडि3कार

और अच्छी तरह से स्थादिपत। मैं केवल ोहराता हँू और कहता हूँ दिक स्वतंत्रता उम्मीवार के लिलए
वरीयता व्यक्त करके मतान करना स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं है

प्रमखु चिंचता के मामले के संबं3 में ख को व्यक्त करने के लिलएश और स्वयं मताता "।

( जोर दिया गया)

ज्योडित बसु बनाम में व्यक्त दिवचार का उल्लेख करने के बा। वी घोषाल) दिक चनुने का अडि3कार "न तो
एक मौलिलक अडि3कार है और न ही एक सामान्य अडि3कार"  बल्किlक  "शुद्ध और सरल,  एक वै3ादिनक
अडि3कार" ह,ै पैराग्राफ 97 में जे. रडे्डी

दिनणIय को आगे दिनम्नानुसार ेखा गयाः

" ...... प्रडितदि¡त न्याया3ीशों के प्रडित बहुत सम्मान के साथ, मैं स्पD करना चाहूगंा

दिक मतान का अडि3कार, यदि मौलिलक अडि3कार नहीं ह,ै तो दिनडि}त रूप से एक

संवै3ादिनक अडि3कार। अडि3कार संदिव3ान से उत्पन्न होता ह ैऔर

अनुच्छे  326  में  दिनदिहत  सवंै3ादिनक  जनाेश  के  अनुसार,  अडि3कार  को  क़ानून,  अथाIत्  आर.  पी.
अडि3दिनयम द्वारा आकार दिया गया ह।ै दिक, में

वै3ादिनक अडि3कार,  शुद्ध और सरल। इस स्पDीकरण के बावजू,  दिवद्वान महान्यायवाी का तकI  दिक
मतान का अडि3कार नहीं है

एक मौलिलक अडि3कार होने के नाते, वह जानकारी जो सबसे अच्छी सुदिव3ा प्रान करती है

उस अडि3कार के साथIक प्रयोग को एक अभिभन्न अगं के रूप में नहीं खा जा सकता है

दिकसी भी मौलिलक अडि3कार को पूरी तरह से पूरा दिकया जाना बाकी ह।ै यहाँ, एक अंतर हमैतान का
अडि3कार प्रान करने के बीच खींचा जाना है

अपेडिक्षत मान,ंों की पूर्तित और उस अडि3कार की पराका¡ा

दिकसी दिवशेष उम्मीवार के प्रडित अपनी पसं व्यक्त करने का अंडितम कायI

मतान से। हालांदिक प्रारभंिभक अडि3कार को पीठ पर नहीं रखा जा सकता ह।ै

मौलिलक अडि3कार का, लेदिकन, उस स्तर पर जब मताता के पास जाता है
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 मतान कें द्र और अपना वोट ,ालते हैं, उनकी अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता पैा होती ह।ै .

एक या सूर ेउम्मीवार के पक्ष में मतान करना

अपनी राय और वरीयता की अभिभव्यदिक्त और उस अंडितम चरण में

मतान के अडि3कार का प्रयोग स्वतंत्रता की उपलल्किब्3 का प्रतीक है

मताता की अभिभव्यदिक्त। यही वह जगह ह ैजहाँ अनुच्छे 19 (1) (ए) आकर्षिषत होता ह।ै
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 135

मतान की स्वतंत्रता इस प्रकार मतान के अडि3कार से अलग एक प्रजाडित है अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता
और इसलिलए इसके साथ सहायक और

जानकारी सुरडिक्षत करने के अडि3कार जैसे पूरक अडि3कार

उम्मीवार जो स्वतंत्रता के लिलए अनुकूल हैं "।

 ( जोर दिया गया)

 3माIडि3कारी, जे. ने अपने अलग फैसले में शाह, जे. से सहमडित व्यक्त की।

 इस प्रकार खा गयाः -

" 129. "स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों" पर आ3ारिरत लोकतंत्र को माना जाता है

केशवानं भारती के मामले में संदिव3ान की एक बुदिनयाी दिवशेषता।सु3ार के लिलए काननू में रिरक्तता को
भरने के लिलए पयाIv दिव3ायी इच्छाशदिक्त का अभाव

 इस न्यायालय द्वारा घोदिषत काननू के अनुसार चनुाव प्रदिHया एस.  एन.  के मामले में। लोकतांदित्रक
सु3ारों के लिलए इस न्यायालय को बाध्य करता है

संवै3ादिनक प्रदिHया में हस्तके्षप करने के लिलए एक महत्वपूणI  अंग "।

याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक मामले में बहुमत का दिवचार है

पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल लिलबटmज,  इसलिलए,  यह था दिक मतान का अडि3कार एक संवै3ादिनक
अडि3कार ह,ै इसके अलावा यह संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए) के तहत मौलिलक अडि3कार का एक
पहलू भी ह।ै

हम उपरोक्त दिनवेन से सहमत नहीं हैं। यह स्पD ह ैदिक एक जुमाIना

मतान के अडि3कार और मतान की स्वतंत्रता के बीच अंतर दिकया गया था

अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता की एक प्रजाडित,  ज्योडित बसु बनाम में दिवचार को ोहराते हुए। वी घोषाल
(ऊपर) कहते हैं दिक चनुाव करने का अडि3कार, भले ही यह लोकतंत्र के लिलए मौलिलक हो, न तो मौलिलक
अडि3कार ह ैऔर न ही सामान्य काननू का अडि3कार, बल्किlक शुद्ध और सरल, एक वै3ादिनक अडि3कार ह।ै

अन्यथा भी, यह तकI ने का कोई आ3ार नहीं ह ैदिक मतान का अडि3कार और
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राज्य परिरष में राज्य के प्रडितदिनडि3यों का चुनाव एक संवै3ादिनक अडि3कार ह।ै अनुच्छे 80 (4) केवल
चुनाव  के तरीके से संबंडि3त है राज्य परिरष की संरचना के एक पहलू के रूप  में  राज्य परिरष में
प्रडितदिनडि3। घोषणा करने वाले संवै3ादिनक प्राव3ानों में कुछ भी नहीं है

 संदिव3ान के तहत एक पूणI  अडि3कार के रूप में ऐसे चनुाव में मतान करने का अडि3कार।

दिव3ायी दिवशेषाडि3कारों और सवीं अनुसूची पर आ3ारिरत तकI

जो भी हो, दिववाास्प दिववा जो द्वारा उठाया गया है

 याडिचकाकताIओ ंका कहना है दिक राज्य परिरष के सस्यों के चनुाव का प्राव3ान सदंिव3ान में दिकया गया
है और इसलिलए यह संदिव3ान का एक दिहस्सा है और यह स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव के जिसद्धांत की
अंतर्षिनदिहत आवश्यकता ह ैदिक -
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

वोट ने का अडि3कार हमेशा वोट की गोपनीयता के अडि3कार के साथ होना चादिहए तादिक यह सुदिनडि}त
दिकया जा सके दिक वोट के माध्यम से अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता वास्तदिवक ह।ै

दिव3ायी दिवशेषाडि3कारों और सवीं अनुसूची पर आ3ारिरत तकI

श्री राव का तकI  है दिक अनुच्छे 19 (1) (ए)  के अलावा,  दिव3ानसभा के सस्य को मतान की
स्वतंत्रता की संवै3ादिनक रूप से गारटंी ह।ै

अनुच्छे  194 (1)  और  (2)  द्वारा पूणI  रूप से। जबदिक अनुच्छे  19 (1) (ए)  के तहत अडि3कार
उडिचत प्रडितबं3ों के अ3ीन है जो अनुच्छे 19 (2) के तहत काननू द्वारा लगाए जा सकते हैं, अनुच्छे
194 (1) और (2) के तहत मतान करने की स्वतंत्रता दिनरपेक्ष ह।ै वह 1964 [1965] 1 एस. सी.
आर. 413 के दिवशेष संभI  संख्या 1 और तेज दिकरण जैन और अन्य का उल्लेख करेंगे। वी. एन. संजीव
रडे्डी और अन्य। , [ 1971 ] 1 एससीआर 612।

अनुच्छे 194 सनों की शदिक्तयों, दिवशेषाडि3कारों आदि से संबंडि3त ह।ै

दिव3ानमं,लों और उनके सस्यों और सदिमडितयों का। यह अनुच्छे 105 में दिनदिहत प्राव3ानों के समान है
जो "संस के सनों और उनके सस्यों और सदिमडितयों की शदिक्तयों, दिवशेषाडि3कारों आदि" से संबंडि3त
ह।ै दिवचारा3ीन प्राव3ानों पर एक नज़र ,ालना उडिचत होगा।

अनुच्छे 105 और 194 इस प्रकार हैंः

 " 105. संस के सनों की शदिक्तयाँ, दिवशेषाडि3कार, आदि

 (1) प्राव3ानों के अ3ीन रहते हुए इसके सस्य और सदिमडितयाँ

 इस संदिव3ान और दिवदिनयदिमत करने वाले दिनयमों और स्थायी आशों के लिलए

 संस की प्रदिHया में बोलने की स्वतंत्रता होगी। संस।

 ( 2 ) संस का कोई भी सस्य दिकसी भी कायIवाही के लिलए उ‰रायी नहीं होगा।

 दिकसी भी न्यायालय द्वारा कही गई दिकसी भी बात या उसके द्वारा दिए गए दिकसी भी मत के संबं3 में

 संस या उसकी कोई सदिमडित, और कोई भी व्यदिक्त दिकसी भी सन द्वारा या उसके अडि3कार के तहत
प्रकाशन के संबं3 में ऐसा उ‰रायी नहीं होगा।

 दिकसी भी रिरपोटI , पेपर, वोट या कायIवाही की संस।
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 ( 3 )  अन्य मामलों में,  संस के प्रत्येक सन और प्रत्येक सन के सस्यों और सदिमडितयों की
शदिक्तयां,  दिवशेषाडि3कार  और  उन्मुदिक्तयां  ऐसी  होंगी  जो  समय-समय  पर  संस  द्वारा  कानून  द्वारा
परिरभादिषत की जा सकें , और जब तक इस तरह परिरभादिषत नहीं दिकया जाता है, तब तक वे उस सन
और उसके सस्यों की शदिक्तयां, दिवशेषाडि3कार और उन्मुदिक्तयां होंगी। लागू होने से तुरतं पहले सस्य
और सदिमडितयाँ

 संदिव3ान (चालीसवां संशो3न) अडि3दिनयम की 3ारा 15,

1978 .
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( 4 ) खं, (1), (2) और (3) के प्राव3ान इस संब3ं में लागू होंगे।जिजन व्यदिक्तयों को इस संदिव3ान के
आ3ार पर बोलने का अडि3कार है

दिकसी सन की कायIवाही में भाग लेना और अन्यथा संस या उसकी कोई सदिमडित जो उनके संबं3 में
लागू होती ह ै-

 इस संदिव3ान और दिवदिनयदिमत करने वाले दिनयमों और स्थायी आशों के लिलए दिव3ान-मं,ल की प्रदिHया
में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

 प्रत्येक राज्य का दिव3ानमं,ल।

 दिकसी भी अालत में दिकसी भी बात या दिए गए दिकसी भी वोट के संबं3 में कायIवाहीउसके द्वारा
दिव3ानमं,ल या उसकी दिकसी सदिमडित में, और कोई व्यदिक्त नहीं

 प्राडि3करण द्वारा या उसके अ3ीन प्रकाशन के संबं3 में इतना उ‰रायी होगा

 ऐसे दिव3ानमं,ल के दिकसी सन की दिकसी रिरपोटI , कागज, मतों या

 कायIवाही।

 ( 3 ) अन्य मामलों में, एक की शदिक्तयाँ, दिवशेषाडि3कार और उन्मुदिक्त

 परिरभादिषत, उस सन और उसके सस्यों के होंगे और3ारा 26 के लागू होने से तुरतं पहले सदिमडितयाँ

 संदिव3ान (चालीसवां संशो3न) अडि3दिनयम, 1978)। ( 4 ) खं, (1), (2) और (3) के प्राव3ान इस
संबं3 में लागू होंगे।

 जिजन व्यदिक्तयों को इस संदिव3ान के आ3ार पर बोलने का अडि3कार है

 दिकसी राज्य का दिव3ानमं,ल या उसकी कोई सदिमडित,  जिजसमें वे लागू होते हैं,  उस दिव3ानमं,ल के
सस्यों के संबं3 में।

1964 [1965] 1 एस. सी. आर. 413 के दिवशेष संभI  संख्या 1 में, यह न्यायालय

अनुच्छे 194 में दिनदिहत प्राव3ानों की जांच की। ये मुद्दे उच्च न्यायालय और राज्य दिव3ानमं,ल के बीच
संवै3ादिनक संबं3ों से संबंडि3त थे। भारत के राD्र पडित ने अनुच्छे 143 (1) के तहत इसका संभI  दिया
था।
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 उ‰र प्रश राज्य की दिव3ानसभा और उच्च न्यायालय के ो न्याया3ीशों से जुडे़ दिववा की पृ¡भूदिम में
न्यायालय। मामले के तथ्यात्मक मैदिट्रक्स से पता चलता ह ैदिक राज्य दिव3ानसभा ने अपनी अवमानना के
लिलए एक व्यदिक्त को जेल भेज दिया था। कैी ने एक याडिचका सुप्रीम कोटI  रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी.
पी. को प्राथदिमकता ी थी।
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याडिचका ायर करके और जमानत ते हुए,  उच्च न्यायालय के न्याया3ीशों ने राज्य दिव3ानमं,ल की
अवमानना भी की थी और इस प्रकार उक्त उच्च न्यायालय के ो न्याया3ीशों के लिखलाफ प्रदिHया जारी
की थी। इस न्यायालय ने पाया दिक अनुच्छे  194 (1)  यह स्पD करता है दिक  "प्रत्येक  राज्य के
दिव3ानमं,ल में बोलने की स्वतंत्रता जो वह दिन3ाIरिरत करता ह,ै इसके अ3ीन ह ै-

संदिव3ान के उपबं3ों और दिव3ानमं,ल की प्रदिHया को दिवदिनयदिमत करने वाले दिनयमों और स्थायी आशों
के लिलए और उक्त खं, की व्याख्या करते समय इस बात पर जोर ना आवश्यक है दिक संदिव3ान के वे
उपबं3 जिजनके अ3ीन रहते हुए बोलने की स्वतंत्रता प्रान की गई है,

संदिव3ान के सामान्य प्राव3ान नहीं, बल्किlक उनमें से केवल वही प्राव3ान हैं जो दिव3ानम,ंल की प्रदिHया
के दिवदिनयमन से संबंडि3त हैं। इस दृदिDकोण में, यह इस न्यायालय की राय थी दिक जबदिक अनुच्छे 194
(1) "दिव3ायी कक्ष के भीतर दिव3ायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रान करता है", अनुच्छे 194 (2)
"यह स्पD करता ह ैदिक स्वतंत्रता शाल्किब्क रूप से पूणI  और दिनरकुंश ह"ै।

तेज दिकरण जैन बनाम। एन. संजीव रडे्डी (ऊपर), मुद्दा था

क्या संदिव3ान के अनुच्छे 105 (2) को ध्यान में रखते हुए संस में जो कहा गया था, उसके संब3ं में
अालत में कायIवाही की जा सकती ह।ै यह इस आरोप पर प्रडितवादियों के लिखलाफ ायर दिकए गए
हजाIने के मकुमे से उत्पन्न हुआ दिक उन्होंने शंकराचायI  के लिखलाफ ध्यानाकषIण प्रस्ताव के ौरान
लोकसभा में मानहादिनकारक बयान दिए थे। उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव के लिखलाफ फैसला सनुाया
था। 1964 के दिवशेष संभI  संख्या 1 में इस न्यायालय के एक अवलोकन के लिलए अपील में संभI  दिया
गया था, जहां संदिव3ान के अनुच्छे 212 के प्राव3ानों से दिनपटने वाले इस न्यायालय ने बताया था दिक
उस अनुच्छे के तहत प्रडितरक्षा की कभिथत अदिनयदिमतता के लिखलाफ थी प्रदिHया लेदिकन एक अवै3ता के
लिखलाफ नहीं, और तकI  दिया दिक वही जिसद्धांत यह दिन3ाIरिरत करने के लिलए लागू दिकया जाना चादिहए दिक
क्या जो कहा गया था वह कॉलिंलग अटेंशन मोशन पर चचाI के बाहर था। यह प्रस्तुत दिकया गया था दिक
अनुच्छे 105 (2) द्वारा ी गई प्रडितरक्षा संस के कायI  के लिलए प्रासंदिगक थी न दिक दिकसी ऐसी चीज के
लिलए जो पूरी तरह से अप्रासंदिगक थी।

अपीलार्णिथयों की लीलों पर दिवचार करते हुए इस न्यायालय ने दिनम्नानुसार अभिभदिन3ाIरिरत दिकयाः

 " हमार ेदिनणIय में लेख के प्राव3ानों को पढ़ना संभव नहीं ह।ै

 सुझाए गए तरीके से। लेख का अथI  वही ह ैजो वह भाषा में कहता ह।ै
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 जो इससे अडि3क स्पD नहीं हो सकता था। यह लेख अन्य बातों के साथ प्रडितरक्षा प्रान करता ह।ै
"संस में कुछ भी कहा गया" के संब3ं में। शब् "कुछ भी" कुलदिप नायर बनाम।
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यह सबसे व्यापक महत्व का ह ैऔर "सब कुछ" के बराबर ह।ै एकमात्र

 सीमा "संस में" शब्ों से उत्पन्न होती ह ैजिजसका अथI  है

संस की बठैक और कायI  के ौरान

संस। हम केवल लोकसभा में भाषणों के बारे में चिंचडितत हैं।एक बार यह सादिबत हो गया दिक संस की
बठैक चल रही थी और इसका काम था

 लेन-न दिकया जा रहा है, उस व्यवसाय के ौरान कुछ भी कहा गया था

दिकसी भी न्यायालय में कायIवाही से मुक्त यह प्रडितरक्षा केवल नहीं है

 पूणI  लेदिकन जैसा होना चादिहए वैसा ही ह।ै यह संस का सार ह।ै

सरकार की प्रणाली जिजसके लिलए जन प्रडितदिनडि3यों को स्वतंत्र होना चादिहए

 काननूी परिरणामों के ,र के दिबना ख को व्यक्त करें। वे क्या कहते हैं।

सस्यों की भावना और अध्यक्ष द्वारा कायIवाही का दिनयंत्रण।इस मामले में अालतों का कोई कहना नहीं
ह ैऔर वास्तव में उनका कोई कहना नहीं होना चादिहए।

 ( जोर दिया गया)

 दिवद्वान वकील का यह तकI  ह ैदिक ऐसा ही होना चादिहए

राज्यों  की  दिव3ानसभाओं के  सस्यों  के  दिवशेषाडि3कारों  से  संबंडि3त  अनुच्छे  194 (2)  में  दिनदिहत
प्राव3ान के ायर ेऔर अवडि3 के बार ेमें व्याख्या जो चनुाव के लिलए राज्यवार दिनवाIचक महादिवद्यालयों का
गठन करते हैं।

अनुच्छे 80 (4) के प्राव3ानों के तहत राज्य परिरष में प्रत्येक राज्य के प्रडितदिनडि3। वकील का तकI  है
दिक अनुच्छे  194 (2)  से दिनकलने वाले काननूी परिरणामों के ,र के दिबना अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता
अनुच्छे  80 (4)  के तहत दिनवाIचक मं,ल के रूप में  अपने  कायI  का दिनवIहन  करते समय दिव3ान
सभाओ ंके सस्यों को दिमलनी चादिहए।

यह तकI , हालांदिक आकषIक ह,ै इसमें दिकसी भी दिवश्वास के योग्य नहीं है
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हाथ में संभI। अनुच्छे  80  के तहत चुनाव से संबंडि3त कायIवाही अनुच्छे  194  के अथI  के भीतर
"राज्य  दिव3ानमं,ल  के  सन"  की  कायIवाही  नहीं  ह।ै  यह  दिव3ान  सभा  के  दिनवाIडिचत  सस्य  हैं  जो
प्रडितदिनडि3 के चुनाव के लिलए दिनवाIचक मं,ल का गठन, अनुच्छे 80 के तहत

 राज्य की परिरष में उस राज्य को आवंदिटत सीट को भरने के लिलए। यह उल्लेखनीय है दिक यह पूरी
दिव3ानसभा नहीं है जो दिनवाIचक मं,ल बन जाती है, बल्किlक केवल सस्यों की दिनर्षिD शे्रणी होती ह।ै जब
ऐसे सस्य दिकसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो वे संदिव3ान के तहत दिव3ानसभा को सौंपे गए काय’ का
दिनवIहन करने के लिलए ऐसा नहीं करते हैं। चुनाव में उनकी भागीारी केवल मताताओ ंकी उनकी पन
क्षमता के कारण होती ह।ै चनुाव। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक द्वारा वोट ,ालने का कायI , जो उन सभी
के साथ एक साथ या एक ही समय में उपल्किस्थत होने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मताडि3कार का
प्रयोग ह,ै न दिक दिव3ाडियका की कायIवाही।
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यह सवीं अनुसूची के आ3ार पर तक’ को लेने का समय ह।ै

संदिव3ान में सवीं अनुसचूी को जोड़ा गया था (पचास)

सूरा संशो3न)  अडि3दिनयम, 1985,1  माचI  1985  से प्रभावी। उद्देश्यों और कारणों में घोदिषत उक्त
संशो3न का उद्देश्य मुकाबला करना था

"राजनीडितक लबल की बुराई" जो "राD्र ीय चिंचता का दिवषय" रही है और जिजसके खतरे में "राजनीडितक
लबल को कमजोर करने" की शदिक्त ह।ैहमार ेलोकतंत्र की नींव और इसे बनाए रखने वाले जिसद्धांत "।

उक्त संशो3न में अनुच्छे 102 में उप-अनुच्छे (2) भी जोड़ा गया और

191 जो Hमशः संस के सनों और राज्य दिव3ानमं,ल के सनों की सस्यता के लिलए अयोग्यताओं
से संबंडि3त था। का अनुच्छे 1 (ए)

 सवीं अनुसूची "सन" के लिलए अपने आवेन की भी पुदिD करती है जिजसका अथI  "संस का सन या
दिव3ान सभा या,यथाल्किस्थडित,  दिकसी राज्य के दिव3ानमं,ल का कोई भी सन। नए उप-अनुच्छेों ने
समान शब्ों में घोषणा की दिक "यदि कोई व्यदिक्त सवीं अनुसचूी के तहत अयोग्य घोदिषत दिकया जाता है
तो उसे उक्त सनों में से दिकसी एक का सस्य होने के लिलए अयोग्य घोदिषत दिकया जाएगा।"  सवीं
अनुसूची के पैराग्राफ 2 को, यहाँ सामान्य रूप से, दिनम्नानुसार दिनकाला जा सकता हःै --

 " 2. लबल के आ3ार पर अयोग्यता। ( 1 ) दिवषय के अ3ीन पैराग्राफ 4 और 5 के प्राव3ान, से
संबंडि3त सन का सस्य

 दिकसी भी राजनीडितक ल को सस्य होने के लिलए अयोग्य ठहराया जाएगाघर।

 ( क) XXXXXXX; या ( (ख) यदि वह उस राजनीडितक ल, जिजससे वह संबंडि3त है, या इस संबं3 में
उसके द्वारा प्राडि3कृत दिकसी व्यदिक्त या प्राडि3कारी द्वारा जारी दिकए गए दिकसी दिन¤श के दिवपरीत ऐसे सन
में मतान करता ह ैया मतान करने से अनुपल्किस्थत रहता ह,ै

 दिकसी भी मामले में, ऐसे राजनीडितक ल, व्यदिक्त या प्राडि3करण की पूवI  अनुमडित प्राv करना और इस
तरह के मतान या अनुपल्किस्थडितऐसे राजनीडितक ल, व्यदिक्त या प्राडि3करण द्वारा माफ कर दिया गया

 इस तरह के मतान या अनुपल्किस्थडित की तारीख से पंद्रह दिन।

स्पDीकरण। इस उप-अनुच्छे के प्रयोजनों के लिलए
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 ( क) सन का कोई दिनवाIडिचत सस्य उस राजनीडितक ल, यदि कोई हो, का सस्य समझा जाएगा,
जिजसके द्वारा उसे उम्मीवार के रूप में स्थादिपत दिकया गया था।

 ऐसे सस्य के रूप में चनुाव;

( ख) दिकसी सन का नादिमत सस्य 141 होगा।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

( (i) जहां वह अपनी डितभिथ पर दिकसी राजनीडितक ल का सस्य ह।ै

 ऐसे सस्य के रूप में नामाकंन, ऐसे राजनीडितक से संबंडि3त माना जाएगा पाटm;

( (ii) दिकसी अन्य मामले में, राजनीडितक ल से संबंडि3त माना जाएगा।

 जिजसमें से वह पहले सस्य बन जाता ह ैया, जैसा भी मामला हो, बन जाता ह।ै

 छह महीने की समादिv से पहले जिजस तारीख को वह अपना प ग्रहण करता ह।ै

 मामला अनुच्छे 188 का हो सकता ह।ै XXXXXXX "

यह याडिचकाकताIओ ंका तकI  ह ैदिक तथ्य यह ह ैदिक चनुाव को भरने के लिलए

राज्य की दिव3ान सभा द्वारा राज्य परिरष में सीटों में 'मतान' शादिमल ह,ै सवीं अनुसचूी के जिसद्धांत
आकर्षिषत होते हैं। उनका तकI  है दिक सवीं अनुसूची के लागू होने से ही पता चलता है दिक खलुी मतपत्र
प्रणाली में रुझान हसैंदिव3ान और आर.  पी.  अडि3दिनयम के प्राव3ानों के अलावा पूरी चुनाव प्रदिHया के
साथ-साथ इसकी पदिवत्रता को भी दिवफल करने के लिलए। उनका कहना है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली,
सवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के खतरे के साथ दिमलकर एक राजनीडितक ल को लिव्हप जारी करने
और उम्मीवार को शदिक्त प्रशIन द्वारा चुने जाने के लिलए चनुाव को कम कर ती ह।ै याडिचकाकताIओं के
अनुसार, इसके परिरणामस्वरूप मनीबगै वाले लोग राज्य परिरष में सीटों पर कब्जा कर लेंगे।

याडिचकाओ ंका दिवरो3 करने वाले उ‰राता सूरी ओर तकI  ेंगे

 दिक सवीं अनुसचूी राज्य परिरष में चुनाव पर लागू नहीं होती ह।ै इसका अनपु्रयोग दिव3ानमं,ल की
कायIवाही तक  ही सीदिमत  है और  इसका  आर.  पी.  अडि3दिनयम  के  तहत आयोजिजत  चुनाव पर  कोई
अनपु्रयोग नहीं ह।ै दिफर भी, दिवद्वान वकील तकI ेंगे, बनाने के पीछे के जिसद्धांत खलुी मतपत्र द्वारा चनुाव
सवीं अनुसूची में संवै3ादिनक प्राव3ानों को आगे बढ़ाते हैं।

 यह ध्यान में रखना होगा दिक पाटm प्रणाली में अच्छी तरह से मान्यता प्राv है

 भारतीय  संभI।  आर.  पी.  अडि3दिनयम,  1951  की  3ारा  29-ए  से  29-सी  राजनीडितक  लों  के
पंजीकरण और उनके कुछ दिवशेषाडि3कारों और ाडियत्वों की बात करती ह।ै

एस. आर. बोम्मई में, इस न्यायालय ने दिनम्नानुसार दिनणIय दियाः

हमारे सवंै3ादिनक कानून के पहलू को हमने बहुलवाी तरीके से अपनाया ह।ैलोकतंत्र। इसका अथI  है,
अन्य बातों के अलावा, एक बहुलीय प्रणाली।
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 संघवा की प्रकृडित जो भी हो,  तथ्य यह है दिक जैसा दिक कहा गया है दिक सव•च्च न्यायालय रिरपोटI
[2006] एस. यू. पी. पी.
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 5 एस सी आर।

ऊपर, संदिव3ान के प्राव3ानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य है

घटक राजनीडितक इकाई और एक दिवशेष कायIकारी होना चादिहए और

संघ के रूप में एक ही प्रदिHया द्वारा दिनवाIडिचत और गदिठत दिव3ानमं,ल

सरकार। हमारी राजनीडितक और चनुावी प्रणाली के तहत, राजनीडितक ल राज्य और राD्र ीय स्तर पर या
दिवशेष रूप से राज्य में काम कर सकते हैं।

स्तर। दिवभिभन्न राज्यों में दिवभिभन्न राजनीडितक ल हो सकते हैं और

राD्र ीय स्तर पर। नतीजतन, परिरल्किस्थडितयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे दिक वास्तव में

उनके पास है, जब दिवभिभन्न राज्यों में स‰ा में राजनीडितक ल और

कें द्र में अलग हो सकता ह।ै यह भी हो सकता है-जैसा दिक हुआ है आज तक राजनीडितक सौबाजी,
समायोजन और

समझते हुए, एक राज्य स्तर की पाटm एक के उम्मीवारों को चनुने के लिलए सहमत हो सकती है

संस में राD्र ीय स्तर की पाटm और इसके दिवपरीत। का यह मोजे़क

राजनीडितक जीवन का दिवदिव3 स्वरूप संभादिवत रूप से एक बहुलवाी में दिनदिहत ह।ै

हमार ेजैसे बहु-लीय लोकतंत्र। इसलिलए राजनीडितक प्रलोभन

 स‰ा में पाटm या ल (गठबं3न सरकार में) को अल्किस्थर करने के लिलए

या राज्य में सरकार को बखाIस्त कर ें जो एक ही राजनीडितक संगठन द्वारा नहीं चलाई जा रही ह।ै

पाटm या पार्षिटयाँ लुIभ नहीं हैं और वास्तव में काम करने का अनुभव

संदिव3ान की स्थापना के बा से अनुच्छे 356 (1) से पता चलता ह ैदिक

राज्य सरकारों को बखाIस्त कर दिया गया ह ैऔर दिव3ायी

अप्रासंदिगक, आपलि‰जनक और अनुडिचत होने पर दिव3ानसभाओ ंको भंग कर दिया गया

आ3ार। अब तक प्राव3ान के तहत दिबजली का उपयोग अडि3क पर दिकया गया ह।ै

90 से अडि3क मौकों पर और लगभग सभी मामलों में सरकारों के लिखलाफ दिवपक्ष में राजनीडितक ल।
अगर बहुलवा और बहुलवा का ताना-बाना
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लोकतंत्र और श की एकता और अखं,ता होनी चादिहए

संरडिक्षत, परिरल्किस्थडितयों में न्यायपालिलका एकमात्र संस्था है जोव्यवस्था और राD्र  के रक्षक के रूप में कायI
कर सकते हैं।

( जोर दिया गया)

केशवानं में पृ¡ 485-486 पर दिखाई ने वाली कुछ दिटप्पभिणयाँ

i भी प्रासंदिगक हैं और यहाँ नीचे दिनकाले गए हैंः -

" इसके अलावा हमारी तरह एक संसीय लोकतंत्र आ3ार पर कायI  करता है

पाटm प्रणाली। पाटm प्रणाली के सचंालन के तंत्र साथ ही कैदिबनेट सरकार की व्यवस्था ऐसी ह ैदिक लोग

दिवस्तृत कानून बनाने के मामले में समग्र रूप से बहुत कम दिनयंत्रण हो सकता ह।ै

" ग. आ3ुदिनक राज्य में व्यावहारिरक रूप से हर मुद्दे पर, लाखों लोगों ने चिंचता व्यक्त की

मताता प्रस्तादिवत समा3ानों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।
मात्रा के अच्छे रगंों की अनुमडित ने के लिलए मंच बहुत बड़ा ह।ै

भे जनता के दिमाग पर ख को प्रभादिवत करते हैं।
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 इसमें शाय ही कभी कुलदिप नायर बनाम होता ह।ै यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 143

 सूक्ष्म समायोजन दिकए जाने चादिहए।  " (  लास्कीः एक व्याकरणराजनीडित,  पाँचवाँ संस्करण।  ,  पीपी।
313-314 ) . "

 ( जोर दिया गया)

संदिव3ान की सवीं अनुसचूी के महत्व को मान्यता ती ह ै-

परिरषें। सवीं अनुसूची की वै3ता को दिवभिभन्न मुद्दों पर चनुौती ी गई थी अन्य बातों के साथ-साथ यह
आ3ार दिक एक राजनीडितक ल एक लोकतांदित्रक इकाई नहीं है और संस सस्यों पर चाबुक लगाना
इसके अनुसार नहीं था -

 संव3ैादिनक योजना। इस तकI  को खारिरज करते हुए,  इस न्यायालय ने कहा दिक संस के लिलए यह
प्राव3ान करने के लिलए खलुा ह ैदिक उसके सस्य, जो चुने गए हैं

 पाटm के दिटकट पर पाटm द्वारा लिलए गए दिनणIयों के अनुसार कायI  करें, न दिक उसके लिखलाफ।

दिकहोतो होल्लोहन बनाम। ज़डिचल्लू (ऊपर), यह माना गया था दिकः

" 43. संसीय लोकतंत्र में इस बात की परिरकlपना की गई ह ैदिक इससे संबंडि3त मामले

 सरकार की नीडितयों के कायाIन्वयन पर चचाI की जानी चादिहए

जनता के दिनवाIडिचत प्रडितदिनडि3। बहस, चचाI और

इसलिलए,  अनुनय लोकतांदित्रक  व्यवस्था  का सा3न और सार ह।ैप्रदिHया। बहस के  ौरान  सस्यों ने
दिवभिभन्न टिंबओु ंको सामने रखा

खने के लिलए। एक ही राजनीडितक ल के सस्य भी हो सकते हैं दिकसी मामले पर मतभे हैं और उन्हें
व्यक्त कर सकते हैं।

इसके परिरणामस्वरूप पयाIv संशो3न,  और यहां तक दिक वापसी भी हुईदिवचारा3ीन प्रस्ताव।  दिवभिभन्न
दिवषयों पर बहस और अभिभव्यदिक्त

इस प्रकार, दृदिDकोण एक आवश्यक और स्वस्थ उदे्दश्य की पूर्तित करते हैं

संसीय लोकतंत्र की कायIप्रणाली। कभी-कभी ऐसी अभिभव्यदिक्त

सन में बहस के ौरान दिवचारों के कारण मतान हो सकता ह ैया
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लगत आ3ार के अलावा सन में मतान करने से परहेज करना।

इसकी अपनी राजनीडितक ल्किस्थरता और सामाजिजक उपयोदिगता इस तरह के साझा काय’ पर दिनभIर करती
ह।ैउन लोगों को आगे बढ़ाने के लिलए इसके सस्यों की मान्यताओ ंऔर ठोस कारIवाई

आम  तौर  पर  माने  जाने  वाले  जिसद्धांत।  इसके  सस्यों  को  मतान  करने  की  कोई  भी  स्वतंत्रतावे
राजनीडितक ल की घोदिषत नीडितयों से स्वतंत्र रूप से खशु हैं

यह न केवल अपनी सावIजदिनक छदिव और लोकदिप्रयता को शर्मिंमा करगेा, बल्किlक सव•च्च न्यायालय रिरपोटI
[2006] एस. यू. पी. पी. को भी शर्मिंमा करगेा।
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5 एस सी आर।

 इसमें जनता के दिवश्वास को कम करता है,  जो अंडितम दिवश्लेषण में,  इसके दिनवाIह का स्रोत है-नहीं,
वास्तव में, इसका अल्किस्तत्व ही ह।ै पाटm के भीतर बहस दिनडि}त रूप से एक अलग बात ह।ै लेदिकन एक ही
राजनीडितक ल के सस्यों द्वारा अलग-अलग रुख की सावIजदिनक छदिव पर ध्यान नहीं दिया जाता ह।ै

राजनीडितक परपंरा, चीजों की एक वांछनीय ल्किस्थडित के रूप में। संस के काय’, अभ्यास और प्रदिHया पर
दिग्रदिफ़थ और राइल (1989 संस्करण, पी। 119)

 कहोः

“ साझा मान्यताओ ंपर आ3ारिरत होने के कारण पाटm के प्रडित वफाारी आशI  ह।ै ए.

 दिवभाजिजत पाटm को मताता संह के साथ खते हैं। यह ह।ै

सस्यों के लिलए अपने नेताओ ंकी राय स्वीकार करना स्वाभादिवक ह ैऔर

 दिवभिभन्न प्रकार के मामलों पर प्रवक्ता जिजन पर वे सस्य

इसलिलए यह समझ में आता ह ैदिक एक सस्य जो पाटm को अस्वीकार करता हएैक अवसर पर भी चाबुक
ध्यान आकर्षिषत करगेी और अडि3क

सहानुभूडित की तुलना में आलोचना। आवश्यकता पड़ने पर मतान से रू रहना

पाटm द्वारा वोट ना कुछ ह तक अदिवश्वसनीयता का सुझाव ना ह।ै वोट करने के लिलए

पाटm के लिखलाफ बेवफाई ह।ै परहेज़ में सूरों के साथ शादिमल होना या

सूर ेपक्ष के साथ मतान करने से साजिजश की गं3 आती ह।ै

( जोर दिया गया)

एक सस्य पर अयोग्यता जो राजनीडितक ल द्वारा जारी "दिकसी भी दिन¤श" के दिवपरीत मतान करता है
या  मतान  से  रू  रहता  ह।ै  हालाँदिक,  प्राव3ान  ो  अपवाों  को  मान्यता  ता  हःै  एक  जब  सस्य
राजनीडितक ल से मतान करने या मतान से रू रहने की पूवI  अनुमडित प्राv करता है और सूरा जब
सस्य ने ऐसी अनुमडित प्राv दिकए दिबना मतान दिकया है लेदिकन राजनीडितक ल द्वारा उसकी कारIवाई
को माफ कर दिया गया ह।ै यह प्राव3ान स्वयं इस संभावना को समायोजिजत करता है दिक ऐसे अवसर हो
सकते हैं जब कोई सस्य उस पाटm के दिन¤श के दिवपरीत मतान कर सकता है या मतान से रू रह
सकता है जिजससे वह संबंडि3त ह।ै यह अपने आप में दिफर से पैराग्राफ 2 (1) के खं, (बी) में "दिकसी भी
दिन¤श" की अभिभव्यदिक्त की उडिचत समझ और दिनमाIण के लिलए एक संकेत प्रान कर सकता है दिक क्या
वास्तव में पक्ष के सभी दिन¤शों या चाबुकों में वै3ादिनक परिरणाम शादिमल हैं या क्या असा3ारण प्रकृडित और
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शदिक्त के व्यापक होने और बहुत गंभीर परिरणामों को ध्यान में रखते हुए जो ", सीजे. जे. के अत्यडि3क ,ं
सदिहत प्रवादिहत होते हैं।
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल

अयोग्यता अभिभव्यदिक्त को एक सीदिमत अथI  दिया जाना चादिहए

 के उद्देश्यों और उदे्दश्यों द्वारा इंदिगत संभ’ के लिलए इसका संचालन सवीं अनुसूची। हम इस पहलू पर
अलग से दिवचार करेंगे।

 ( जोर दिया गया)

पैराग्राफ 122 में, इस न्यायालय ने दिनम्नानुसार दिनणIय दियाः

122. पैराग्राफ 2 (1) (बी) का अथI  लगाते हुए इसे नजरअंाज नहीं दिकया जा सकता ह ैदिक

संदिव3ान के तहत संस के साथ-साथ राज्य के सस्यदिव3ाडियका को इस स्वतंत्रता के बावजू सन में
बोलने की स्वतंत्रता प्राv ह।ै

संदिव3ान और दिनयमों के प्राव3ानों के अ3ीन है और सन की प्रदिHया को दिवदिनयदिमत करने वाले स्थायी
आश [अनुच्छे 105 (1)]

और अनुच्छे 194 (1)]। पैराग्राफ द्वारा लगाई गई अयोग्यता

2 ( 1 ) ( ख) इसका इस तरह से अथI  लगाया जाना चादिहए दिक उक्त पर अनडुिचत प्रभाव न पडे़।

 दिकसी सस्य की बोलने की स्वतंत्रता। यह संभव होगा यदि अनुच्छे

2 ( 1 ) ( ख) अंतर्षिनदिहत उदे्दश्य को ध्यान में रखते हुए अपने ायर ेमें सीदिमत ह।ै

सवीं अनुसूची में दिनदिहत संशो3न, अथाIत्,

प के प्रलोभन से पे्ररिरत राजनीडितक लबल की बुराई या शरारतया अन्य समान दिवचार। उक्त उदे्दश्य
को प्राv दिकया जाएगा यदि

मतान करने या अनपुल्किस्थत रहने के आ3ार पर अयोग्यता

एक सस्य द्वारा मतान से उन मामलों तक सीदिमत ह ैजहाँ एक परिरवतIन

सरकार के लाए जाने या रोके जाने की संभावना है, जैसा दिक मामला है

इस तरह के मतान या बदिहष्कार के परिरणामस्वरूप या जब ऐसा मतान हो सकता है

2006(8) eILR(PAT) SC 122



या संयम एक ऐसे मामले पर ह ैजो एक प्रमुख नीडित और कायIHम था।

जिजस पर सस्य जिजस राजनीडितक ल से संबंडि3त ह,ै चला गया

 जनमत संग्रह। इस उदे्दश्य के लिलए राजनीडितक ल द्वारा दिए गए दिन¤श

इससे संबंडि3त सस्य,  जिजसका उल्लंघन हो सकता है पैराग्राफ  2 (1) (बी)  के तहत अयोग्यता को
सीदिमत करना होगा

सरकार में दिवश्वास या अदिवश्वास के प्रस्ताव पर मतान

या जहाँ दिवचारा3ीन प्रस्ताव दिकसी ऐसे मामले से संबंडि3त है जोराजनीडितक ल की एक अभिभन्न नीडित
और कायIHम था

जिजसके आ3ार पर यह मताताओं तक पहँुचा। मतान  या बदिहष्कार राजनीडितक  ल के दिन¤श के
लिखलाफ दिकसी सस्य द्वारा मतान करने से

इस तरह के प्रस्ताव पर कायIHम की अस्वीकृडित होगी

जिजसके आ3ार पर वह मताताओ ंके सामने गए और ख को प्राv दिकया

दिनवाIडिचत और इस तरह के मतान या बदिहष्कार का उल्लंघन होगा

 मताताओ ंद्वारा उन पर दिवश्वास व्यक्त दिकया गया।

( जोर दिया गया)
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 यह महत्व के दिबना नहीं ह ैदिक, मामले में अपवा को छोड़कर

 दिनIलीयों  ने,  जो  बहुत  कम  हैं,  अनुभव  से  पता  चला  है  दिकराजनीडितक  ल  हैं  जो  ज्याातर
दिव3ानसभाओ ंके सस्यों की स्थापना करते हैं

कें द्र में या राज्यों में। हम दिन3ाIरिरत नामांकन पत्रों का भी उले्लख कर सकते हैं।

राज्य परिरष के चुनाव के लिलए चुनाव संचालन दिनयम, 1961 के तहत, फॉमI  2-सी होने के नाते, या
राज्य दिव3ानसभा के चुनाव के लिलए,

फॉमI  2 बी होने के कारण, जिजनमें से प्रत्येक के लिलए एक घोषणा की आवश्यकता होती है

उम्मीवार उस राजनीडितक ल के दिववरण के बार ेमें जिजसने उसे चनुाव में स्थादिपत दिकया ह।ै यह घोषणा
दिनवाIडिचत दिव3ायकों को इस मामले में बाध्य करती है दिक सभी मामलों में राजनीडितक ल के प्रडित दिन¡ा,
और हम पाते हैं दिक अटॉनm जनरल ने राज्यों की परिरष के चनुाव में दिकसी दिवशेष उम्मीवार को पाटm
का समथIन ने में कोई गलती नहीं की ह।ै दिफर भी,  दिकहोतो होलोहन बनाम में दिन3ाIरिरत काननू को
ध्यान में रखते हुए। ज़डिचल्लू (ऊपर), यह सही नहीं है

यह तकI  दिया जाता है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली दिव3ान सभा के सस्यों को सवीं अनुसचूी के तहत
अयोग्यता के लिलए उजागर करती ह ैक्योंदिक संदिव3ान का वह दिहस्सा अलग-अलग उद्देश्यों के लिलए ह।ै

अंतराID्र ीय समझौते

याडिचकाकताIओ ंके वकील ने यह भी प्रस्तुत दिकया ह ैदिक अंतराID्र ीय

 उपकरण "गुv मतान" पर जोर ते हैं क्योंदिक यह स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव सुदिनडि}त करने की नींव
रखता है जो बले में लोगों की सच्ची इच्छा दिखाने वाली एक लोकतांदित्रक सरकार सुदिनडि}त करता ह।ै
इस जोर का महत्व इस मान्यता में दिनदिहत ह ैदिक यह एक लोकतांदित्रक सरकार ह ैजो अंततः जिजम्मेार ह।ै

लोगों के मानवाडि3कारों की रक्षा के लिलए। , नागरिरक, राजनीडितक, सामाजिजक और आर्णिथक अडि3कार।

उपरोक्त संभI  में, सावIभौदिमक घोषणा का संभI  दिया गया था

मानवाडि3कार और नागरिरक और राजनीडितक अडि3कारों पर अंतराID्र ीय सम्मेलन(  आई.  सी.  सी.  पी.
आर)।

मानवाडि3कारों की सावIभौदिमक घोषणा, अनुच्छे 21 के माध्यम से इस प्रकार प्रान करती है
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 इसके अंतगIतः -

 ( 2 ) प्रत्येक व्यदिक्त को अपने के्षत्र में सावIजदिनक सेवा तक समान पहुचं का अडि3कार ह।ैश।

 ( 3 ) लोगों की इच्छा कुलदिप नायर बनाम के अडि3कार का आ3ार होगी।
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 सरकार; यह आवडि3क और वास्तदिवक रूप में व्यक्त दिकया जाएगा

 चुनाव जो सावIभौदिमक और समान मताडि3कार द्वारा होंगे और

 गुv मतान या समकक्ष मुक्त मतान प्रदिHयाओ ंद्वारा आयोजिजत दिकया जाता ह।ै

नागरिरक और राजनीडितक अडि3कारों पर अंतराID्र ीय सम्मेलन (आईसीसीपीआर)

अनुच्छे 25 दिनम्नलिललिखत प्राव3ान करता हःै -

 "  प्रत्येक  नागरिरक  के  पास  दिबना  दिकसी  अडि3कार  के  अडि3कार  और  अवसर  होंगे।  अनुच्छे  2  में
उजिल्ललिखत भे और दिबना अनुडिचत

 प्रडितबं3ः

 ( क) सावIजदिनक मामलों के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, या

 स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रडितदिनडि3यों के माध्यम से;

 ( ख) मतान करना और वास्तदिवक आवडि3क चुनावों में दिनवाIडिचत होना जो

 सावIभौदिमक और समान मताडि3कार द्वारा आयोजिजत दिकया जाएगा

 गुv मतान, इच्छा की स्वतंत्र अभिभव्यदिक्त की गारटंी

 दिनवाIचक;

 ( ग) समानता की सामान्य शत’ पर लोक सेवा तक पहुँच प्राv करना।

 अपने ेश में।

इस प्रकार ोनों स्तावेजों में सरकार के गठन का प्राव3ान ह।ै

गुv मतान। इन ो मानवाडि3कार उपकरणों में सरकार के अडि3कार को आ3ार ते हुए "मताताओ ंकी
इच्छा"  को प्रमुख महत्व दिया गया ह।ै हालाँदिक यह ध्यान दिया जा सकता है दिक मानवाडि3कारों की
सावIभौदिमक  घोषणा  के  अनुच्छे  21  में  आवश्यकता  को गुv मतान  द्वारा नहीं बल्किlक  "समान  मुक्त
मतान प्रदिHयाओ"ं  द्वारा भी पूरा दिकया जाता ह।ै दिवद्वान परामशIाता इटंर-अमेरिरकन कन्वेंशन नामक
सा3न पर भी भरोसा करगेा, जिजसमें जिसद्धांतगvु मतपत्र प्रणाली के रूप में मताता की इच्छा की स्वतंत्र
अभिभव्यदिक्त को स्वीकार दिकया गया ह।ै
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श्री सच्चर ने बताया दिक उपरोक्त अभिभव्यदिक्तयाँ थीं -

भागीारी के एक दृदिDकोण के मद्देनजर आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छे 25 (बी) में जोड़ा गया

 तीसरी सदिमडित, 16 वें सत्र (1961) में शादिमल शः -

 मताडि3कार  'और'  गुv मतान  'वास्तदिवक चनुावों के तत्व थे।जो बले में मताताओं की इच्छा की
स्वतंत्र अभिभव्यदिक्त की गारटंी ता है

 ( ए/सी. 3/SR.1096, $36 (सीएल), $55 (सीएचआई), $63 और $75-76 (यूएआर), $66

( आरएल)]। इसलिलए इन तत्वों को एक साथ समूहीकृत रहना चादिहए।

 दिवद्वान वकील को यह तकI  ने के लिलए I  हो रहा था दिक अंतराID्र ीय 148
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

दिन¤शों का उपयोग नगरपालिलका कानूनों की व्याख्या करने और उनके समथIन में दिकया जा सकता है

उनका दिनवेन था दिक वे बार-बार परम पूज्य केशवानं भारती का उले्लख करेंगे।

 श्रीपगलवरु बनाम। केरल राज्य और अन्र। , [ 1973 ] 4 एस. सी. सी. 225; जॉली जॉजI  वगmज
और एनर। वी.   बैंक ऑफ कोचीन, [1980] 2  एस.  सी.  सी. 360;  पीपुlस यूदिनयन फॉर जिसदिवल
लिलबटmज  (पी.  यू.  सी.  एल.) v.  भारत सघं और ए.  एन.  आर. , [ 1997 ] 1 एस.  सी.  सी. 301;
नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। , [ 1993 ] 2 एस. सी. सी. 746; कदिपला टिंहगोरानी

वी. दिबहार राज्य, [2003] 6 एस. सी. सी. 1 और राज्य ,ब्lयू. बी. बनाम। केसोरम इ,ंस्ट्र ीज लिलदिमटे,
और अन्य। , [ 2004 ] 10 एस. सी. सी 201

श्री सच्चर के अनुसार, उपरोक्त दिनणIयों में जोर दिया गया है

 यह  है  दिक क़ाननूों  की  व्याख्या  में  मानवाडि3कारों  के  दिवकजिसत  न्यायशास्त्र  का  उपयोग  करने  की
आवश्यकता ह।ै यह तकI  इस सामान्य तकI  के अडितरिरक्त है दिक दिकसी भी काननू के अभाव में,  यह
न्यायालय दिनम्नलिललिखत दिशा-दिन¤श दिन3ाIरिरत कर सकता ह ै-

अंतराID्र ीय  लिलखतों  में  दिन3ाIरिरत  जिसद्धांतों  के  अनुरूप  तादिक  सदंिव3ान  के  तहत  गारटंीकृत  मौलिलक
अडि3कारों को प्रभावी बनाया जा सके।

इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता ह ैदिक अंतराID्र ीय

संयकु्त राD्र  द्वारा अपनाई गई वाचाओ ंऔर घोषणाओ ंका सभी हस्ताक्षरकताI राज्यों द्वारा सम्मान दिकया
जाना  चादिहए  और  उन्हें  दिया  गया  अथI ऐसा  होना  चादिहए  जो  उसमें  घोदिषत  अडि3कारों  के  प्रभावी
कायाIन्वयन में म कर।े मानवाडि3कारों की सावIभौदिमक घोषणा की प्रयोज्यता औरयदि आवश्यक हो,
तो इसके जिसद्धांतों को घरलेू में पढ़ना पड़ सकता ह।ै

 न्यायशास्त्र।

यह केशवानं भारती बनाम में कहा गया था। केरल राज्य

( ऊपर दिया गया है) दिक "दिन¤श जिसद्धांतों के अनुच्छे 51 को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को
संयकु्त राD्र  चाटIर और गंभीर के आलोक में संदिव3ान की भाषा की व्याख्या करनी चादिहए, यदि कदिठन
नहीं ह,ै जो आलिखरकार एक नगरपालिलका कानून ह।ै

भारत द्वारा सस्यता प्राv घोषणा। ”
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लेदिकन दिफर, भारत में तय दिकए गए दिवषय पर कानून काफी स्पD है

तादिक इस न्यायालय के लिलए यह आवश्यक न हो दिक वह यहां उठाए गए मुद्दों से दिनपटने के लिलए कहीं
और खे। इसके अलावा, संघषI  के मामले में, नगरपालिलका कानूनों को प्रबल करना होगा।

मतान की गोपनीयता-स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव के लिलए आवश्यक

याडिचकाकताIओ ंके दिवद्वान वकील ने प्रस्तुत दिकया ह ैदिक गोपनीयता

मतान हमेशा स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव की अव3ारणा की पहचान रहा है, जो हमारी राजनीडित के रूप
में अपनाए गए लोकतांदित्रक जिसद्धांतों में बहुत आवश्यक ह।ै उनका कहना है दिक यह हमारे संवै3ादिनक
काननू की भावना ह ैऔर सावIभौदिमक रूप से कुलदिप नायर बनाम।
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मान लिलया गया मान,ं और यह दिक इस संबं3 में कोई भी दिवचलन मौलिलक अडि3कारों, दिवशेष रूप से
मताता द्वारा अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता को बाडि3त करता ह।ै

एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम के मामले का संभI  दिया गया ह।ै एस.

 गुरचरण सिंसह टोहरा, [1980] सप्लीमेंट एस. सी. सी. 53, जिजसमें मुख्य समस्या की अपील इस मुद्दे
से संबंडि3त है दिक क्या "चुनाव की शुद्धता और मतपत्र की गोपनीयता, संदिव3ान में परिरकल्किlपत संसीय
लोकतंत्र की इमारत का समथIन करने वाले ो कें द्रीय स्तंभ" एक सूर ेके साथ टकराव में खडे़ हैं या एक
सूर ेके पूरक हैं।

एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम। एस. गुरचरण सिंसह टोहरा (ऊपर)

दिववादित संशो3न के पूवIवतm अवडि3 से संबंडि3त। जैसा दिक पहले खा गया है, आर.  पी.  अडि3दिनयम,
1951 की 3ारा 94, जैसा दिक तब था, ने यह सुदिनडि}त करने का प्राव3ान दिकया दिक दिकसी भी चुनाव में
"मतान की गोपनीयता" का उलं्लघन न हो। Hम में

ऐसा करने के लिलए, यह प्राव3ान प्रत्येक गवाह या अन्य व्यदिक्त को "यह बताने की आवश्यकता से मुक्त
कर ेगा दिक उसने चुनाव में दिकसे वोट दिया ह"ै।

इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पाया दिक 3ारा 94 ऐसा नहीं कर सकती

 अलग-अलग व्याख्या या जांच की जानी चादिहए और इसके ायरे, ायरे और अंतर्षिनदिहत उद्देश्य का
पता उस अडि3दिनयम के संभI  में लगाया जाना चादिहए जिजसमें यह अपना स्थान पाता ह।ै आर.  पी.
अडि3दिनयम, 1951 और आगे इस तथ्य के संभI  में दिक यह अडि3दिनयम स्वयं संदिव3ान में "चुनाव" शीषIक
वाले भाग XV में अनुच्छेों द्वारा प्र‰ शदिक्त का प्रयोग करते हुए अडि3दिनयदिमत दिकया गया था। यह इस
न्यायालय का दिवचार था दिक "कोई भी

 3ारा 94 की व्याख्या अदिनवायI  रूप से उस उद्देश्य के लिलए होनी चादिहए जिजसके लिलए इसे अडि3दिनयदिमत
दिकया गया ह।ै व्याख्यात्मक प्रदिHया को लोकतांदित्रक संस्था की स्थापना के लिलए स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनाव के मूल अभिभ3ारणा को आगे बढ़ाना चादिहए और इसे 3ीमा नहीं करना चादिहए। 3ारा  94  की
व्याख्या संदिव3ान में दिनदिहत संवै3ादिनक मूlयों से अलग नहीं की जा सकती ह।ै

इस न्यायालय ने इस प्रकार दिनणIय दियाः -

 " 13. मतपत्र की गोपनीयता दिनस्संह स्वतंत्र मतपत्र का एक अदिनवायI  सयंोजन ह।ै और दिनष्पक्ष चनुाव।
एक मताता को वै3ादिनक रूप से आश्वस्त दिकया जाना था दिक वह
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 दिकसी भी प्राडि3कारी द्वारा यह खलुासा करने के लिलए मजबूर नहीं दिकया जाएगा दिक वह दिकसके लिलए है

 वोट दिया तादिक एक मताता दिबना दिकसी ,र या पक्षपात के वोट  और मतान से मुक्त हो।

 उसके अपने होंठों से उसकी इच्छा के लिखलाफ इसके प्रकटीकरण की कोई आशंका।

जैसा दिक 3ारा 94 साक्ष्य की 3ारा 132 के लिलए एक अपवा तयैार करती है

 11

अडि3दिनयम के साथ-साथ अडि3दिनयम की 3ारा 95 के लिलए भी प्राव3ान करना आवश्यक था

गवाह का संरक्षण यदि वह दिकसी प्रश्न का उ‰र ने के लिलए मजबूर है

 जो उसे ोषी ठहरा सकता ह।ै 3ारा 95 अनुान का प्राव3ान करती ह ै-

 उसमें दिन3ाIरिरत परिरल्किस्थडितयों में क्षडितपूर्तित का प्रमाण पत्र।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 साक्ष्य अडि3दिनयम और 3ाराओ ंके प्रासंदिगक प्राव3ानों का अवलोकन

 93 , 94 और अडि3दिनयम का 95 सकारात्मक रूप से दिखाएगा दिक वे प्रान करते हैं

गवाहों की परीक्षा की प्रदिHया सदिहत दिकसी प्रदिHया के लिलए,

 चुनाव याडिचका के मकुमे में उनके अडि3कार और ाडियत्व। .

 अभिभव्यदिक्त "अन्य व्यदिक्त" सुरक्षा को बाहर के मंच तक बढ़ाती हअैालतें।

 ( जोर दिया गया)

अन्य प्राव3ानों के अलावा, 3ारा 94 और 128 पर ध्यान ने के बा

 लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 और दिनयम 23 (3), 23 (5) (ए) और (बी), 31 (2), 38
(4), 39 (1), (5), (6) और (8), सूरा परतंुक 40 (1), 38-ए (4), 39-ए (1) और (2) के
रूप में

चुनाव संचालन दिनयम, 1961 (संके्षप में  "दिनयम")  और इसी तरह के अन्य दिनयमों में दिनदिहत,  इस
न्यायालय ने पाया दिक

मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए, उनका उद्देश्य "दिकसी व्यदिक्त को ऐसी ल्किस्थडित से मुक्त करना था
जहां वह यह बताने के लिलए बाध्य हो सकता है दिक उसने दिकसके लिलए गवाही की मजबूरी में मतान
दिकया ह।ै" तब पैराग्राफ 14 में यह खा गया था दिकः

 26...... मतपत्र की गोपनीयता को एक अभिभ3ारणा के रूप में उडिचत रूप से शलैीबद्ध दिकया जा सकता
है

 संवै3ादिनक लोकतंत्र। यह संस के एक महत्वपूणI  जिसद्धांत को स्थादिपत करता ह।ै

 संदिव3ान के तहत स्थादिपत संस्थान। यह बहुत महत्वपूणI  है

 लोक दिहत दिक एक दिनवाIचक या मताता पूरी तरह से स्वतंत्र होना चादिहए

 अपने मताडि3कार का प्रयोग करते हुए दिकसी भी बा3ा से मुक्त जो

 इसमें प्रकटीकरण के बार ेमें बा3ाएं शादिमल हैं। एक रूस्थ या दिवभिशD संभावना

 दिक दिकसी समय दिकसी मताता को काननू की मजबूरी में मजबूर दिकया जा सकता है
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 यह खलुासा करना दिक उन्होंने दिकसे वोट दिया ह,ै एक सकारात्मक बा3ा के रूप में कायI  करगेा

 और अपने मताडि3कार का प्रयोग करने के लिलए अपनी स्वतंत्रता की जाँच करें जिजस तरह से वह

स्वतंत्र रूप से व्यायाम करना चुनते हैं। इसलिलए यह दिवश्वास के साथ कहा जा सकता है

 दिक संवै3ादिनक लोकतंत्र का यह अभिभ3ारणा सावIजदिनक नीडित पर आ3ारिरत ह।ै

 ( जोर दिया गया)

इस प्रकार यह माना गया दिक मतपत्र की गोपनीयता, संवै3ादिनक व्यवस्था का एक बुदिनयाी अभिभ3ारणा
ह।ै

लोकतंत्र को "दिकसी भी अमूतI ल्किस्थडित में तयैार नहीं दिकया गया था या एक आ3ार पर रखा गया था और
पूजा की गई थी, बल्किlक संवै3ादिनक लोकतंत्र को बनाए रखने वाले एक अन्य महत्वपूणI  जिसद्धांत को प्राv
करने के लिलए बनाया गया था। स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव "।

इस अालत ने पाया दिक 3ारा 94 मताता के दिवशेषाडि3कार के रूप में थी

उसे जानकारी का खलुासा करने के लिलए मजबूर होने से बचाने के लिलए जिजसके लिलए

उम्मीवार को उन्होंने वोट दिया था। यदि मताता अपना कुलदिप नायर बनाम खोलने का दिवकlप
चुनता ह ैतो उसे कुछ भी नहीं रोकता ह।ै
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व्यदिक्त "। इस प्रकार, यह अालत में मताता की रक्षा करने के लिलए ह ैजब कोई व्यदिक्तएक गवाह के रूप
में और अालत के बाहर जब उससे पूछताछ की जा सकती है

 उन्होंने कैसे मतान दिकया। यह पाया गया दिक ऐसा कोई प्राव3ान मौजू नहीं था जो इसका खलुासा
कर सके

 दिकसी भी ,ं के लिलए मताता यदि वह स्वेच्छा से यह खलुासा करने का दिवकlप चनुता है दिक उसने
कैसे या उसके लिलए मतान दिकया

 जिजसे उन्होंने वोट दिया।

 बहुत स्पD दृदिDकोण के साथ दिक 'मतपत्र की गोपनीयता' जैसा दिक खं, में प्रान दिकया गया है

 94 "स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव सुदिनडि}त करने के लिलए", अालत ने इस प्रकार राय ीः -

 " ...... यदि स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव सुदिनडि}त करने के बजाय मतपत्र की गोपनीयता है

उपयोग दिकया जाता ह,ै  जैसा दिक इस मामले में दिकया जाता है,  के लिलए बहुत सावIजदिनक उद्देश्य को
दिवफल करने के लिलए

जिजसे यह अडि3दिनयदिमत दिकया गया है, प्रकाश में आने वाले गलत को बाने के लिलए और

चुनाव प्रदिHया में 3ोखा3ड़ी को रोकने के लिलए या दिकसी अपरा3 का बचाव करने के लिलए भी।

मतपत्रों की जालसाजी, मतपत्र की गोपनीयता का यह जिसद्धांत होगा

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों के व्यापक जिसद्धांत को स्वीकार करना।

( जोर दिया गया)

 न्यायालय ने यह ध्यान ने के बा दिक आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 एक स्व-दिनदिहत संदिहता है

 चुनाव के दिवषय पर और ोहराते हुए दिक "एक बुदिनयाी बात है

 जिसद्धांत जो सभी लोकतांदित्रक रूप से दिनवाIडिचत संसीय माध्यमों से व्याv है संस्थान अथाIत। स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष चनुाव द्वारा उन्हें स्थादिपत करने के लिलए ", ने कहाः

 ...... मतपत्र की गोपनीयता का जिसद्धांत अलग या अलग-थलग नहीं रह सकता ह।ै

और स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों की नींव के टकराव में।
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चुनाव की शुद्धता। वे सह-अल्किस्तत्व में हो सकते हैं लेदिकन जैसा दिक पहले कहा गया है, जहां एक

 बी

इसका उपयोग सूरे को नD करने के लिलए दिकया जाता है, पहले वाले को इस जिसद्धांत के अ3ीन होना
चादिहए,

 " व्यापक लोक दिहत में चनुाव की शुद्धता। वास्तव में मतपत्र की गोपनीयता,

मताता का एक दिवशेषाडि3कार, अलघंनीय नहीं ह ैऔर उसके द्वारा माफ दिकया जा सकता ह ैस्वतंत्र और
दिनष्पक्ष चनुाव सुदिनडि}त करने के लिलए इस श के एक जिजम्मेार नागरिरक के रूप में

 संयकु्त राD्र

और गलत खेल को उजागर करने के लिलए "।

( जोर दिया गया)

इसके दिवचारों को तयैार करने में, कुछ दिटप्पभिणयों में समथIन पाया गया

केली, सी. बी., क्वीन बनाम में। दिबय,Iसाल, [एलआर (1875-76) 1 क्यूबी 452], दिनम्नलिललिखत के
लिलए

प्रभावः -

"  इसमें कोई संह नहीं है दिक दिव3ाडियका ने यह प्राव3ान दिकया है दिक गोपनीयता को संरडिक्षत रखा
जाएगा।
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 मतपत्रों और उससे जुडे़ सभी स्तावेजों के संबं3 में

 अब इसे चनुाव का एक गुv तरीका बना दिया गया ह।ै लेदिकन यह गोपनीयता इसके अ3ीन है न्याय के
उडिचत प्रशासन के लिलए आवश्यक शतI  और

 3ोखा3ड़ी, जालसाजी और शुद्धता को प्रभादिवत करने वाले अन्य अवै3 काय’ की रोकथाम

 और चुनावों की वै3ता "।

 ( जोर दिया गया)

इस आशंका को खारिरज करते हुए दिक गोपनीयता का जिसद्धांत इसमें दिनदिहत है

आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951 की 3ारा  94 को माफ नहीं दिकया जा सकता है क्योंदिक यह जनदिहत में
अडि3दिनयदिमत र्षिकया गया था और यह सावजदिनक नीडित पर आ3ारिरत दिनषे3 है, और इस तकI  से सहमत
होते हुए दिक जहां सावIजदिनक नीडित अालतों पर लागू दिनषे3 छूट के जिसद्धांत को लागू करने में 3ीमा होना
चादिहए, यह माना गया दिक गोपनीयता का दिवशेषाडि3कार दिकसी व्यदिक्त के लाभ के लिलए दिया गया था, भले
ही सावIजदिनक दिहत में अडि3दिनयदिमत जिसद्धांत को आगे बढ़ाने के लिलए प्रान दिकया गया हो,  इसे माफ
दिकया जा सकता है क्योंदिक दिवशेषाडि3कार की अव3ारणा में ही इसे माफ करने का अडि3कार ह।ै इस
प्रकार न्यायालय ने इसे एक  "अपरिरहायI  दिनष्कषI "  पाया दिक 3ारा  94  में गोपनीयता का जिसद्धांत एक
मताता के पक्ष में एक योग्य दिवशेषाडि3कार को लागू करता ह ैदिक उसे खलुासा करने के लिलए मजबूर नहीं
दिकया जाए, लेदिकन अगर वह जानकारी को स्वेच्छा से ने का दिवकlप चुनता है तोदिनयम का उल्लघंन
नहीं दिकया जाता ह।ै

इस प्रकार, उन चुनावों के तहत भी जो जिसद्धांत पर आ3ारिरत हैं

मतान की गोपनीयता के संबं3 में, यह मताता को चनुना है दिक वह यह खलुासा करना चाहता है दिक
उसने दिकसे वोट दिया था या गोपनीयता को अक्षुण्ण रखना चाहता ह।ै अगर

 वह  ऐसा  चुनता  है,  वह  अपने  दिवशेषाडि3कार  को  छोड़  सकता  है और  उस  ल्किस्थडित  में,  मतपत्र  की
गोपनीयता सामने आनी चादिहए। ऐसी घटना तब भी हो सकती है जब 3ोखा3ड़ी, जालसाजी या अन्य
अवै3 कायI  हो और प्रकटीकरण उप-न्याय के प्रशासन के उदे्दश्य को पूरा करता ह।ै

याडिचकाकताIओ ंके दिवद्वान वकील का तकI  ह ैदिक क्या

महत्वपूणI बात यह ह ैदिक जब कोई मताता अपना वोट ,ाल रहा होता है तो उसे दिबना दिकसी ,र, बाव
या जबरस्ती के अपनी अंतरात्मा के अनुसार ऐसा करने में सक्षम होना चादिहए। यह ,र दिक दिकसी भी
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काननू के तहत,  वह यह खलुासा करने के लिलए मजबूर हो सकता है दिक उसने दिकसे वोट दिया था,
उसकी  पसं  को  भी  बाडि3त  नहीं  कर  सकता  ह।ै  इस तरह  की स्वतंत्रता  का  आश्वासन  मतपत्र  की
गोपनीयता का एक सार है और स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव का एक सहायक ह।ै 3ोखा3ड़ी के कारण
अपने मतपत्र का खलुासा करने का दिवकlप चनुने की मताता की स्वतंत्रता याजालसाजी केवल स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष चनुाव के समान उद्देश्य को प्राv करने के लिलए ह।ै हालाँदिक, याडिचकाकताIओ ंके अनुसार,
यह  स्वतंत्रता  दिकसी  भी  तरह  से  इस  सामान्य  जिसद्धांत  को  प्रभादिवत  नहीं  करती  है  दिक  मतपत्र  की
गोपनीयता स्वतंत्र और दिनष्पक्षता का आ3ार ह।ै

चुनाव, जो लोकतंत्र के अल्किस्तत्व के लिलए आवश्यक ह।ै
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श्री सच्चर ने चाlसI  ,ब्lयू. बसIन बनाम में दिनणIय की सहायता के लिलए भी जोर दिया।

मैरी रबेेका फ्रीमैनः ( 1992 ) 119 एल. ए,. 2d 5 = 504 US 119, जिजसमें यह यह माना गया था
दिकः

 एक लोकतांदित्रक समाज का सार "। " एक स्वतंत्र श में दिकसी भी अडि3कार से अडि3क मूlयवान कोई
नहीं ह।ै

 उन लोगों के चुनाव में चुनाव जो काननू बनाते हैं, जिजनके तहत

 अच्छे नागरिरक, उन्हें जीना चादिहए। अन्य अडि3कार, यहां तक दिक सबसे बुदिनयाी, हैं

अगर वोट ेने के अडि3कार को कम दिकया जाता ह ैतो यह भ्रम ह ै"।

उपयुIक्त मामले में, इससे जुड़ी बुराई से दिनपटने के बा

' वाइवा वॉयस जिसस्टम 'और गोपनीयता को सुरडिक्षत करने में कानून की दिवफलता जो खलु गई थी

रिरश्वत के रवाजे का सारांश इस प्रकार दिया गया थाः

 “ संके्षप में, इस में चनुाव दिवदिनयमन के इडितहास की जांच

 श ने ो बुराइयों के लिखलाफ लगातार लड़ाई का खलुासा दिकया; मताताओ ंको ,राना-3मकाना

 और चुनाव 3ोखा3ड़ी। एक अनौपचारिरक के साथ एक असफल प्रयोग के बा

 मतान प्रणाली, सभी 50 राज्य, कई अन्य पडि}मी राज्यों के साथ

 लोकतंत्रों ने एक ही समा3ान पर समझौता दिकयाः एक गुv मतपत्र में सुरडिक्षत

 मतान कक्षों के आसपास एक प्रडितबंडि3त के्षत्र द्वारा भाग "।

 " अंत में, असहमडित का तकI  ह ैदिक हम इडितहास को आवश्यकता के साथ भ्रदिमत करते हैं।

 दिफर भी असहमडित स्वीकार करती ह ैदिक इलाज के लिलए एक गुv बलैॉट आवश्यक था

 चुनावी रुुपयोग। असहमडित के दिववा के दिवपरीत, बीच की कड़ीमतपत्र की गोपनीयता और मतान
के्षत्र के आसपास कुछ प्रडितबंडि3त के्षत्र

 यह केवल समय नहीं है-यह सामान्य ज्ञान ह।ै बचाने का एकमात्र तरीका
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 मतपत्र की गोपनीयता मताता के आसपास के के्षत्र तक पहुचं को सीदिमत करना ह।ै

 तनुसार, हम मानते हैं दिक मतान के आसपास कुछ प्रडितबंडि3त के्षत्र हैं

 राज्य के बाध्यकारी दिहतों को सुरडिक्षत करने के लिलए के्षत्र आवश्यक ह।ै

श्री पी. पी. राव, दिवद्वान वरिर¡ अडि3वक्ता, ने प्रस्तुत करते हुए कहा दिक मतान एक

 लिलली थॉमस बनाम में दिनणIय के पैराग्राफ 2 में दिटप्पभिणयों पर भरोसा करते हुए, अभिभव्यदिक्त का रूप और
एक गुv मतपत्र मतान की स्वतंत्रता सुदिनडि}त करता ह।ै अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य। , [ 1993 ] 4
एस.  सी.  सी. 234,  जिजसमें न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्याया3ीश को हटाने के लिलए अनुच्छे
124 (4) के तहत प्रदिHया पर ध्यान  रहा था। यहां यह उल्लखे दिकया जा सकता है दिक अनुच्छे 124
(4) के तहत परिरकल्किlपत प्रकृडित की कायIवाही पहले न्याडियक जवाबही पर उप-सदिमडित v में आयोजिजत
की गई थी। भारत संघ, [1991] 4 एस. सी. सी. 699, संस के सनों में कायIवाही नहीं होगी और
बल्किlक न्याडियक चरिरत्र में भाग लेगी क्योंदिक 154

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 

सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

इसे जाँच और जाँच के बा हटाया जाता ह।ै

श्री राव ने फैसले के पैराग्राफ 2 से दिनम्नलिललिखत अंश का हवाला दिया

उपरोक्त मामले मेंः -

 " ऐसा प्रतीत होता ह ैदिक वै3ादिनक प्रदिHया तब शुरू होती ह ैजब अध्यक्ष अभ्यास करते हैं।

{

 तत्प}ात संस में प्रस्ताव पर चचाI औरमतान राजनीडितक प्रकृडित का अडि3क प्रतीत होता ह।ै मतान
एक औपचारिरक अभिभव्यदिक्त ह।ै

अडि3कार का प्रयोग करने के हकार व्यदिक्त की इच्छा या राय

 दिवचारा3ीन दिवषय या मुद्दा। ब्लकै लॉ डि,क्शनरी में इसकी व्याख्या की गई ह।ै

 के रूप में, "दिकसी की इच्छा, वरीयता या पसं की अभिभव्यदिक्त, औपचारिरक रूप से दिकसी दिव3ायी या
दिवचारशील दिनकाय के सस्य द्वारा प्रकट दिकया गया, या

 दिनणIय के संबं3 में एक दिनवाIचन के्षत्र या योग्य मताताओ ंका एक दिनकाय

दिकसी भी प्रस्तादिवत उपाय पर समग्र रूप से दिनकाय द्वारा दिकया जाना या कायIवाही या कानून, दिनयम
या दिवदिनयमों को पारिरत करने में, या चयन

 एक अडि3कारी या प्रडितदिनडि3 का "। मतान का अडि3कार का अथI  ह ैप्रयोग करने का अडि3कार।

 प्रस्ताव या संकlप के पक्ष या दिवपक्ष में अडि3कार। इस तरह की

 अडि3कार का अथI  तटस्थ रहने का अडि3कार भी ह।ै

 ( जोर दिया गया)

श्री सच्चर, यह प्रस्तुत करते हुए दिक चुनाव की पदिवत्रता और शुद्धता

जहां मताता दिबना दिकसी ,र और पक्षपात के अपनी पसं का चुनाव करता है, यह तभी सुदिनडि}त दिकया
जा सकता ह ैजब यह गुv मतान द्वारा हो, यह तकI  दिया दिक यह गvु मतान है, जो स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनाव का आ3ार ह।ै लोक सभा के चुनाव में ,ाले गए वोट और राज्य परिरष में ,ाले गए वोट के बीच
कोई अंतर नहीं हो सकता ह।ै उन्होंने कहा दिक कें द्र या राज्य में लोकदिप्रय सन के लिलए इस तरह के
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प्रत्यक्ष चनुावों और भारत के राD्र पडित के प के लिलए इस तरह के अप्रत्यक्ष चनुाव या दिवषय के करीब,
राज्य परिरष में "राज्यों के प्रडितदिनडि3यों" की सीटों को भरने के लिलए चनुाव के बीच कोई अंतर नहीं हो
सकता ह।ै

उपरोक्त संभI  में, वह एस. आर. के दिनम्नलिललिखत अंश का हवाला ेंगे।

चौ3री बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। , [ 2001 ] 7 एससीसी 126:

 " 34. जिजम्मेार सरकार और प्रडितदिनडि3 की अव3ारणा

 लोकतंत्र का अथI  ह ैलोगों द्वारा सरकार। संवै3ादिनक रूप से,

 यह शाIता ह ैदिक सपं्रभु शदिक्त जो लोगों में दिनवास करती है

 उनकी ओर से उनके चनेु हुए प्रडितदिनडि3यों द्वारा और कुलदिप नायर v के लिलए प्रयोग दिकया गया।
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 उन शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए, प्रडितदिनडि3 अदिनवायI  रूप से हैं

 वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिलए लोगों के प्रडित उ‰रायी होते हैं। सस्यों ने इस प्रकार, दिव3ाडियका
को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शदिक्त का शे्रय ना चादिहए -

 लोग। लोकसभा की तरह राज्य दिव3ानसभाओ ंके सस्य

 उनकी शदिक्त सी3े लोगों द्वारा चुनी गई ह ैजबदिक के सस्य

 राज्यसभा जैसी राज्य परिरष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रडित ऋणी है क्योंदिक वे लोगों के प्रडितदिनडि3यों
द्वारा चनेु जाते हैं। परिरष

 मंत्री जिजनका मुख्यमंत्री राज्य में प्रमुख होता ह ैऔर

 अतः, जिजसकी सहायता और सलाह पर राज्यपाल को कायI  करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों
को अपनी शदिक्त का शे्रय ें।

यह श्री सच्चर का दिनवेन ह ैदिक कारण का उपयोग न्यायसंगत ठहराने के लिलए दिकया गया है

संशो3न गलत ह ैक्योंदिक यह मानता ह ैदिक मतान की गोपनीयता केवल एक

प्रदिHया की दिनयदिमत बात और इसका यह भी अथI  होगा दिक संस भदिवष्य में यह प्राव3ान कर सकती है
दिक लोक सभा का चुनाव खलेु मतान द्वारा होगा क्योंदिक सदंिव3ान में गोपनीयता के लिलए ऐसा कोई
प्राव3ान नहीं ह।ै उनका कहना है दिक मतान की गोपनीयता लोकतांदित्रक व्यवस्था का एक अभिभन्न अंग
ह ैऔर इसकी अनुपल्किस्थडित का अथI  स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव का अभाव ह।ै

ए. नीललोदिहतासन नार बनाम। जॉजI  मैस्Hीन और ओआरएस। , [ 1994 ]

मान लीजिजए 2 एस. सी. सी. 619, संघषI  ो जिसद्धांतों के बीच पाया गया था

चुनाव काननू-एक "चुनावों की शुद्धता" और सूरा "मतपत्र की गोपनीयता" ह।ै पवूI  के आ3ार पर, केरल
उच्च न्यायालय ने अपीलाथm के चुनाव को रद्द कर दिया था जो बा में इस न्यायालय के समक्ष आया
था। उच्च न्यायालय के आश को चनुौती बा के जिसद्धांत पर आ3ारिरत थी।

मामले के तथ्यात्मक मैदिट्रक्स से पता चलेगा दिक अपीलाथm और

इस मुद्दे पर लों के नेतृत्व में साक्ष्य में पाया गया दिक कुछ मतपत्र संबंडि3त मतपेदिटयों से चुने जाने के
योग्य थे जिजन्हें अमान्य करार दिया गया था। इस उद्देश्य के लिलए मंदित्रस्तरीय कायI  सयंकु्त पंजीयक को

2006(8) eILR(PAT) SC 122



सौंपा गया था उच्च न्यायालय से। इस तरह की कवाय शुरू होने पर, चुनाव याडिचकाकताI अपीलाथm के
बजाय ख को दिनवाIडिचत घोदिषत करने का हकार था।

उच्च न्यायालय ने इस 3ारणा पर शून्य मतों का पता लगाया था दिक ोनों

 प्रडितयोदिगयों ने 156 की 3ारा 64 (4) में सडिन्नदिहत जिसद्धांत को स्वीकार दिकया था।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

 आर. पी. अडि3दिनयम "चुनाव की शुद्धता" जिसद्धांत के लिलए और इच्छुक भागीार थे

शून्य तत्व की पहचान करना और वोट दिकए गए लॉट से दिनकालना। इस दृदिDकोण में, "गोपनीयता" के
जिसद्धांत के उल्लंघन पर अपील में तकI  को अस्वीकार करना।

", इस न्यायालय ने एस. रघबीर सिंसह दिगल बनाम में कानून से उद्धतृ दिकया। एस. गुरचरण सिंसह टोहरा
(ऊपर) और पैराग्राफ 10 में कहा गया हःै -

" "मतपत्र की गोपनीयता" के जिसद्धांत के अल्किस्तत्व से इनकार नहीं दिकया जा सकता ह।ै

यह दिनस्संह स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों का एक अदिनवायI  संयोजन ह।ै

अडि3दिनयम सांदिवडि3क रूप से एक मताता को आश्वस्त करता है दिक वह इसके लिलए मजबूर नहीं होगायह
प्रकट करने का कोई प्राडि3कारी दिक उसने दिकसे वोट दिया ह,ै तादिक वह

 दिबना दिकसी ,र या पक्षपात के और दिकसी भी आशंका से मुक्त होकर मतान करें। उसके अपने होंठों से
उसकी इच्छा के लिखलाफ प्रकटीकरण। इस संबं3 में ेखें।

रघबीर सिंसह दिगल बनाम। गुरचरण सिंसह टोहरा। लेदिकन यह अडि3कार

मताता दिनरपेक्ष नहीं होता ह।ै इसे "शुद्धता" के जिसद्धांत का पालन करना चादिहए।

 चुनाव "व्यापक लोक दिहत में। शून्य को दिनकालने का अभ्यासअडि3दिनयम की 3ारा 62 (4) के तहत वोट
दिकसी भी तरह से प्रभादिवत नहीं करेंगे।

 मतपत्र की गोपनीयता पर दिवशेष रूप से जब शून्य वोट वे होते हैं जो

 इसे दिबlकुल भी कोई वोट नहीं माना जाना चादिहए। मतपत्र की गोपनीयता का जिसद्धांत

एक वै3 रूप से ,ाले गए वोट, की पदिवत्रता और पदिवत्रता का अनुमान लगाता है

 जिजसे सभी ल्किस्थडितयों में संरडिक्षत दिकया जाना चादिहए। जब यह सुदिनडि}त करने की बात की जाती है
स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव का अथI  ह ैमौलिलक आ3ार पर आयोजिजत चुनाव

 शुद्धता की नींव और एक सहयोगी महत्वपूणI  के रूप में "मतपत्र की गोपनीयता"

 जिसद्धांत. 27

 ( जोर दिया गया)
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इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा ए. नीललोदिहतासन नार बनाम में इसे ोहराया गया था।

जॉजI  मास्Hीन (ऊपर) ने कहा दिक ो प्रडितस्प3m जिसद्धांतों में से, चुनाव जिसद्धांत की शुद्धता का अपना
तरीका होना चादिहए और गोपनीयता के शासन को "प्रकाश में आने वाली गलडितयों को बाने और चनुाव
प्रदिHया में 3ोखा3ड़ी को बचाने के लिलए" सेवा में नहीं ,ाला जा सकता ह।ै

याडिचकाकताI की ओर से दिनवेन दिक हमेशा मतान करने का अडि3कार

एक दिनदिहत शब् के रूप में, गोपनीयता में मतान करने का अडि3कार, पूरी तरह से सही नहीं ह।ै जहाँ
संदिव3ान ने ऐसा करना उडिचत समझा ह,ै वहाँ उसने स्वयं प्राव3ान दिकया ह ै-

 गुv मतान द्वारा चुनाव, उाहरण के लिलए, भारत के राD्र पडित और भारत के उपराD्र पडित के चनुाव के
मामले में। यह इंदिगत करना उडिचत है दिक राज्य परिरष में राज्यों के प्रडितदिनडि3यों की सीटों को भरने के
लिलए चुनाव से संबंडि3त संदिव3ान के प्राव3ानों के मामले में इस दिवषय पर मौन के दिवपरीत,

अनुच्छे 55 (3) और 66 (1), जो Hमशः राD्र पडित और उपराD्र पडित के पों के लिलए चुनाव के तरीके
से संबंडि3त हैं, 157 तक चुनाव का प्राव3ान करते हैं।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल। सी. आई.]

" गुv मतान "।

संदिव3ान के अनुच्छे 55 (3) और 66 (1) में चुनावों का प्राव3ान ह।ै

Hमशः राD्र पडित और उपराD्र पडित, दिनवाIचन द्वारा मतान का उले्लख करते हुए

महादिवद्यालय, जिजसमें संस और दिव3ानमं,ल के दिनवाIडिचत सस्य शादिमल हैं

पूवI  प के प्रयोजनों के लिलए प्रत्येक राज्य की दिव3ानसभा और बा के प के लिलए संस के ोनों सनों
के सस्य। ोनों ही मामलों में यह महसूस दिकया गयासंदिव3ान दिनमाIताओं द्वारा यह प्राव3ान करना
आवश्यक ह ैदिक ऐसे चनुावों में मतान "और" शब्ों को शादिमल करके गvु मतान द्वारा दिकया जाएगा।

ऐसे चनुाव में मतान गvु मतान द्वारा दिकया जाएगा। अगर ख से मतान करने का अडि3कार है

गुvता में मतान का तात्पयI  या अभिभ3ारणा, तब अनुच्छे 55 (3) और 66 (1) होगा

इस तरह के शब्ों को शादिमल करने की आवश्यकता नहीं ह।ै उक्त अनुच्छेों में उक्त शतI को शादिमल
करने की आवश्यकता से पता चलता है दिक  "गुv मतान"  हमेशा दिनदिहत नहीं होता ह।ै इसे आवश्यक
मतान की अव3ारणा में शादिमल नहीं दिकया गया ह।ै

दिनदिहताथI।

यह इस प्रकार ह ैदिक 'गुv मतपत्र' को मानक बनाने के लिलए, यह स्पD रूप से होना चादिहए

इस प्रकार प्रान  दिकया गया। अनुच्छे  80 (4)  में  पढ़ने के लिलए एक  गुv मतपत्र की आवश्यकता
प्राव3ान में  "और ऐसे चुनाव में मतान गुv मतपत्र द्वारा होगा"  शब्ों को पढ़ना होगा। ऐसा करना हर
जिसद्धांत के लिखलाफ होगा

संवै3ादिनक और वै3ादिनक दिनमाIण।

यह खते हुए दिक यह संदिव3ान की आवश्यकता नहीं है, जैसा दिक

राD्र पडित और उपराD्र पडित के मामले में, लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम जैसे काननू को पारिरत करते समय
संस के लिलए यह अनुमडित थी दिक वह गुv मतान या खलेु मतान की प्रणाली के बीच चयन कर।े
मतान करें। इस प्रकार, इस दृदिDकोण से, यह मानना मुल्किश्कल है दिक राज्यों की परिरष के लिलए खलुी
मतपत्र प्रणाली प्रान करने में सवंै3ादिनक बुIलता ह।ै

अन्य तकI  और दिनष्कषI
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 याडिचकाकताIओ ंद्वारा यह तकI  दिया गया ह ैदिक चुनाव आयोग

 भारत, जिजसे संदिव3ान के तहत पूणI  शदिक्तयां ी गई हैं

 स्वतंत्र रूप से और दिनष्पक्ष रूप से चुनावों का पयIवेक्षण करते हुए, गुv मतपत्र प्रणाली को बलने के
दिववादित संशो3न का दिवरो3 दिकया था। इसलिलए, इसके दृदिDकोण को उडिचत महत्व दिया जाना चादिहए।

 इस संभI  में हम कहेंगे दिक जहां इस दिवषय पर कानून चुप है,

 अनुच्छे 324 दिनवाIचन आयोग के लिलए स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को प्राv करने के स्वीकृत
उद्देश्य के लिलए कायI  करने की शदिक्त का भं,ार है और इस दृदिDकोण से यह एक सलाहकार की भूदिमका
भी ग्रहण करता ह।ै लेदिकन 158 के तहत कानून बनाने की शदिक्त
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सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

अनुच्छे  327 संस में दिनदिहत है, जो सव•च्च है और इसलिलए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं ह।ै हम इस
न्यायालय का उल्लेख करके तकI  को अस्वीकार कर ेंगे।

मोटिंहर सिंसह दिगल (ऊपर) में पहले ही कहा जा चकुा ह ैऔर जो ोहराने योग्य है

यहाँ यह है दिक चुनाव आयोग के "पूणI  चरिरत्र" के प्रयोग की सीमाओ ंमें इस प्रभाव के लिलए एक शादिमल है
दिक "जब संस या कोई

राज्य दिव3ानमं,ल ने चुनावों से संबंडि3त या उनके संबं3 में वै3 कानून बनाया ह।ै

आयोग ऐसे प्राव3ानों के अनुरूप कायI  करगेा, न दिक उनका उलं्लघन करते हुए।

रिरट याडिचकाकताIओ ंके लिलए दिवद्वान वकील का प्रस्तुडितकरण यह ह ैदिक

संशो3न संदिव3ान का उल्लघंन करता है, जो मतान के अडि3कार को एक संवै3ादिनक अडि3कार के रूप में
मान्यता ता ह,ै अनुच्छे 19 (1) (ए) का एक पहलू और गुv मतान को संरडिक्षत करता ह।ै

यह अडि3कार। इसके अलावा गुv मतपत्र स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव का एक सहायक है और इसलिलए,
एक संसीय लोकतंत्र का एक दिहस्सा है और इसलिलए, गुv मतपत्र द्वारा मतान के अडि3कार को छीनना
संदिव3ान की मूल दिवशेषता को प्रभादिवत करता ह।ै उनका तकI  है दिक दिववादित संशो3न की मागं नहीं की
गई थी।याडिचकाकताIओ ंके वकील के अनुसार, संशो3न इस आ3ार पर आगे बढ़ता प्रतीत होता है दिक
यह केवल राजनीडितक लों का नेतृत्व है

औसत दिव3ायक के बजाय भरोसा दिकया जाना चादिहए, जो बहुत अडि3क नहीं है

वास्तव में अस्वीकायI  होने के अलावा, दिव3ायकों के सम्मान और गरिरमा के लिलए पूरक।

उपरोक्त संभI  में, वकील ने ,ॉ. के दिनम्नलिललिखत शब्ों का उल्लेख दिकया।

राजनीडितक व्यवस्था में दिकसी व्यदिक्त की गरिरमा को कैसे बनाए रखा जाना चादिहए, इस मुद्दे पर बी. आर.
अम्बे,करः -

1

 स्टुअटI दिमल ने उन सभी को दिया है जो रखरखाव में रुडिच रखते हैंलोकतंत्र, अथाIत्, अपनी स्वतंत्रता
को दिकसी के पैरों पर भी नहीं रखना।

 महान व्यदिक्त, या उस पर उन शदिक्तयों के साथ भरोसा करना जो उसे नD करने में सक्षम बनाती हैं
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उनके संस्थान "। महान व्यदिक्त के प्रडित आभारी होने में कुछ भी गलत नहीं ह।ै

 जिजन लोगों ने श की जीवन भर सेवा की ह।ै लेदिकन वहाँ

 कृतज्ञता की सीमाएँ हैं। जैसा दिक आयरिरश शभक्त ने अच्छी तरह से कहा है

 ,ैदिनयल ओ 'कॉनेल, कोई भी व्यदिक्त अपने सम्मान की कीमत पर आभारी नहीं हो सकता है,

 कोई  भी  मदिहला  अपनी  पदिवत्रता  की  कीमत  पर  आभारी  नहीं  हो  सकती  और  कोई  भी  राD्रअपनी
स्वतंत्रता की कीमत पर आभारी हो सकता ह।ै यह साव3ानी कहीं अडि3क ह।ै

 भारत के मामले में दिकसी अन्य श के मामले में आवश्यक ह।ै

 क्योंदिक भारत में, भदिक्त या जिजसे भदिक्त का मागI  कहा जा सकता ह ैया

 नायक-पूजा,  दुिनया के दिकसी भी अन्य श की राजनीडित में एक भूदिमका दिनभाती ह।ै 3मI  में भदिक्त
आत्मा के मोक्ष का मागI  हो सकती ह।ै
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

159

लेदिकन, राजनीडित में भदिक्त या नायक-पूजा पतन का एक दिनडि}त मागI  ह।ै

और अंततः तानाशाही "।

सूरी ओर, प्रडितवादियों ने दिववादित संशो3न का समथIन दिकया

वे तकI  ेंगे दिक मतान की गोपनीयता ने भ्रDाचार और Hॉस वोटिंटग को जन्म दिया था। वे इदंिगत करेंगे दिक
दिव3ानसभाओ ंमें सभी मुद्दों पर मतान, जिजसमें शादिमल हैं

राज्य परिरष और दिव3ान सभाएँ हमेशा खलुी रहती हैं और

 गुv मतान द्वारा नहीं। एक प्रडितदिनडि3 का चुनाव अब अन्य के बराबर ह।ैमहत्वपूणI  बातें। वे स्वीकार करेंगे
दिक आम आमी भाग ले रहा है

 प्रत्यक्ष चुनाव में मताता के रूप में एक मतान कें द्र में अपने वोट का प्रयोग करने के लिलए आवश्यक है

गोपनीयता की रक्षा। लेदिकन दिव3ान सभाओ ंके दिनवाIडिचत सस्य, के अनुसार

दिवद्वान वकील से मजबूत नैडितक फाइबर और सावIजदिनक होने की उम्मी की जाती ह ैसाहस रखें।

दिवद्वान महान्यायवाी ने बताया दिक उदे्दश्यों का वक्तव्य

और दिववादित अडि3दिनयम के कारण संस की आचार सदिमडित की रिरपोटI  को संर्णिभत करते हैं। नैडितकता
सदिमडित ने 08 दिसंबर 1998 की अपनी पहली रिरपोटI  में जिसफारिरश की थी दिक खलेु मतपत्र प्रणाली से
संबंडि3त मुद्दे के लिलएराज्यसभा के चनुाव की जांच की जाए। दिद्ववार्षिषक चुनावों के संबं3 में 3न शदिक्त के
आरोपों के बा यह मुद्दा दिफर से उठा

2000 में आयोजिजत राज्य परिरष।

नडैितकता सदिमडित की प्रासंदिगक दिटप्पभिणयाँ पहले ही की जा चुकी हैं

दिवस्तार से, इस दिनणIय के पहले भाग में दिनकाला गया। यहां यह ध्यान ने के लिलए पयाIv ह ैदिक सदिमडित ने
"राज्यसभा के चुनावों में Hॉस वोटिंटग की उभरती प्रवृलि‰" का संज्ञान लिलया और आरोप लगाया दिक "बड़ी
राभिश और अन्य दिवचार मताताओ ंको" इस उद्देश्य के लिलए "एक दिवशेष तरीके से मतान करने के लिलए
प्रोत्सादिहत  करते  हैं  जिजससे  कभी-कभी  उनके  अपने  राजनीडितक  ल  से  संबंडि3त  आडि3कारिरक
उम्मीवारों की हार हो जाती है"। सदिमडित ने "राज्यों में राज्यसभा और दिव3ान परिरषों के चुनाव खलेु
मतान द्वारा कराने" की सराहना की तादिक चुनावी प्रदिHया के साथ "बडे़ 3न और अन्य दिवचारों" द्वारा
की गई शरारत को रू दिकया जा सके।
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यह याडिचकाकताIओ ंके लिलए दिवद्वान वकील का दिनवेन ह ैदिक

 नडैितकता सदिमडित की दिटप्पभिणयाँ,  जिजन पर दिववादित संशो3न लाया गया था,  न केवल संशो3न को
उडिचत ठहराने में दिवफल रहती हैं,  बल्किlक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव कराने की सवंै3ादिनक योजना के
दिवपरीत हैं, जो लोकतंत्र के संरक्षण के लिलए आवश्यक ह।ै सूरी ओर, महान्यायवाी ने कहा दिक चंूदिक
अडि3कांश उम्मीवार पाटm प्रणाली के तहत चुने जाते हैं,  इसलिलए यह जिसद्धांत है दिक दिकसी पाटm के
दिनवाIडिचत या नादिमत व्यदिक्त को 3न शदिक्त द्वारा पाटm के लिखलाफ मतान करने के लिलए लुभाया नहीं जाना
चादिहए
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दिहतकारी और दिहतकारी।

श्री सच्चर ने बताया ह ैदिक चनुाव संचालन दिनयम, 1961

आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 द्वारा प्रत्यायोजिजत शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए इन्हें तयैार और अडि3सूडिचत
दिकया गया था। आर.  पी.  अडि3दिनयम, 1951  की 3ारा  59,94  और  128  के दिववादित संशो3न के
मद्देनजर,  कें द्र सरकार द्वारा उक्त दिनयमों में भी संशो3न दिकया गया ह।ैएस.  ओ. 272 (ई)  दिनांक
27.02.2004 के माध्यम से सरकार। इस संशो3न के परिरणामस्वरूप भाग VI में प्र‰ राज्य परिरष के
चुनाव में मतान के संचालन के दिनयमों में दिनयम  39-ए.  ए.  जोड़ा गया ह।ै इससे पहले गुv मतान
प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिलए उक्त दिनयमों में दिनयम 39-ए जोड़ा गया था।

दिनयम 39-ए पर पहले ध्यान दिया जा सकता ह।ै यह नीचे लिलखा हःै -

 " 39 - ए. मतान कें द्र और मतान प्रदिHया के भीतर मताताओं द्वारा मतान की गोपनीयता बनाए
रखना। - ( 1 ) प्रत्येक दिनवाIचक, जिजसे दिनयम 38-ए या दिकसी अन्य प्राव3ान के तहत मतपत्र जारी
दिकया गया ह।ै

 इन दिनयमों में से, मतान के भीतर मतान की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

 स्टेशन और उस उदे्दश्य के लिलए इसके बा मतान प्रदिHया का पालन करें

 रखा गया। ( 2 ) मतपत्र प्राv करने पर दिनवाIचक तुरतं -

 ( क) मतान दिवभाग में से एक में आगे बढ़ें;

 ( ख) दिनयम 37 के उप-दिनयम (2) के अनुसार अपना वोट जI  करें।

 ए, उदे्दश्य के लिलए आपूर्तित की गई वस्तु के साथ;

 ( ग) मतपत्र को मोड़ें तादिक वह अपने वोट को भिछपा सके।

 ( ग) यदि आवश्यक हो, तो पीठासीन अडि3कारी को प्रडितदि¡त व्यदिक्त को दिखाएँ।

 मतपत्र पर दिनशान;

 ( ई) मतपेटी में मुड़ा हुआ कागज ,ालें, और

 ( च) मतान कें द्र छोड़ ें।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 ( 3 ) प्रत्येक दिनवाIचक दिबना दिकसी अनुडिचत री के मतान करगेा।

( 4 ) दिकसी भी दिनवाIचक को मतान कक्ष में प्रवेश करने की अनुमडित नहीं ी जाएगी जब

इसके अंर एक और दिनवाIचक ह।ै

( 5 ) यदि कोई दिनवाIचक जिजसे मतपत्र जारी दिकया गया ह,ै तो मना कर ता ह।ै

प्रदिHया का पालन करने के लिलए पीठासीन अडि3कारी द्वारा ी गई चेतावनी

उप-दिनयम (2) में दिन3ाIरिरत, उसे जारी दिकया गया मतपत्र, चाहे कुलदिप नायर बनाम।
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 उसने उस पर अपना वोट जI  दिकया ह ैया नहीं, उससे वापस ले लिलया जाए

 के दिन¤शन में पीठासीन अडि3कारी या एक मतान अडि3कारी

 पीठासीन अडि3कारी।

 ( 6 ) मतपत्र वापस लिलए जाने के बा पीठासीन अडि3कारीअपनी पीठ पर "रद्द की गई मतान प्रदिHया"
शब् जI  करेंगे।

 प्रदिHया का उल्लंघन  "जI दिकया जाता है, एक अलग आवरण में रखा जाएगा जिजसके चेहरे पर "बलेैट
पेपसI " शब् होंगेः मतान की प्रदिHया

उल्लंघन दिकया "।

( 8 ) दिकसी अन्य ,ं के प्रडित पूवाIग्रह के दिबना, जिजसके लिलए एक दिनवाIचक, जिजसे उप-दिनयम (5) के
तहत मतपत्र वापस ले लिलया गया ह,ै हो सकता है

उ‰रायी, ऐसे मतपत्र पर जI  वोट, यदि कोई हो, की दिगनती नहीं की जाएगी।

दिनयम 39-ए. ए. दिनयम 70 के आ3ार पर ऐसे चुनावों पर लागू होता है

" वोट ,ालने के बारे में जानकारी। - ( 1 ) बावजू इसके। दिनयम 39-ए में दिनदिहत कुछ भी, पीठासीन
अडि3कारी, उस अवडि3 के बीच जब कोई दिनवाIचक दिकसी राजनीडितक ल का सस्य होता है, अभिभलेख
करगेा।

बलेैट पेपर पर उसका वोट और इस तरह के दिनवाIचक के बलेैट बॉक्स में उस बलेैट पेपर को ,ालने से
पहले, उस राजनीडितक ल के अडि3कृत एजेंट को यह सत्यादिपत करने की अनमुडित ें दिक ऐसे दिनवाIचक
ने दिकसे अपना वोट ,ाला हःै बशत¤ दिक यदि ऐसा दिनवाIचक अपने राजनीडितक ल के अडि3कृत प्रडितदिनडि3
को  अपना डिचदि°त  मतपत्र दिखाने  से इनकार  करता  है,  तो  उसे  जारी  दिकया गया  मतपत्र  पीठासीन
अडि3कारी या मतान अडि3कारी द्वारा पीठासीन अडि3कारी और मतपत्र के दिन¤श पर वापस ले लिलया
जाएगा।

इस प्रकार वापस लिलए गए कागज को आगे दिनयम 39-ए के उप-दिनयम (6) से (8) में दिनर्षिD तरीके से
दिनपटाया जाएगा जैसे दिक ऐसा मतपत्र।

उस दिनयम के उप-दिनयम (5) के तहत वापस ले लिलया गया था।
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 ( 2 ) प्रत्येक राजनीडितक ल, जिजसका सस्य दिनवाIचक के रूप में मतान कें द्र पर मतान करता है,
उप-दिनयम (1) के प्रयोजनों के लिलए फॉमI  22-ए में ो अडि3कृत एजेंटों की दिनयदुिक्त करगेा। ( 3 ) उप-
दिनयम (2) के तहत दिनयकु्त एक अडि3कृत प्रडितदिनडि3 मतान कें द्र पर मतान के पूर ेघंटों के ौरान मौजू
रहेगा और सूरा उसे मतान कें द्र से बाहर जाने पर या इसके दिवपरीत मुक्त करगेा।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

चूँदिक दिनयम 39-ए. ए. को दिनयम 39-ए. के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है, इसलिलए पूवI  वाला ह ै-

अदिनवायI  रूप से चनुाव आयोग द्वारा आर. पी. अडि3दिनयम, 1951 के तहत आयोजिजत अन्य सभी चनुावों
में सामान्य दिनयम के लिलए एक अपवा। दिववादित संशो3न से पहले यह दिनयम रहा ह ैदिक मतान एक गुv
मतपत्र द्वारा दिकया जाएगा, जिजसमें मताताओ ंसदिहत सभी संबंडि3तों से अपेक्षा की जाती है दिक वेइसे गुv
रखते हुए वोट की पदिवत्रता। लेदिकन जैसा दिक पहले ही खा जा चुका है, दिवशेषाडि3कार

 वोट को गुv रखना उस दिनवाIचक का है जो अन्यथा चनु सकता है; अथाIत, वह अपने वोट ,ालने के
तरीके का खलुासा करने का दिवकlप चुन सकता ह ैलेदिकन

उसे उस तरीके का खलुासा करने के लिलए मजबूर नहीं दिकया जा सकता है जिजसमें उसने ऐसा दिकया है,
जिसवाय उस दिवषय पर कानून के अनुसार जो आम तौर पर केवल उस ल्किस्थडित में लागू होता है जब चुनाव
को पहले चनुाव याडिचका के माध्यम से चुनौती ी जाती ह।ै

उच्च न्यायालय। राज्यों की परिरष के चनुाव के मामले में, संशो3न के बा के परिरदृश्य में, मान,ं में
बलाव आया है, दिक जिजस राजनीडितक ल से राज्य की दिव3ानसभा का कोई दिवशेष सस्य संबंडि3त है,
वह मतान कें द्र पर औपचारिरक रूप से दिनयकु्त अडि3कृत एजेंट के माध्यम से यह पता लगाने का हकार
है दिक दिकस तरह से दिवचारा3ीन सस्य, जो ऐसे उद्देश्यों के लिलए एक दिनवाIचक ह,ै ने अपने मताडि3कार
का  प्रयोग  दिकया  ह।ै  अपवा  केवल  दिव3ान  सभा  के  ऐसे  सस्यों  पर  लागू  होता  है,  जैसे  दिक  एक
राजनीडितक ल के सस्य और बो,I  के सभी सस्यों पर नहीं। इस तरह के चुनाव में मताता अपने
राजनीडितक ल के अडि3कृत एजेंट को अपना वोट दिखाने से इनकार कर सकता है, लेदिकन ऐसी ल्किस्थडित
में वह अपना वोट ने का अडि3कार खो ता है, जिजसे मतान कें द्र के पीठासीन अडि3कारी द्वारा उल्लंघन
के कारण रद्द कर दिया जाता ह।ै

चुनाव प्रदिHया।

इस प्रकार, संशोडि3त दिनयमों का प्रभाव यह है दिक राज्य परिरष के चुनावों में, दिनवाIचक द्वारा मतपत्र को
मतपेटी में ,ालने से पहले,राजनीडितक ल के अडि3कृत प्रडितदिनडि3 को यह सत्यादिपत करने की अनुमडित
होगी दिक ऐसा दिनवाIचक दिकसे अपना वोट ता ह।ै यदि ऐसा मताता अपना डिचदि°त मतपत्र दिखाने से
इनकार करता है, तो उसे वापस ले लिलया जाएगा और पीठासीन अडि3कारी द्वारा इस आ3ार पर रद्द कर
दिया जाएगा दिक मतान प्रदिHया का उल्लंघन दिकया गया था। इसलिलए, मताता पर अपना वोट दिखाने
की मजबूरी ह।ै

लेदिकन दिफर, उपरोक्त दिनयम केवल मांगे गए उदे्दश्य को आगे बढ़ाने के लिलए हैं
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दिववादित संशो3न द्वारा प्राv दिकया जाना। बल्किlक, दिनयमों से पता चलता है दिक खलुी मतपत्र प्रणाली का
मतलब यह नहीं है दिक यह सभी के लिलए खलुी ह।ै यह केवल राजनीडितक ल का अडि3कृत अभिभकताI
जिजसे यह खने  और सत्यादिपत करने की अनुमडित है दिक ऐसा दिनवाIचक दिकसे अपना वोट ता  ह।ै
मताता के पास यह चुनने का दिवशेषाडि3कार रहता है दिक अपनी पाटm के अडि3कृत एजेंट को अपना वोट
दिखाना ह ैया नहीं।
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163

 कुलदिप नायर "। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

राज्य परिरष के चनुावों में मतान की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती है

एक आम चनुाव। आम चुनाव में, मताताओ ंको इस ,र के दिबना गुv तरीके से मतान करना पड़ता है
दिक उनके वोट दिकसी को भी बताए जा सकते हैं या पीदिड़त हो सकते हैं। कोई पाटm संबद्धता नहीं है और
इसलिलए चुनाव पूरी तरह से मताता के पास ह।ै ऐसा तब नहीं होता जब राज्य परिरष के लिलए चुनाव
आयोजिजत दिकए जाते हैं क्योंदिक दिनवाIचक दिव3ान सभाओ ंके दिनवाIडिचत सस्य होते हैं जो बले में पाटm
से संबद्ध होते हैं।

दुिनया भर की चुनावी प्रणालिलयाँ भिभन्नताओ ंपर दिवचार करती हैं। कोई नहीं।

चुनावी प्रणाली पर माप,ं लागू दिकया जा सकता ह।ै सवाल यह ह ैदिक क्या चनुाव

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ह ैऔर जिजसके लिलए सन के सस्यों का चयन दिकया जाना है

 प्रासंदिगक पहलू। दुिनया भर के लोकतंत्रों में, प्रडितदिनडि3 सभा के सस्यों को सी3े लोकदिप्रय वोट द्वारा
चुना जाता ह।ै गोपनीयता आवश्यक है और उस पर जोर दिया जाता है; प्रडितदिनडि3 लोकतंत्र में, दिवशेष
रूप से उच्च सन के लिलए,

पाटm लाइन पर अपनाए गए चुनाव के अप्रत्यक्ष सा3न अच्छी तरह से स्वीकृत प्रथा ह।ै

 फजेनबाम द्वारा "ऑस्ट्र ेलिलयाई संवै3ादिनक काननू" [सूरा संस्करण] में और

हैंक्स, पृ¡ 51 पर यह कहा गया ह ैदिकः

 " ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 24 में तीन जिसद्धांत शादिमल हैं,

 प्रडितदिनडि3 लोकतंत्र का सन मताडि3कार की भदिवष्यवाणी करता हदैिनवाIचकों का,  ेने में सक्षम एक
चुनावी प्रणाली का अल्किस्तत्व

उनके प्रडितदिनडि3यों के चयन और प्रान करने पर प्रभाव

 चयदिनत प्रडितदिनडि3यों पर दिव3ायी कायI। का दिवस्तारमताडि3कार  "दिनवाIचकों के मताडि3कार"  शीषIक के
तहत आता ह।ै

 मतान के तरीकों सदिहत असंख्य दिववरणों के साथ चनुाव प्रणाली

 और प्रडितदिनडि3यों की योग्यताओ ंके साथ-साथ आनुपाडितकदिवभिभन्न रूपों आदि में प्रडितदिनडि3त्व ऐसे मैटर
हैं जिजनमें नहीं हो सकता है
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लोकतंत्र। दिव3ायी काय’ की दिवस्तृत श्रृखंला जो एक दिव3ाडियका है ऐसे मामलों में अडि3कार को उडिचत
महत्व दिया जाना चादिहए।

 प्रडितदिनडि3 लोकतंत्र में राजनीडितक परिरदृश्य का पूरा ायरा शादिमल ह।ै

संस्थान, प्रत्येक अनदिगनत मामलों में भिभन्न हैं। हालांदिक, दिकसी भी टिंब ुपर नहीं ऐसे स्पेक्ट्रम के भीतर
समय की कोई एकल आवश्यकता मौजू ह ैतो

प्रडितदिनडि3 के अल्किस्तत्व का दिन3ाIरण करने के लिलए आवश्यकलोकतंत्र,  ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा
24 में प्राव3ान ह ै-

लोगों द्वारा सस्यों का प्रत्यक्ष चयन। दिवदिव3ताओ ंका अल्किस्तत्व

 दिनवाIचन प्रभाग में व्यदिक्तयों या मताताओ ंकी संख्या में

राज्य हाउस ऑफ सुपर कोटI  रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. पी. के दिववरण से अलग नहीं ह।ै
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5 एस सी आर।

आनुपाडितकता  "सस्यों के चयन"  का एक तत्व है जबदिकयोग्यता  'सस्यों के चयन'  की अव3ारणा से
अलग ह।ै

ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 30 योग्यताओ ंको संर्णिभत करती ह ै-

दिनवाIचकों। ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 24 चयन से संबंडि3त ह।ै

जिजन सस्यों में आनपुाडितकता का तत्व होता ह।ै

आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व मतान की प्रणाली ह।ै

( जोर दिया गया)

ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 8,24,30 और 128 दिनम्नानुसार हैंः

" 8.  सीनेटरों के दिनवाIचकों की योग्यता प्रत्येक राज्य में  होगी दिकजो संदिव3ान  द्वारा या संस द्वारा
दिन3ाIरिरत दिकया गया ह,ै

प्रडितदिनडि3 सभा के सस्यों के दिनवाIचकों के लिलए योग्यता

लेदिकन सीनेटरों के चयन में प्रत्येक दिनवाIचक केवल एक बार मतान करगेा।

24. प्रडितदिनडि3 सभा सस्यों से बनी होगी।

राD्रमं,ल के लोगों द्वारा सी3े चुना गया, और संख्या

ऐसे सस्यों की संख्या, यथासंभव, लगभग ोगुनी होगी। सीनेटरों से।

 कई राज्यों में चुने गए सस्यों की संख्या इस प्रकार होगी -

उनके लोगों की संबंडि3त संख्या का अनुपात, और, जब तक

 संस अन्यथा प्राव3ान करती ह,ै जब भी आवश्यक हो, दिन3ाIरिरत दिकया जाए,

दिनम्नलिललिखत तरीके सेः

( i) लोगों की संख्या को दिवभाजिजत करके कोटा दिन3ाIरिरत दिकया जाएगा।

 राD्रमं,ल के, जैसा दिक नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है

राD्रमं,ल, सीनेटरों की संख्या से ोगनुा; ( (ii) प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले सस्यों की संख्या होगी
-
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राज्य के लोगों की संख्या को दिवभाजिजत करके दिन3ाIरिरत दिकया जाता ह,ै जैसे

राD्रमं,ल के नवीनतम आंकड़ों द्वारा, कोटा द्वारा दिखाया गया है;

और यदि इस तरह के दिवभाजन पर एक आ3े से अडि3क शेष है

 कोटा, एक बार दिफर राज्य में सस्य चनुा जाएगा।

लेदिकन इस 3ारा में कुछ भी होने के बावजू, पाचँ सस्य

प्रत्येक मूल राज्य में कम से कम चुना जाएगा।

30. जब तक संस अन्यथा प्रान नहीं करती ह,ै योग्यताएँ

प्रडितदिनडि3 सभा के सस्यों के दिनवाIचक प्रत्येक में होंगे।

राज्य के काननू द्वारा दिन3ाIरिरत योग्यता 165 का उल्लेख करें।
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कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

128. इस संदिव3ान में दिनम्नलिललिखत के अलावा कोई परिरवतIन नहीं दिकया जाएगाःतरीका -

 उसके परिरवतIन के लिलए प्रस्तादिवत कानून एक द्वारा पारिरत दिकया जाना चादिहए

संस के प्रत्येक सन का पूणI  बहुमत, और इससे कम नहीं

ो, न ही ोनों सनों के माध्यम से इसके पारिरत होने के छह महीने से अडि3क समय बा, प्रस्तादिवत
काननू प्रत्येक राज्य और के्षत्र में प्रडितदिनडि3 सभा के सस्यों के चनुाव के लिलए मतान करने के लिलए योग्य
मताताओ ंको प्रस्तुत दिकया जाएगा।

 लेदिकन अगर कोई भी सन इस तरह के दिकसी भी प्रस्तादिवत कानून को पूणI  रूप से पारिरत करता है

बहुमत, और सूरा सन इसे अस्वीकार करता है या पारिरत करने में दिवफल रहता है या इसे दिकसी भी
संशो3न के साथ पारिरत करता ह ैजिजसके लिलए पहला-उजिल्ललिखत सन सहमत नहीं होगा, और यदि तीन
महीने के अंतराल के बा पहला-उजिल्ललिखत उसी या अगले सत्र में सन दिफर से प्रस्तादिवत कानून को
दिकसी भी संशो3न के साथ या उसके दिबना पूणI  बहुमत से पारिरत करता है जो सूरे सन द्वारा दिकया
गया है या सहमडित व्यक्त की गई है, और ऐसा अन्य सन इसे अस्वीकार करता है या पारिरत करने में
दिवफल रहता ह ैया इसे दिकसी भी संशो3न के साथ पारिरत करता ह ैजिजसमें

प्रथम उजिल्ललिखत सन सहमत नहीं होगा, गवनIर जनरल प्रस्तादिवत कानून प्रस्तुत कर सकता ह ैजैसा दिक
प्रथम उजिल्ललिखत सन द्वारा अंडितम रूप से प्रस्तादिवत दिकया गया था, और बा में दिकसी भी संशो3न के
साथ या उसके दिबना

 ोनों सनों द्वारा, प्रत्येक राज्य और के्षत्र के दिनवाIचकों को प्रडितदिनडि3 सभा के चुनाव के लिलए मतान
करने के लिलए योग्य बनाया जाता ह।ै

जब कोई प्रस्तादिवत कानून दिनवाIचकों को प्रस्तुत दिकया जाता ह ैतो मतान होगा -

संस द्वारा दिवदिहत तरीके से लिलया जाए। लेदिकन जब तक प्रडितदिनडि3 सभा के सस्यों के दिनवाIचकों की
योग्यता पूरे राD्रमं,ल में समान नहीं हो जाती, तब तक प्रस्तादिवत कानून के पक्ष और दिवपक्ष में मतान
करने वाले केवल आ3े दिनवाIचकों की दिगनती दिकसी भी राज्य में की जाएगी जिजसमें वयस्क मताडि3कार
प्रचलिलत ह।ै

और अगर अडि3कांश राज्यों में दिनवाIचकों का बहुमत मतान करता है

 प्रस्तादिवत कानून को मंजूरी ें, और यदि सभी मताताओ ंका बहुमत मतान करता है
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 प्रस्तादिवत कानून को भी मंजूरी ें, इसे महारानी की सहमडित के लिलए गवनIर जनरल के समक्ष प्रस्तुत
दिकया जाएगा।

आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व को कम करने वाला कोई दिवकlप नहीं

 संस के दिकसी भी सन में कोई राज्य, या प्रडितदिनडि3 सभा में दिकसी राज्य के प्रडितदिनडि3यों की न्यूनतम
संख्या, 166 में
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

राज्य की सीमाओं को बढ़ाना,  कम करना या अन्यथा बलना,  या दिकसी भी तरह से संदिव3ान के
प्राव3ानों को प्रभादिवत करना।

इसके लिलए, काननू तब तक बन जाएगा जब तक दिक दिनवाIचकों का बहुमत मतान न करे

उस राज्य में प्रस्तादिवत काननू को मंजूरी ी जाती ह।ै

इस 3ारा में, "के्षत्र" से इस संदिव3ान की 3ारा एक सौ बाईस में दिनर्षिD कोई भी के्षत्र अभिभप्रेत है जिजसके
संबं3 में

सन में इसके प्रडितदिनडि3त्व की अनुमडित ने वाला एक काननू लागू है

प्रडितदिनडि3 "।

 3ारा 24 काफी ह तक अनुच्छे 80 (4) और 3ारा 30 से अनुच्छे 84 के समान ह।ै

 हमारा संदिव3ान।

 जु, बनाम के मामले में। मैदिकयॉन, पृ¡ 385 पर (1926) 38 सी. एल. आर. 380 में रिरपोटI  दिकया
गया ह,ै यह दिनम्नानुसार कहा गया हःै

" लोकतंत्र में मताडि3कार का दिवस्तार मौलिलक महत्व का दिवषय ह।ै ऑस्ट्र ेलिलयाई अडि3दिनयम की 3ारा 24
के पीछे का उद्देश्यसंदिव3ान यह सुदिनडि}त करने के लिलए है दिक सीनेट के सस्यों को सी3े लोकदिप्रय वोट
द्वारा चनुा जाता ह ैन दिक अप्रत्यक्ष माध्यमों से, जैसे दिक

संस या दिव3ान सभा या कायIपालिलका द्वारा या

 दिनवाIचक महादिवद्यालय। ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 24 कहती ह ैदिक

सीनेट के सस्यों को लोगों द्वारा चुना जाएगा, जो

 जिजसका अथI  ह,ै वोट ेने के योग्य लोगों द्वारा। ( जोर दिया गया)

 राजा वी के मामले में। जेम्स, (1972) 128 सी. एल. आर. 221 में पृ¡ 229 पर रिरपोटI  दिकया गया ह,ै
यह दिनम्नानुसार आयोजिजत दिकया गया हःै

 " तथ्य यह है दिक ऑस्ट्र ेलिलयाई संदिव3ान की 3ारा 24 में दिवश्व 'लोगों' का उपयोग दिकया गया है-3ारा 8
में 'दिनवाIचक' शब् के दिवपरीत। 30 और 128 से पता चलता है दिक संदिव3ान के दिनमाIताओं ने उस 3ारा
में चनुने का तरीका प्रान करने के दिवचार के साथ 3ारा 24 का मसौा तयैार दिकया था
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 उन लोगों पर जोर ने के बजाय जिजन्हें चुनना था। ( जोर दिया गया)

न्यू नेशनल पाटm ऑफ साउथ अफ्रीका बनाम के मामले में डिक्षण अफ्रीका के सव•च्च न्यायालय के
फैसले का संभI दिया जा सकता ह।ै डिक्षण अफ्रीका गणराज्य की सरकार और ए. एन. आर. , 1999
(3) एस. ए. 191 में रिरपोटI दिकया गया, जिजसका मुख्य नोटयह नीचे लिलखा हःै
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 कुलदिप नायर बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

167

गोl,स्टोन जे, माला जे. मोक्गोरो जे और सैक्स जे सहमत हैं) दिक मतान का अडि3कार अदिनवायI  था,
और इसके दिबना खाली था

 स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव; बा वाले ने सामग्री और अथI  दिया

 पूवI  में। स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव के अडि3कार ने महत्व को रखेांदिकत दिकया

मतान के अडि3कार का प्रयोग और आवश्यकता ह ैदिक प्रत्येक

चुनाव दिनष्पक्ष होना चादिहए जिजसका अडि3कार के तरीके पर प्रभाव पड़ता ह।ैवोट ने के लिलए अडि3क ठोस
सामग्री और वै3 रूप से दिया जा सकता है

व्यायाम दिकया। इनमें से ो दिनदिहताथI  वतIमान के लिलए महत्वपूणI  थे।

मामलाः ऐसा करने के हकार प्रत्येक नागरिरक को एक से अडि3क बार मतान करना चादिहए।

दिकसी भी चुनाव और दिकसी भी व्यदिक्त को वोट ने की अनमुडित नहीं ी जानी चादिहए

ऐसा करने के लिलए। ये दिवचलन दिकस ह तक हुए होंगेचुनाव की दिनष्पक्षता पर प्रभाव। इसका मतलब था
दिक दिनयम

 मतान के अडि3कार का प्रयोग आवश्यक था तादिक ये

उडिचत सुदिनडि}त करने के लिलए दिवचलन को समाv या प्रडितबंडि3त दिकया जा सकता ह।ै

मतान के अडि3कार का कायाIन्वयन।  ( 201 ए/बी-,ी पर अनुच्छे (12)। आयोजिजत,  आगे  (प्रडित
याकूब जे; चास्कlसन पी, लंगा ,ी. पी., एकरमैन जे.,

गोl,स्टोन जे, माला जे, मोकगोरो जे और सैक्स जे सहमत हैं; ओ 'रगेन

 जे असहमडित व्यक्त करते हुए), दिक मतान का अडि3कार की 3ारा 19 (3) द्वारा दिवचार दिकया गया है
इसलिलए सदंिव3ान स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों में मतान करने का अडि3कार था

राD्र ीय दिव3ान द्वारा दिन3ाIरिरत दिनवाIचन प्रणाली के संभI  में

 जो संदिव3ान द्वारा दिन3ाIरिरत आवश्यकताओ ंका अनुपालन करता था।

प्रणाली का दिववरण संस पर छोड़ दिया गया था। राD्र ीय

 दिनवाIचन प्रणाली को दिन3ाIरिरत करने वाला दिव3ान दिनवाIचन था

2006(8) eILR(PAT) SC 122



 एक्ट करें। ( 202सी/,ी-,ी/ई पर अनुच्छे (14) "

 ( जोर दिया गया)

यह शाIता ह ैदिक 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों' में मतान करने का अडि3कार हमेशा होता ह।ै

 राD्र ीय दिव3ान  द्वारा दिन3ाIरिरत दिनवाIचन  प्रणाली की शत¿। मतान  का अडि3कार स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनावों के अडि3कार से अपना रगं प्राv करता है; दिक 'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों' के अडि3कार के दिबना
मतान का अडि3कार खाली ह।ै यह एक चुनावी प्रणाली के संभI  में  'स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों'  की
अव3ारणा ह ैजो प्रान करती है

मतान के अडि3कार की सामग्री और अथI '। सूरे शब्ों में, 'मतान का अडि3कार' स्वतंत्र और दिनष्पक्ष
चुनावों का एक घटक नहीं ह।ै यह आवश्यक ह ैलेदिकन आवश्यक घटक नहीं ह।ै

उपरोक्त मामले में, दिववा यह था दिक क्या दिनवाIचन अडि3दिनयम ऐसा कर सकता है

 मतान के लिलए मताता सूची में नामांकन के प्रमाण के रूप में केवल एक दिवभिशD सा3न दिन3ाIरिरत करें।
चुनावी अडि3दिनयम के तहत,  आई.  ,ी.  का,I को सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006]  एस.  यू.  पी.  के
एकमात्र प्रमाण के रूप में दिन3ाIरिरत दिकया गया था।
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5 एस सी आर।

मताता सूची में प्रवेश करें। इसे चुनौती ी गई थी। आपलि‰ को खारिरज करते हुए,

बहुमत की ओर से याकूब, जे के माध्यम से संस्थागत न्यायालय ने कहाः

 उ‰र यह है दिक क्या ये आवश्यकताएँ उल्लघंन का गठन करती हैं मतान का अडि3कार। यह केवल एक
संभI  में ठीक से दिकया जा सकता है

दिवचारा3ीन अडि3कार की प्रकृडित, परिरडि3 और महत्व का दिवश्लेषण,

 अन्य संबंडि3त सवंै3ादिनक अडि3कारों का प्रभाव और महत्व,

इन सभी अडि3कारों का अंतर-संबं3, मतान के अडि3कार के प्रभावी प्रयोग की आवश्यकता का महत्व
और दिवदिनयमन की मात्रा

 अडि3कार के प्रभावी प्रयोग को सुदिव3ाजनक बनाने के लिलए आवश्यक ह।ै [ 11 ] संदिव3ान प्रभावी रूप
से दिव3ायी के लिलए मतान का अडि3कार प्रान करता ह।ै

सरकार के सभी स्तरों पर दिनकाय केवल उन डिक्षण अफ्रीकी नागरिरकों पर

 जो 18 वषI  या उससे अडि3क उम्र के हैं। इस स्तर पर इस बात पर जोर दिया जाना चादिहए दिक

यह स्वयं स्पD है और इसे कभी भी अडितरजंिजत नहीं दिकया जा सकता ह।ै हालांदिक ऐसा नहीं है इसके
महत्व को कम करने की ओर इशारा करते हुए यह कहना पयाIv ह ैदिक

अडि3कार लोकतंत्र के लिलए मौलिलक ह ैक्योंदिक इसके दिबना कुछ भी नहीं हो सकता ह।ै

यह खाली और बेकार ोनों ह।ै [ 12 ] संदिव3ान ने मान्यता ने में एक महत्वपूणI  कम उठाया है

वोट का प्रयोग करने के अडि3कार का महत्व यह प्रान करके दिक सभी

डिक्षण अफ्रीका के नागरिरकों को स्वतंत्र, दिनष्पक्ष और दिनयदिमत चनुाव का अडि3कार ह।ै

 यह ध्यान दिया जाना चादिहए दिक सभी डिक्षण अफ्रीकी नागरिरक चाहे उनके

इन चुनावों में उम्र का अडि3कार ह।ै मतान का अडि3कार दिनडि}त रूप से हसै्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों के
अडि3कार के लिलए अपरिरहायI  और इसके दिबना खाली;

 उ‰राद्धI पूवI  को सामग्री और अथI  ता ह।ै मुक्त होने का अडि3कार

मतान का अडि3कार और यह आवश्यकता दिक प्रत्येक चनुाव दिनष्पक्ष होना चादिहए जिजस तरह से मतान
का अडि3कार दिया जा सकता है, उसके दिनदिहताथI  हैं
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इस मामले के लिलए दिनदिहताथI  सामग्री हैंः प्रत्येक नागरिरक को ऐसा करने का अडि3कार हदैिकसी भी चनुाव
में एक से अडि3क बार मतान करना चादिहए; कोई भी व्यदिक्त जो हकार नहीं है

वोट ने की अनुमडित नहीं ी जानी चादिहए। इन ह तक

दिवचलन होने से चनुाव की दिनष्पक्षता पर प्रभाव पडे़गा।

इसका मतलब ह ैदिक मतान के अडि3कार के प्रयोग का दिवदिनयमन 169 ह।ै
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 आवश्यक ह ैतादिक इन दिवचलनों को समाv या प्रडितबंडि3त दिकया जा सके

 मतान के अडि3कार का उडिचत कायाIन्वयन सुदिनडि}त करने के लिलए।

 [ 13 ] संदिव3ान मानता है दिक इसे दिवदिनयदिमत करना आवश्यक है

 मतान के अडि3कार का प्रयोग तादिक मूल सामग्री प्रान की जा सके

सही ह।ै 3ारा 1 (,ी) एक राD्र ीय आम के अल्किस्तत्व पर दिवचार करती ह।ैमताता लुढ़कते हैं। संदिव3ान
की 3ारा 46 (1), 105 (1) और 157 (5) सभी

 अभ्यास के दिवदिनयमन के लिलए प्रासंदिगक महत्वपूणI  प्राव3ान करें

मतान का अडि3कार। इनका प्रभाव इस प्रकार हःै

( क) राD्र ीय, प्रांतीय और नगरपालिलका चनुाव संभI  में आयोजिजत दिकए जाने चादिहए।

एक चनुावी प्रणाली जो राD्र ीय दिव3ान द्वारा दिन3ाIरिरत की जानी चादिहए।

( ख) चुनाव प्रणाली का परिरणाम, सामान्य रूप से, आनुपाडितक होना चादिहए। प्रडितदिनडि3त्व।

( ग) राD्र ीय दिव3ानसभा के लिलए चुनाव राD्र ीय सामान्य मताता सूची पर आ3ारिरत होना चादिहए।

प्रांत के खं, और नगरपालिलका के खं, पर आ3ारिरत हो Hमशः राD्र ीय आम मताताओ ंकी सूची।

 मताता सूची का अल्किस्तत्व और उडिचत कायIप्रणाली ह ै-

इसलिलए एक संवै3ादिनक आवश्यकता संदिव3ान द्वारा अदिनवायI  चुनावों और उनमें से दिकसी में भी मतान
करने के अडि3कार ोनों के लिलए अभिभन्न ह।ै

 [ 15 ] आवश्यकता ह ैदिक केवल वे व्यदिक्त जिजनके नाम दिखाई ते हैं

राD्र ीय मताता सचूी में मतान दिकया जा सकता है, यह आवश्यकता प्रान करता है दिक डिक्षण अफ्रीकी
नागरिरकों को अपने वोट का प्रयोग करने से पहले पंजीकरण करना होगा, जो एक संवै3ादिनक अदिनवायIता
ह।ै यह मतान के अडि3कार की एक संवै3ादिनक आवश्यकता है, न दिक अडि3कार की सीमा।

[ 16 ] पंजीकरण और मतान की प्रदिHया को प्रबंडि3त करने की आवश्यकता है

 और यह सदुिनडि}त करने के लिलए दिवदिनयदिमत दिकया जाता है दिक चनुाव स्वतंत्र और दिनष्पक्ष हों। चुनाव के
प्रबं3न के लिलए एक आयोग का दिनमाIण एक और आवश्यक है, हालांदिक इस प्रदिHया में पयाIv घटक नहीं
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ह।ै समस्या की व्यापकता को समझने के लिलए,  लाखों डिक्षण अफ्रीदिकयों के सभी प्रकार के सबूतों के
साथ पंजीकरण कें द्रों या मतान कें द्रों पर पहुचंने की कlपना करनी होगी और वे पंजीकरण या मतान
करने के हकार हैं,  केवल पंजीकरण या दिनवाIचन अडि3कारी से यह दिन3ाIरिरत करने के लिलए दिक क्या
सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एसयूपीपी।
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5 एस सी आर।

 ऐसे व्यदिक्तयों में से प्रत्येक को पंजीकरण करने या मतान करने का अडि3कार ह।ै इस कदिठनाई से बचने
के लिलए दिनवाIचन अडि3दिनयम में दिवस्तृत प्राव3ान दिकए गए हैं

पंजीकरण, मतान और संबंडि3त मामलों से संबंडि3त जिजसमें आम मताता सचूी में पंजीकरण करने और
मतान करने के लिलए मताताओ ंको अपनी पहचान बनाने का तरीका शादिमल ह।ै

[ 17 ] दिनवाIचन अडि3दिनयम के दिवस्तृत प्राव3ान सेवा प्रान करते हैं

यह सुदिनडि}त करने का महत्वपूणI  उद्देश्य दिक जो लोग वोट के लिलए अहIता प्राv कर सकते हैं

मताताओ ंके रूप में पंजीकरण करें, दिक इन व्यदिक्तयों के नाम राD्र ीय सामान्य मताता सूची में रखे गए
हैं, और ऐसा प्रत्येक व्यदिक्त केवल एक बार मतान करने के अडि3कार का प्रयोग करता ह।ै इस प्रदिHया
को सुदिव3ाजनक बनाने के लिलए दिकसी प्रकार की आसान और दिवश्वसनीय पहचान आवश्यक ह।ै यह इस
संभI  में ह ैदिककुछ पहचान स्तावेजों के उत्पान के लिलए वै3ादिनक प्राव3ान

ल्किस्थत होना चादिहए। इस तरह के प्राव3ान की अनुपल्किस्थडित मतान के अडि3कार के प्रयोग को दिनरथIक
बना सकती है और इसके लिलए गंभीर दिनदिहताथI  हो सकते हैं चुनाव की दिनष्पक्षता। इसलिलए दिव3ाडियका
इस तरह का प्राव3ान करने के लिलए बाध्य ह।ै

 जाँच की प्रकृडित

 [ 18 ] अपीलाथm ने पहचान के उस प्रमाण पर दिववा नहीं दिकया और

पंजीकरण के लिलए नागरिरकता, और मतान के लिलए मताता सूची में नामांकन का प्रमाण, चुनाव प्रणाली
के आवश्यक घटक हैं

संदिव3ान द्वारा दिवचार दिकया गया। जिजस बात पर दिववा था वह यह था दिक क्या दिनवाIचन अडि3दिनयम इस
तरह के प्रमाण के लिलए एकमात्र सा3न दिन3ाIरिरत कर सकता है

पंजीकरण  के लिलए बार-को,े,  आई,ी या टीआरसी  और मतान  के लिलए  बार-को,े,  आई,ी या
टीआईसी था। अपीलाथm की ओर से प्रस्तुडितयाँ ो स्तरों पर की गई थीं। सबसे पहले, यह तकI  दिया
गया दिक उनके चेहर ेपर प्रासंदिगक प्राव3ान और संवै3ादिनक के संबं3 में मूlयांकन दिकया गया

मतान का अडि3कार इस अडि3कार का उल्लघंन करता ह।ै संदिव3ान में दिनदिहत मतान के अडि3कार और
स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव के अडि3कार के साथ दिववादित प्राव3ानों की चेहरे पर दिवसंगडित का सवाल
होना चादिहए

प्राव3ान की तकI संगतता के संबं3 में ोनों को संबोडि3त दिकया और

2006(8) eILR(PAT) SC 122



चाहे वह अडि3कार का उल्लंघन करता हो। यद्यदिप न्यायालय के एक सस्य द्वारा प्रश्नों के उ‰र में यह
दिवशेष रूप से उले्लख दिकया गया था दिक अपीलाथm

चेहरे की असगंतता पर भरोसा करते हुए, इस तरह के दिववा के समथIन में कोई ठोस तकI  नहीं दिया
गया था। सूरा, तकI  यह था दिक स्तावेजी आवश्यकताओ ंके परिरणाम एक इनकार का गठन करते हैं

डिक्षण अफ्रीका के लाखों नागरिरकों को वोट ने का अडि3कार जो नहीं थे

 बार-कोडि,त आई. ,ी. का सत्र। इनमें से कई लोग (लाखों)

में लोगों का), इसलिलए यह तकI  दिया गया था, दिवभिभन्न प्रकार के कुलदिप नायर बनाम के लिलए मतान
करने में सक्षम नहीं होगा।
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 परस्पर संबंडि3त कारणों से। प्रस्तुडितयाँ थीं दिक दिवभाग

 गृह कायI  (दिवभाग), जिजसकी जिजम्मेारी ली गई है

 इन स्तावेजों को जारी करना, उन्हें प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं थी

 समय के साथ, दिक स्तावेजों को प्राv करने की लागत एक वास्तदिवक

 बा3ा और दिक संभादिवत मताता जागरूक नहीं थे, या नहीं थे

 सक्षम करने के लिलए स्तावेजी आवश्यकताओ ंके बार ेमें पयाIv रूप से जागरूक दिकया गया

 उन्हें समय पर स्तावेजों के लिलए आवेन करना चादिहए। इसमें तकI  दिया गया था दिक

 संभI  दिक डिक्षण अफ्रीकी नागरिरक जिजनके पास पहचान थी

 काननू के अनुसार जारी दिकए गए स्तावेज जो पहले से लागू थे

1986 के अडि3दिनयम को लागू होने की अनुमडित ी जानी चादिहए थीउन्हें।

 [ 19 ] इस बात पर जोर दिया जाना चादिहए दिक यह संस को तय करना है

वे सा3न जिजनके द्वारा मताताओ ंको अपनी पहचान बनानी चादिहए। यह बात नहीं है

न्यायालय का कायI। लेदिकन इसका मतलब यह नहीं ह ैदिक संस खाली ह।ै

यह दिन3ाIरिरत करने में दिक चुनावी योजना दिकस तरह से होनी है

संरडिचत। यह सुदिनडि}त करने के उदे्दश्य से महत्वपूणI  सुरक्षा उपाय हैं

इसे प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले नागरिरकों के लिलए उडिचत सुरक्षा मूलभूत अडि3कार। संवै3ादिनक
बा3ाओ ंमें से पहला रखा गया

संस पर यह है दिक ोनों के बीच एक तकI संगत संबं3 होना चादिहए।वह योजना जिजसे वह अपनाता है
और एक वै3 योजना की उपलल्किब्3

सरकारी उदे्दश्य। संस मूखIतापूणI  तरीके से कायI  नहीं कर सकती या

मनमाने ढंग से। इस तरह के तकI सगंत संबं3 की अनुपल्किस्थडित के परिरणामस्वरूप होगा
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यह उपाय असवंै3ादिनक ह।ै एक आके्षपकताI जो चनुौती ता है

इन आ3ारों पर चनुावी योजना की स्थापना की जिजम्मेारी है

वै3 सरकारी उद्देश्य की अनुपल्किस्थडित, या माप और उस उदे्दश्य के बीच तकI संगत संबं3।

 [ 20 ] सूरी बा3ा यह ह ैदिक चनुावी योजना नहीं होनी चादिहए।

संदिव3ान के अध्याय 2 में दिनदिहत दिकसी भी मौलिलक अडि3कार का उलं्लघन करना।

संदिव3ान। एक बार दिफर जिजम्मेारी उस पाटm की ह ैजो आरोप लगाती ह ैदिक

इसे स्थादिपत करने के अडि3कार का उलं्लघन। इस अपील में तकI

यह है दिक दिनवाIचन  अडि3दिनयम के  दिववादित  प्राव3ान  एक खं,न  का गठन  करते हैं डिक्षण  अफ्रीकी
नागरिरकों की एक बड़ी संख्या को वोट ने का अडि3कार।

 इस अडि3कार के प्रयोग को सुदिव3ाजनक बनाने के लिलए बनाई गई कोई भी योजना लागू होती ह।ै

इस संभावना के साथ दिक कुछ लोग इसका पालन नहीं करेंगे

 प्राव3ान। लेदिकन यह योजना को असंवै3ादिनक नहीं बनाता ह।ै .

इस मामले में दिवचार के लिलए जो दिनणाIयक प्रश्न उत्पन्न होता है, वह ह ै-

 दिनम्नलिललिखतः यह वै3 रूप से कब कहा जा सकता है दिक लोगों को वोट ने में सक्षम बनाने के लिलए
डि,ज़ाइन दिकए गए एक दिव3ायी उपाय के परिरणामस्वरूप उस सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] प्रस्ताव
को अस्वीकार कर दिया जाता ह।ै
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5 एस सी आर।

 सही? इस प्रश्न का उ‰र ने की प्रदिHया में एक ल यह आरोप लगाता है दिक संस के एक अडि3दिनयम
ने मतान के अडि3कार का उल्लंघन दिकया ह,ै जो सफल होने के लिलए स्थादिपत करने की आवश्यकता ह।ै

[ 21 ] अालत द्वारा की जाने वाली कवाय में एक मूlयांकन शादिमल होता है

यह अस्वीकायI  ह।ै वतIमान मामले में जो परिरणाम अस्वीकायI  होगा,  उसे प्रश्न पर ध्यान कें दिद्रत करके
सबसे अच्छा दिन3ाIरिरत दिकया जा सकता ह।ैसंस को क्या हाजिसल करना चादिहए। संस को यह सुदिनडि}त
करना चादिहए दिक जो लोग अन्यथा मतान करने के योग्य होंगे, वे चाहें तो ऐसा कर सकें

मतान करना और यदि वे मतान के अडि3कार की खोज में उडिचत कम उठाते हैं। संस से इससे
अडि3क की उम्मी नहीं की जा सकती ह।ै यह इस प्रकार है दिक एक अस्वीकायI  परिरणाम सामने आएगा
यदि वे जो मतान करना चाहते हैं और

जो अडि3कार की खोज में उडिचत कम उठाते हैं, वे ऐसा करने में असमथI  होते हैं।

[ 22 ] उन परिरल्किस्थडितयों को दिन3ाIरिरत करना आवश्यक है जिजन्हें यह तय करने में ध्यान में रखा जाना
चादिहए दिक क्या दिववादित प्राव3ान हैं।

मतान  के  अडि3कार  का  उल्लंघन  करता  ह।ै  इसकी  ो  संभावनाएँ  हैं।  एक  अालत  उस  समय  की
परिरल्किस्थडितयों के आलोक में मूlयांकन कर सकती है जब प्राव3ानों को अडि3दिनयदिमत दिकया गया था, या
जो बा की तारीख में मौजू हैं जब प्राव3ानों की संवै3ादिनकता को चनुौती ी जाती ह।ै यह

न्यायालय ने वै3ादिनक प्राव3ानों की संवै3ादिनकता के मुद्दे पर एक वस्तुदिन¡ दृदिDकोण अपनाया ह।ै एक
पूवI-दिवद्यमान कानून बन जाता है

संदिव3ान के साथ इसकी असंगतता की सीमा तक अमान्य है, जिजस क्षण संदिव3ान लागू होता ह।ै यह
अप्रासंदिगक है दिक यह न्यायालय कई वष’ के बा ही इसे असगंत घोदिषत कर सकता ह।ै इसी तरह, एक
वै3ादिनक प्राव3ान जो संदिव3ान के बा पारिरत दिकया जाता है

इस तथ्य की परवाह दिकए दिबना दिक इसकी अयोग्यता पर केवल हमला दिकया जाता है,  या हमले का
आ3ार बनने  वाली ठोस परिरल्किस्थडितयाँ  इसके  अडि3दिनयमन  के लंबे समय बा ही स्पD हो जाती हैं।
वै3ादिनक अयोग्यता के लिलए इस उद्देश्यपूणI  दृदिDकोण के अनुरूप, परिरल्किस्थडितयाँ जो स्पD हो जाती हैं ऐसा
समय जब दिकसी न्यायालय द्वारा प्राव3ान की वै3ता पर दिवचार दिकया जाता है, आवश्यक रूप से इसकी
परिरणामी अयोग्यता के प्रश्न के लिलए अप्रासंदिगक नहीं ह।ै हालांदिक, बलती परिरल्किस्थडितयों के आ3ार पर
दिकसी क़ानून की वै3ता एक दिन वै3 और सूरे दिन अमान्य नहीं हो सकती ह।ै इसकी वै3ता होनी
चादिहए।

 आमतौर पर यह दिन3ाIरिरत दिकया जाता ह ैदिक यह दिकस तारीख को पारिरत दिकया गया था।

2006(8) eILR(PAT) SC 122



2006(8) eILR(PAT) SC 122
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 एक अडि3दिनयम का कायाIन्वयन जो संवै3ादिनक जांच को पारिरत करता है

 इसके अडि3दिनयमन का समय, एक संवै3ादिनक व्यवस्था को जन्म  सकता है

 भिशकायत, यदि, परिरल्किस्थडितयों के परिरणामस्वरूप जो स्पD हो जाती हैं

 बा में, इसके कायाIन्वयन से संवै3ादिनक अडि3कार का उल्लंघन होगा। में।

 ऐसी भिशकायत की वै3ता का आकलन करना, यह आवश्यक हो जाता है दिक -यह दिन3ाIरिरत करें दिक
क्या  अडि3कार  के  उल्लघंन  का  दिनकटवतm  कारण  स्वयं  वै3ादिनक  प्राव3ान  ह,ै  या  क्या  अडि3कार  का
उल्लंघन ह।ै

अडि3कार को दिकसी अन्य कारण से पे्ररिरत दिकया गया है,  जैसे दिक दिकसी सरकारी एजेंसी की अपनी
जिजम्मेारिरयों को पूरा करने में दिवफलता। यदि यह स्थादिपत दिकया जाता है दिक उल्लंघन का दिनकटवतm
कारण, परिरल्किस्थडितयों के आलोक में, दिनम्नलिललिखत वै3ादिनक प्राव3ान में दिनदिहत हदैिवचार करने पर, वह
प्राव3ान अडि3कार का उल्लंघन करता ह।ै यह असंवै3ादिनकता के प्रडित वस्तुदिन¡ दृदिDकोण से प्रस्थान नहीं
ह।ै यह केवल एक

इस तथ्य की मान्यता दिक दिकसी वै3ादिनक प्राव3ान में संवै3ादिनक ोष हमेशा इसके अडि3दिनयमन के
समय आसानी से स्पD नहीं होता है, लेदिकन बा में तभी सामने आ सकता है जब कोई ठोस मामला
दिनणIय के लिलए ख को प्रस्तुत करता ह।ै

 [ 23 ] यह तय करने के लिलए एक वस्तुदिन¡ परीक्षण लागू करना आवश्यक ह ैदिक क्या

संस का अडि3दिनयम, जो वतIमान मामले में चनुौती ी गई चुनावी योजना के लिलए प्राव3ान करता है,
वै3 ह।ै संस उस तंत्र, तंत्र या प्रदिHया के लिलए प्राव3ान करने के लिलए बाध्य है जो यह सुदिनडि}त करने
के लक्ष्य को प्राv करने में यथोडिचत रूप से सक्षम है दिक सभी व्यदिक्त जो मतान करना चाहते हैं, और
जो उस अडि3कार की खोज में उडिचत कम उठाते हैं, वे ऐसा करने में सक्षम हैं। इसलिलए, मैं यह दिनष्कषI
दिनकालता हूं दिक यह अडि3दिनयम मतान के अडि3कार का उल्लघंन करगेा यदि यह दिखाया जाता है दिक,
उपाय को अपनाने की तारीख पर, इसका संभादिवत परिरणाम यह होगा दिक जो लोग मतान करना चाहते
हैं, वे मतान करेंगे।ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए हैं, भले ही उन्होंने अडि3कार की खोज में उडिचत रूप से
काम दिकया हो। कोई भी योजना जो यह सुदिनडि}त करने के लक्ष्य को प्राv करने में यथोडिचत रूप से सक्षम
होने के लिलए पयाIv रूप से लचीली नहीं है दिक जो लोग मतान करना चाहते हैं वे ऐसा करने में सक्षम
होंगे यदि वे अडि3कार की खोज में उडिचत रूप से कायI  करते हैं, तो अडि3कार का उल्लघंन करने की क्षमता
ह।ै यह संभावना तभी स्पD होती है जब कोई ठोस मामला अालत के समक्ष लाया जाता ह।ै अपीलाथm
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पर यह स्थादिपत करने की जिजम्मेारी है दिक प्रान की गई मशीनरी या प्रदिHया उडिचत रूप से सक्षम नहीं
है

उस उद्देश्य को प्राv करना। जैसा दिक दिपछले पैराग्राफ में बताया गया है, यह अच्छी तरह से हो सकता है
दिक अडि3कार का उल्लघंन या 3मकी ी जा सकती है क्योंदिक एक सरकारी एजेंसी में कुशलता से प्रशIन
नहीं करती है कानून का कायाIन्वयन। इसका मतलब यह नहीं होगा दिक क़ाननू अमान्य ह।ै इसका उपाय
कहीं और ह।ै
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अपीलाथm को सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] प्रस्ताव में दिवफल होना चादिहए। 5 एस सी आर।

आयोग द्वारा स्थादिपत दिकया गया। हालाँदिक,  यह मामला अलग है,  क्योंदिक कहा जाता है दिक कभिथत
मताडि3कार का हनन क़ानून की शत’ से होता है, न दिक आरोदिपत एजेंसी के काय’ या चूक से।कानून को
लागू करने के साथ।

 [ 24 ] ओ 'रगेन जे ने अपने असहमत दिनणIय में मापा

इसके संब3ं में वै3ादिनक प्राव3ान के उद्देश्य का महत्व प्रभाव,  और सवाल पूछता है दिक क्या चुनावी
योजना है

उडिचत ह।ै वह यह दिनष्कषI  दिनकालती ह ैदिक यह योजना उडिचत नहीं है, और इस कारण से, यह मानते हुए
दिक दिनवाIचन अडि3दिनयम के प्रासंदिगक प्राव3ान सदंिव3ान के साथ असंगत हैं। मेर ेदिवचार में यह समस्या के
लिलए सही दृदिDकोण नहीं ह।ै वै3ादिनक प्राव3ानों की तकI संगतता के बारे में दिनणIय आमतौर पर संस की
अनन्य क्षमता के भीतर होते हैं। यह जिसद्धांत के लिलए मौलिलक है

लोकतांदित्रक  समाज  में  शदिक्तयों  का  पृथक्करण  और  न्यायालयों  की  भूदिमका।  न्यायालय  संस  के
अडि3दिनयमों के प्राव3ानों की इस आ3ार पर समीक्षा नहीं करते हैं दिक वे अनुडिचत हैं। वे ऐसा तभी करेंगे
जब वे संतुD होंगे दिक कानून तकI संगत रूप से दिकसी वै3 कानून से जुड़ा नहीं ह।ै

सरकारी उद्देश्य। ऐसी परिरल्किस्थडितयों में,  समीक्षा सक्षम है क्योंदिक काननू मनमाना ह।ै मनमानी के साथ
असंगत है

काननू का शासन जो संदिव3ान का मूल मूlय ह।ै यह दिन3ाIरिरत करना संस की शदिक्त के भीतर था दिक
चुनाव के लिलए कौन सी योजना अपनाई जानी चादिहए। यदि योजना को परिरभादिषत करने वाला काननू
तकI संगत ह,ै तो संस के अडि3दिनयम को इस आ3ार पर चनुौती नहीं ी जा सकती हःै

" अनुडिचतता "। तकI संगतता तभी प्रासंदिगक होगी जब यह स्थादिपत दिकया जाए दिक यह योजना, हालांदिक
तकI संगत ह,ै नागरिरकों के मतान के अडि3कार का उल्लंघन करने का प्रभाव ,ालती ह।ै तब सवाल उठेगा
दिक क्या संदिव3ान की 3ारा 36 के प्राव3ानों के तहत सीमा उडिचत है, और यह केवल इस 3ारा 36 की
जांच के दिहस्से के रूप में है दिक तकI सगंतता प्रासंदिगक हो जाती ह।ै यह इस प्रकार है दिक जांच के उस
स्तर पर ही तकI सगंतता का सवाल होना चादिहए।

दिवचार दिकया। इसलिलए तय दिकया जाने वाला पहला सवाल यह है दिक क्या दिनवाIचन अडि3दिनयम द्वारा
दिन3ाIरिरत योजना तकI सगंत ह।ै

वै3ादिनक प्राव3ानों की तकI सगंतता कुलदिप नायर v.
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यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]
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[ 25 ] यह दिन3ाIरिरत करना, मेर ेदिवचार में, सुदिव3ाजनक ह ैदिक क्या

दिववादित प्राव3ान तकI सगंत रूप से एक वै3 सरकार से संबंडि3त हैं।

संदिव3ान के संबं3 में मुद्दे के प्राव3ानों का दिवश्लेषण दिकया गया हतैकI संगतता की कमी दिखाई गई; सूरा
यह ह ैदिक क्या ये प्राव3ान हैं

कुछ के प्रकाश में मनमाना या मज़बूत कहा जा सकता है

काननू को अपनाने की तारीख तक मौजू परिरल्किस्थडितयाँ।

प्रासंदिगक परिरल्किस्थडितयों का प्रभाव

[ 28 ] चेहर ेके दिवश्लषेण से पता चलता ह ैदिक वै3ादिनक प्राव3ान

दिववादित स्तावेजी आवश्यकताओ ंपर जोर ेना तकI सगंत रूप से संबंडि3त है

 प्रभावी बनाने के वै3 सरकारी उद्देश्य के लिलए मतान के अडि3कार का प्रयोग। अब मैं जाँच करँूगा दिक
क्या दिववादित

 उपायों को मनमाना या मनमौजी कहा जा सकता हपैरिरल्किस्थडितयाँ जो अपीलाथm के अनुसार प्रासंदिगक
थीं। ”

इसलिलए, यह स्पD ह ैदिक मतान का अडि3कार एक अव3ारणा ह ैजिजसे

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनावों की प्रादिv की अव3ारणा को बढ़ावा ना। की प्रकृडित

चुनाव,  अथाIत्,  प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष,  मतान के अडि3कार की अव3ारणा को दिनयंदित्रत करते हैं। जहाँ
चुनाव सी3े होते हैं,  वहाँ गुv मतान पर जोर दिया जाता ह।ै जहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं और जहाँ
सस्यों को अप्रत्यक्ष माध्यमों से चुना जाता है, जैसे दिक

संस या दिव3ान सभा या कायIपालिलका द्वारा, दिफर खलेु मतपत्र को मतान की चनुावी प्रणाली के तहत
एक अव3ारणा के  रूप में पेश दिकया जा सकता ह।ै प्रत्यक्ष चनुावों के मामले में,  सस्यों  को सी3े
लोकदिप्रय वोट द्वारा चुना जाता है जो अप्रत्यक्ष चनुावों के मामले में नहीं होता ह।ै इसलिलए, यह नहीं कहा
जा सकता है दिक खलेु मतपत्र की अव3ारणा स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों की प्रादिv को दिवफल कर गी।
वतIमान मामले में, मतान के अडि3कार से इनकार करने का सवाल स्वयं उठाया जाएगा।
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केवल दिव3ान सभा के सस्य द्वारा पाटm के अडि3कृत प्रडितदिनडि3 को अपना वोट दिखाने से इनकार करने
पर। यदि कोई दिव3ायक दिकसी ऐसे व्यदिक्त के पक्ष में मतान करता है जिजसे वह उडिचत समझता है और
अडि3कृत व्यदिक्त को अपना मत दिखाता ह।ै

उस राजनीडितक ल का प्रडितदिनडि3 जिजससे वह संबंडि3त ह,ै दिनयम नहीं

इस तरह के मतान को रद्द करने पर दिवचार करें।

यह नहीं भुलाया जा सकता दिक राजनीडितक लों का अल्किस्तत्व आवश्यक ह।ै

 हमारे संसीय लोकतंत्र की दिवशेषता और यह दिक यह संस के लिलए चिंचता का दिवषय हो सकता है यदि
यह पाया जाए दिक मताता दिववेकपूणI  मतान की आड़ में Hॉस वोटिंटग का सहारा ले रहे थे, मतान की
गोपनीयता के नाम पर पाटm अनुशासन का उलं्लघन कर रहे थे। यह गलती करने वाले दिव3ायकों पर पाटm
के अनुशासन को कमजोर कर गा। राजनीडितक ल हमार ेश में संसीय लोकतंत्र की अदिनवायI  शतI  हैं।

 श और पाटm अनुशासन के संरक्षण को एक आवश्यक सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी.
पी. के रूप में पेश दिकया जा सकता ह।ै
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5 एस सी आर।

176

अप्रत्यक्ष चुनावों के मामले में चुनावों की शुद्धता की दिवशेषता।

संसीय लोकतंत्र और बहुलीय व्यवस्था एक अंतर्षिनदिहत अंग हैं।

भारतीय संदिव3ान की मूल संरचना। यह राजनीडितक ल हैं जो स्थादिपत करते हैं

एक चुनाव में उम्मीवार जो मुख्य रूप से राज्य दिव3ानमं,लों के सस्यों के रूप में चनेु जाते हैं। जिजस
संभI  में आम चुनाव होते हैं,  चुनाव प्रणाली की शुद्धता बनाए रखने के लिलए मतान की गोपनीयता
आवश्यक ह।ै

प्रत्येक मताता को स्वतंत्र और दिनष्पक्ष तरीके से मतान करने का अडि3कार है और दिकसी भी व्यदिक्त
को यह नहीं बताना है दिक उसने कैसे मतान दिकया ह।ै लेदिकन यहाँ हम एक ऐसे मताता के बारे में
चिंचडितत हैं जो

एक राजनीडितक ल के दिटकट पर चनुा जाता ह।ै इस दृदिDकोण से, संभI  पूरी तरह सेपरिरवतIन होता ह।ै

यह दिक 'दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत प्रडितदिनडि3त्व'  की अव3ारणा  'आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व'  से अलग है, के
मामले में स्पD रूप से सामने लाया गया है

यूनाइटे, ,ेमोHेदिटक मूवमेंट बनाम। डिक्षण अफ्रीका गणराज्य के राD्र पडित और अन्य। , (2003) आई.
एस. ए. 495 में प्रडितवेदित, जहाँ उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न थाः क्या 'फ्लोर Hॉसिंसग'  संदिव3ान के
लिलए मौलिलक था

डिक्षण अफ्रीका। इस दिनणIय में आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की अव3ारणा

दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत प्रडितदिनडि3त्व पर प्रकाश ,ाला गया ह।ै उक्त दिनणIय के प्रासंदिगक अंश इस प्रकार
हैंः

 " 24. संदिव3ान की 3ारा 1 (,ी) के संभI  में "लोकतांदित्रक सरकार की एक बहुलीय प्रणाली" वाक्यांश
का अथI  पहला प्रश्न है जिजस पर दिवचार दिकया जाना चादिहए। यह स्पD रूप से एक-पक्षीय राज्य,  या
सरकार की एक प्रणाली को बाहर करता ह ैजिजसमें सीदिमत संख्या में ल होते हैं।

25.  वाक्यांश अनुच्छे का शब् नहीं ह।ै हमें नहीं संर्णिभत दिकया गया थाराजनीडित दिवज्ञान या डिक्षण
अफ्रीकी संदिव3ान पर अडि3कार जो

इन शब्ों का एक अथI  प्रान करता ह।ै न ही डिक्षण अफ्रीकी संदिव3ान पर दिटप्पभिणयों से कोई सहायता
प्राv की जा सकती ह।ै अडि3कांश लेखक
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ऐसा प्रतीत होता है दिक वाक्यांश का अथI  स्वयंजिसद्ध है और इसके लिलए शब्ों से परे दिकसी स्पDीकरण
की आवश्यकता नहीं ह।ै

26. एक बहुलीय लोकतंत्र एक राजनीडितक व्यवस्था पर दिवचार करता ह ैजिजसमें

दिवभिभन्न राजनीडितक समूहों को संगदिठत करने, बढ़ावा ने की अनुमडित ह।ै

सावIजदिनक बहस के माध्यम से उनके दिवचार और स्वतंत्र और दिनष्पक्ष में भाग लें

चुनाव। ये गडितदिवडि3याँ उडिचत दिवदिनयमन के अ3ीन हो सकती हैं।

एक खलेु और लोकतांदित्रक समाज के साथ सगंत। काननू जो चलते हैं इसके अलावा, और जो बहुलीय
लोकतंत्र को कमजोर करता है, वह अमान्य होगा। इसलिलए यह तय करना होगा दिक क्या यह प्रभाव 177
ह।ै
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कुलदिप नायर बनाम। यू. क्यू. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 दिववादित कानून।

27. आवेकों का तकI  है दिक आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व प्रणाली संदिव3ान का एक अभिभन्न अगं ह,ै जिजसका
उद्देश्य ह ैलबल का प्राव3ान इस प्रणाली और दिकसी भी हस्तके्षप की रक्षा के लिलए ह।ै

इन  प्राव3ानों  के  साथ  3ारा  1 (,ी)  द्वारा  अनुध्यात  लोकतांदित्रक  सरकार  की  बहुलीय  प्रणाली  में
हस्तके्षप ह।ै संदिव3ान।

आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व

28. इस दिववा के समथIन में आवेकों द्वारा संवै3ादिनक जिसद्धांत VIII पर दिनभIरता रखी गई थी जो उन
जिसद्धांतों में से एक था जिजसका संदिव3ान को पालन करना था। सवंै3ादिनक जिसद्धांत VIII

प्रान करता हःै"  बहु-लीय लोकतंत्र,  दिनयदिमत चुनाव,  सावIभौदिमक वयस्क मताडि3कार को अपनाने
वाली प्रडितदिनडि3 सरकार होगी।

मताता सूची, और, सामान्य रूप से, आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व।

29. महत्वपूणI रूप से, हालांदिक, संदिव3ान की 3ारा 1 (,ी) में अंडितम को छोड़कर, संव3ैादिनक जिसद्धांत
VIII के सभी प्राव3ान शादिमल हैं।

आवश्यकता जो आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व को संर्णिभत करती ह।ै यदि यह दिवचार दिकया गया था दिक
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व में से एक होना चादिहए

यह समझना मुल्किश्कल है दिक उन शब्ों को 3ारा  1 (,ी) से क्यों हटा दिया गया था। पाठ्य रूप से,
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व है

संस्थापक मूlयों में शादिमल नहीं। न ही, हमार ेदिवचार में, इसे बहुलीय लोकतंत्र की आवश्यकता के रूप
में दिनदिहत दिकया जा सकता ह।ै बहुलीय लोकतंत्र की कई प्रणालिलयाँ हैं जिजनमें चनुाव प्रणाली नहीं है
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व के आ3ार पर।

 30.  हालाँदिक,  आवेकों  का  तकI  है  दिक  लबल  दिवरो3ी  प्राव3ान  आनुपाडितक  प्रडितदिनडि3त्व  पर
आ3ारिरत चुनावी प्रणाली का एक अदिनवायI  घटक ह।ै यह, इसलिलए तकI  जाता है, यह सुदिनडि}त करने के
लिलए आवश्यक ह ैदिक चुनाव के परिरणाम उन व्यदिक्तयों के लबल से प्रभादिवत न हों जिजन्होंने केवल पाटm
सूची में अपनी ल्किस्थडित के कारण दिव3ाडियका में अपनी सीटें हाजिसल कीं। यह पाटm है, न दिक सस्य, जो
सीटों का हकार ह,ै और यदि दिकसी सस्य को लबल करने की अनुमडित ी जाती ह,ै तो
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उस आनुपाडितकता को दिवकृत करता ह ैजिजसे प्राv करने के लिलए प्रणाली को डि,ज़ाइन दिकया गया था।

 31. मताताओ ंकी अपेक्षा और उनका प्रडितदिनडि3त्व करने के लिलए चनेु गए सस्यों के आचरण के बीच
तनाव ह।ै
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एक बार दिनवाIडिचत सस्य सव•च्च न्यायालय रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

दिव3ाडियका के सस्य दिनणIय लेने के लिलए स्वतंत्र हैं, और आम तौर पर मताताओ  ंद्वारा वापस बुलाए
जाने के लिलए उ‰रायी नहीं हैं यदि लिलए गए दिनणIय इसके दिवपरीत हैं

चुनाव अभिभयान के ौरान की गई प्रडितबद्धताएँ।

 32. अक्सर कहा जाता है दिक दिनवाIडिचत प्रडितदिनडि3यों की उस पाटm की इच्छा के दिवपरीत दिनणIय लेने की
स्वतंत्रता, जिजससे वे संबंडि3त हैं, लोकतंत्र का एक अदिनवायI  तत्व ह।ै वास्तव में, इस तरह के तकI  को
प्रमाणन कायIवाही के समय इस न्यायालय को संबोडि3त दिकया गया था

जहां सदंिव3ान की अनुसचूी  6  में शादिमल लबल से पहले के संHमणकालीन प्राव3ान पर आपलि‰
जताई गई थी। यह तकI दिया गया था दिक दिव3ायकों को उनके लों के अडि3कार में प्रस्तुत करना
"जवाबह, उ‰रायी, खलेु, प्रडितदिनडि3 और लोकतांदित्रक" के लिलए शत्रुतापूणI  था

सरकार; जो सावIभौदिमक रूप से अडि3कारों और स्वतंत्रताओं को स्वीकार करती है, जैसे दिक अभिभव्यदिक्त
की स्वतंत्रता, सघं की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता

राजनीडितक दिवकlप और सावIजदिनक प के लिलए खडे़ होने के अडि3कार और दिनवाIडिचत होने पर प
3ारण करने के अडि3कार को कम दिकया जाता है; और यह दिक लबल दिवरो3ी खं, 'प्रडितदिनडि3 सरकार'
के जिसद्धांतों के लिखलाफ ह।ै

प्रडितदिHयाशीलता और खलुापन और लोकतांदित्रक प्रडितदिनडि3त्व।  33.  इस न्यायालय ने इस लील को
खारिरज कर दियाः

" आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की एक सूची प्रणाली के तहत, यह वे ल हैं जिजनके लिलए मताता जांच करते
हैं, और वे ल जो मताताओ  ंके प्रडित जवाबह होने चादिहए। एक पाटm जो अपने घोषणापत्र को एक
तरह से छोड़ ती ह,ै उसे स्वीकार नहीं दिकया जाता है

मताता संभवतः अगले चुनाव में हार जाएंगे। ऐसी प्रणाली में लबल दिवरो3ी खं, यह सुदिनडि}त करने
के लिलए अनुडिचत नहीं है दिक मताताओ ंकी इच्छा का सम्मान दिकया जाए। एक व्यदिक्तगत सस्य रहता
ह।ै

व्यदिक्तगत दिववेक के आेशों का पालन करने के लिलए स्वतंत्र। यह लोकतंत्र के साथ असगंत नहीं ह।ै

...... एक लबल-पूवI  खं, एक राजनीडितक ल को रोकने में सक्षम बनाता है इसके दिनवाIडिचत सस्यों
का लबल,  इस प्रकार यह सुदिनडि}त करना दिक वे उस पाटm का समथIन करना जारी रखें जिजसके
तत्वाव3ान में वे चुने गए थे। यह स‰ा में बठेै लों को छोटे लों के सस्यों को लबल करने के लिलए
लुभाने से भी रोकता है

2006(8) eILR(PAT) SC 122



उस पाटm से जिजसकी सूची में वे स‰ारूढ़ पाटm में शादिमल होने के लिलए चुने गए थे। यदि इसकी अनुमडित
ी जाती है तो यह स‰ारूढ़ ल को एक दिवशेष बहुमत प्राv करने में सक्षम बना सकता है जिजसे वह
अन्यथा इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सकता ह ैऔर जो मताताओ ंके दिवचारों का प्रडितटिंबब नहीं ह।ै इस
आपलि‰ को कायम नहीं रखा जा सकता ह।ै  34.  हालाँदिक,  इससे यह नहीं पता चलता है दिक एक
आनुपाडितक कुलदिप नायर v।
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 यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

 179

 पूवI-लबल ख,ं के दिबना प्रडितदिनडि3त्व प्रणाली असंगत ह।ै

 लोकतंत्र के साथ। ऐसा हो सकता ह ैदिक मताताओ ंके बीच एक करीबी संबं3 हो।

 और आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व चुनावी प्रणालिलयों में पाटm

 दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत दिनवाIचन प्रणालिलयों में मामला हो, और इसके लिलए

 कारण लबल के लिखलाफ तकI  अडि3क मजबूत हो सकता है

 दिनवाIचन  के्षत्र  आ3ारिरत  चनुावों  में  मामला।  लेदिकन  दिनवाIचन  के्षत्र  आ3ारिरत  चनुावों  में  भी  पाटm  की
सस्यता और पाटm के बीच घदिन¡ संबं3 ह।ै

 दिव3ाडियका के लिलए चनुाव और एक सस्य जो सूर ेल में शादिमल हो जाता है

 एक दिव3ाडियका के जीवन के ौरान इस आरोप के लिलए समान रूप से खलुा है दिक उन्होंने मताताओं
को 3ोखा नहीं दिया ह।ै

47. तथ्य यह है दिक एक दिवशेष प्रणाली दिवशेष लों के नकुसान के लिलए काम करती है इसका मतलब
यह नहीं ह ैदिक यह असवंै3ादिनक ह।ै के लिलए

उाहरण के लिलए, दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत चुनाव प्रणाली की शुरुआत छोटे लों के पूवाIग्रह के लिलए काम
कर सकती है,  दिफर भी यह शाय ही हो सकता हसैुझाव दिया दिक ऐसी प्रणाली लोकतंत्र के साथ
असंगत ह।ै अगर

लबल की अनुमडित ह,ै कानून का दिववरण संस पर छोड़ दिया जाना चादिहए, बशत¤ दिक प्राव3ान हमेशा
संदिव3ान के साथ असंगत न हों। केवल यह तथ्य दिक संस दिनणIय लेती ह ैदिक दिकसी ल से लबल के
लिलए 10 प्रडितशत की सीमा आवश्यक है, हमार ेदिवचार में संदिव3ान के साथ असगंत नहीं ह।ै

:

काननू का शासन

55.  हमारे संदिव3ान  में  काननू  को  एक वै3 सरकारी  उद्देश्य से तकI सगंत  रूप से संबंडि3त होने  की
आवश्यकता ह।ै यदि नहीं, तो यह दिनयम के साथ असंगत है

काननू और अमान्य।
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68.  फामाIस्यदुिटकlस मैन्यफैुक्चरसI  के मामले में यह बताया गया था दिक जनता के अभ्यास के लिलए
न्यूनतम आवश्यकता के रूप में तकI संगतता

कायाIत्मक, और जब तक कायाIत्मक का दिनणIय, वस्तुदिन¡ रूप से खा जाता है, तकI संगत है, तब तक
अालत दिनणIय में हस्तके्षप नहीं कर सकती ह।ैकेवल इसलिलए दिक यह इससे असहमत है या यह मानता
ह ैदिक शदिक्त का प्रयोग अनुडिचत तरीके से दिकया गया था।
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 सव•च्च न्यायालय की रिरपोटI  [2006] एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

यह भी लागू होता ह ैऔर संभवतः व्यायाम के लिलए अडि3क बल के साथ

संदिव3ान द्वारा दिनदिहत शदिक्तयों की संस, जिजनमें शादिमल हैं -

संदिव3ान में संशो3न करने की शदिक्त।

71. संस्थापक मूlयों और काननू के शासन के संबं3 में अंडितम मुद्दा

यह रिरक्त सीटों को भरने से संबंडि3त ह।ै पाटm सूडिचयों पर चनेु गए सस्य पाटm अनुशासन के अ3ीन हैं
और उनसे दिनष्काजिसत दिकए जाने के लिलए उ‰रायी हैं

अनुशासन के उल्लघंन के लिलए पाटm। अगर ऐसा होता ह ैतो वे बं हो जाते हैं

दिव3ाडियका के सस्य।

72. लबल करने वाले सस्य जो सूरी पाटm बनाते हैं या उसमें शादिमल होते हैं, वे दिवषय बन जाते हैं

उस पक्ष के अनुशासन के लिलए और दिनष्कासन के लिलए समान रूप से उ‰रायी हैं

अनुशासन का उल्लंघन। इस प्रकार, यदि एक ोषपूणI  सस्य बा में है

उसकी नई पाटm से दिनष्काजिसत दिकया जाता है, या यदि दिकसी सस्य की मृत्यु हो जाती है, तो खाली
सीटों को कैसे भरा जाए, इसके लिलए प्राव3ान दिकया जाना चादिहए।

 75. इसके परिरणामस्वरूप चार अडि3दिनयमों पर इस आ3ार पर आपलि‰ की गई दिक

वे संस्थापक मूlयों और अडि3कारों के दिव3ेयक के साथ असंगत हैं।

 असफल होना चादिहए। इससे यह दिवचार करना अनावश्यक हो जाता है दिक क्या ऐसा ह।ैप्राव3ानों को
अनुमान द्वारा संशोडि3त दिकया जा सकता है, या क्या यह आवश्यक है

यदि दिकसी संशो3न का उद्देश्य वह है तो 3ारा 74 (5) के नोदिटसों में इस ओर ध्यान आकर्षिषत करना
और दिवशेष रूप से यह बताना दिक 3ारा 74 (1) या 74 (2) के प्राव3ान, जैसा भी मामला हो, ऐसे
लोगों पर लागू होते हैं।

 संशो3न "।

 दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत प्रडितदिनडि3त्व के बीच की दिवभिशDता क्या है? और एक प्रडितदिनडि3 लोकतंत्र में
'आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व' यह ह ैदिक
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सूची प्रणाली आनुपाडितक  प्रडितदिनडि3त्व के मामले में,  सस्यों को चुना जाता हपैाटm  लाइनें। वे पाटm
अनुशासन के अ3ीन हैं। उन्हें दिनष्काजिसत दिकया जा सकता ह।ै

 अनुशासन के उल्लंघन के लिलए। इसलिलए, आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व की अव3ारणा को प्रभावी बनाने के
लिलए, संस 'ओपन बलेैट' का सझुाव  सकती ह।ै ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता ह ैदिक स्वतंत्र
और दिनष्पक्ष चनुाव 'खलेु मतपत्र' से हार जाएंगे। जैसा दिक ऊपर बताया गया है, दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत
चुनाव में लोग ही मतान करते हैं

( ऊपर)। दिनवाIचन के्षत्र आ3ारिरत प्रडितदिनडि3त्व में  'गोपनीयता'  आ3ार है जबदिक प्रडितदिनडि3 लोकतंत्र में
आनुपाडितक प्रडितदिनडि3त्व के मामले में

आ3ार 'खलुा मतपत्र' हो सकता ह ैऔर यह 'स्वतंत्र और स्वतंत्र' की अव3ारणा का उलं्लघन नहीं करगेा।

दिनष्पक्ष चनुाव 'कौन सी अव3ारणा लोकतंत्र के स्तंभों में से एक ह।ै

इसके अलावा, सन के अंर एक प्रस्ताव पर प्रत्येक वोट एक खलेु मतपत्र द्वारा होता ह।ै
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 एक अध्यक्ष, लोक सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव और

राज्य परिरष का उपाध्यक्ष एक प्रभाग द्वारा होता ह ैजो एक

खलेु मतान  की प्रणाली।  इस संबं3 में  लोकसभा में  प्रदिHया और कायI  संचालन  दिनयमों के दिनयम
7,8,364,365,367,367 ए, 367 एए और 367 बी और राज्य परिरष में प्रदिHया और कायI  सचंालन
दिनयमों के दिनयम 7,252,253 और 254 का संभI  दिया जा सकता ह।ै

उपरोक्त दृदिDकोण में, पर आके्षदिपत संशो3न का औडिचत्य

यह तकI  दिक खलेु मतान से पाटm नामांकन के आ3ार पर दिकसी दिवशेष राज्य की दिव3ानसभा के लिलए
चुने गए मताताओ ंद्वारा Hॉस वोटिंटग की बुराई समाv हो जाती ह,ै को हlके में नहीं लिलया जा सकता ह।ै

याडिचकाकताIओ ंकी ओर से प्रस्तुडितकरण ध्यान में रखने में दिवफल रहता ह।ै

प्रत्यक्ष चनुाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बीच अंतर। यह दिकसी दिवशेष चनुाव में एक व्यदिक्तगत मताता द्वारा
प्रत्यक्ष चुनाव का मामला नहीं ह।ै यह दिव3ान सभा के सस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चनुाव का मामला है जो
संबंडि3त  राजनीडितक  लों  द्वारा  प्रायोजिजत  और  पोन्नत  होने  के  कारण  दिव3ान  सभा  के  लिलए  अपनी
सस्यता के लिलए चुने गए हैं।

यह तकI  दिक चुनाव में मताता की अभिभव्यदिक्त का अडि3कार

क्योंदिक राज्य परिरष खलेु मतपत्र से प्रभादिवत है, यह मान्य नहीं है, क्योंदिक एक दिनवाIडिचत दिव3ायक को
एक दिवशेष तरीके से मतान करने के लिलए सन की सस्यता से दिकसी भी अयोग्यता का सामना नहीं
करना पडे़गा। वह सबसे अडि3क उस राजनीडितक ल से कारIवाई को आकर्षिषत कर सकता है जिजससे वह
संबंडि3त ह।ै जिजस राजनीडितक ल के दिटकट पर वह दिव3ायक चनेु गए थे, उसके सस्य होने के नाते,
आम तौर पर उनसे पाटm के दिन¤शों का पालन करने की उम्मी की जाती है, जो हमारे लोकतंत्र की
बुदिनयाी राजनीडितक इकाइयों में से एक ह।ै

चूंदिक संशो3न से बचने की आवश्यकता के आ3ार पर लाया गया है

Hॉस वोटिंटग और भ्रDाचार की बुराइयों को दिमटाने के साथ-साथ हमारे लोकतांदित्रक ढाचें की अखं,ता
को बनाए रखने के लिलए, इसे राज्य द्वारा संदिव3ान के अनुच्छे 19 (2) के तहत एक उडिचत प्रडितबं3 के
रूप में भी उडिचत ठहराया जा सकता है,  इस 3ारणा पर दिक इस तरह के चनुाव में मतान करना
संदिव3ान के अनुच्छे 19 (1) (ए) के तहत अभिभव्यदिक्त की स्वतंत्रता के बराबर ह।ै

भले ही हम एन. पी. पोन्नुस्वामी में लिलए गए दृदिDकोण को रदिकनार कर ें और
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 इस 3ारणा पर आगे बढ़ते हुए दिक मतान का अडि3कार एक संवै3ादिनक अडि3कार है, पीपुlस यूदिनयन
फॉर जिसदिवल लिलबटmज के मामले में लिलए गए दृदिDकोण का दिवस्तार करते हुए, इस तथ्य से इनकार नहीं
दिकया जा सकता है दिक राज्यों की परिरष के चुनाव में मतान का तरीका दिनडि}त रूप से क़ाननू द्वारा
दिवदिनयदिमत दिकया जा सकता ह।ै संदिव3ान में 182 नहीं है
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बशत¤  दिक राज्य परिरष के चनुाव के लिलए मतान गुv रूप से दिकया जाएगामतान करें। अब तक राज्य
परिरष के चनुाव के लिलए मतान संस द्वारा बनाए गए काननू के कारण गुv मतान द्वारा दिकया जाता
था। यह नहीं कहा जा सकता ह ैदिक सभी प्रकार के चुनावों में गुv मतान एक सवंै3ादिनक अडि3कार ह।ै

संशो3न द्वारा मतान का अडि3कार नहीं खोया जाता ह।ै संबंडि3त राज्य की दिव3ान सभा का प्रत्येक
दिनवाIडिचत सस्य पूरी तरह से हकार ह।ै

राज्यों की परिरष के चुनाव में मतान करना। दिववादित संशो3न के कारण जो एकमात्र बलाव आया है,
वह यह ह ैदिक उसे रास्ता बताना होगा

 उन्होंने अपनी पाटm के प्रडितदिनडि3 को वोट दिया ह।ै संस इसे भ्रDाचार को रोकने और स्वतंत्र और
दिनष्पक्ष चुनाव सुदिनडि}त करने और इससे भी महत्वपूणI  रूप से चनुावों की शुद्धता बनाए रखने के लिलए
केवल एक दिनयामक दिवडि3 के रूप में उडिचत ठहराएगी। इस न्यायालय ने अभिभदिन3ाIरिरत दिकया है दिक
मतपत्र की गोपनीयता और चनुावों की शुद्धता सामान्य रूप से सह-अल्किस्तत्व में होनी चादिहए। लेदिकन
राज्य परिरष के मामले में, संस ने अपने दिववेक से यह उडिचत माना है दिक चुनाव की शुद्धता सुदिनडि}त
करने के लिलए इस तरह के अप्रत्यक्ष चनुाव में मतपत्र की गोपनीयता को समाv कर दिया जाना चादिहए।

जिजस प्रदिHया के द्वारा चुनाव आयोजिजत दिकया जाना ह,ै उसे आगे बढ़ाना चादिहए

स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुाव का उद्देश्य। संस द्वारा यह नोट दिकया गया है दिक राज्य परिरष के चनुावों में,
राजनीडितक लों की ओर से चनेु गए सस्य गvु मतपत्र और Hॉस वोट का रुुपयोग करते हैं। यह
बताया गया था दिक कुछ सस्य दिवचार के लिलए Hॉस वोटिंटग में शादिमल होते हैं। संस का यह कतIव्य है
दिक वह इस तरह के वु्यIवहार और काचार का संज्ञान ले और इसके लिलए उपचारात्मक उपाय कर।े
संपाडिश्वIक और भ्रD दिवचारों के लिलए राजनीडितक लों के अनुशासन का उल्लंघन बहुलीय लोकतंत्र में
लोगों के दिवश्वास को रू करता ह।ै इसलिलए, संस ने अदिनवायI  रूप से एक खलेु मतान का प्राव3ान
करने के लिलए काननू बनाया। बहुलीय लोकतंत्र संदिव3ान की मूल संरचना का एक आवश्यक दिहस्सा ह।ै
संसीय लोकतंत्र और बहुलीय प्रणाली में लोगों के दिवश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से कानून में
संशो3न को ोष नहीं दिया जा सकता ह।ै

गोपनीयता का जिसद्धांत एक पूणI  जिसद्धांत नहीं ह।ै दिव3ायी

संशो3न को इस आ3ार पर दिनरस्त नहीं दिकया जा सकता ह ैदिक एक अलग या बेहतर दृदिDकोण संभव ह।ै
यह अच्छी तरह से तय दिकया गया है दिक दिव3ान को चनुौती ने का दिनणIय दिकसी अन्य दृदिDकोण के
आ3ार पर नहीं दिकया जा सकता है जो अडि3क उडिचत या स्वीकायI  हो सकता ह।ै दिव3ाडियका की दिव3ायी
क्षमता के भीतर एक मामला बा वाले के दिववेक और दिववेक पर छोड़ दिया जाना चादिहए जब तक दिक यह
दिकसी भी सवंै3ादिनक प्राव3ान का उल्लंघन नहीं करता है या मौलिलक अडि3कारों का उल्लंघन नहीं करता
ह।ै
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स्वतंत्र और दिनष्पक्ष सदुिनडि}त  करने  के  लिलए मतपत्र की गोपनीयता एक महत्वपूणI  जिसद्धांत ह।ैचुनाव।
हालाँदिक, उच्च जिसद्धांत स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चुनाव और शुद्धता कुलदिप नायर बनाम ह।ै  चुनावों से। अगर
गोपनीयता भ्रDाचार का स्रोत बन जाती है तो सूरज की रोशनी और पारर्णिशता में इसे हटाने की क्षमता
होती ह।ै हम केवल इतना कह सकते हैं दिक दिव3ान एक दिव3ायी नीडित के अनुसार दिक पारर्णिशता बुराई
को समाv कर गी उम्मी है दिक स्वतंत्र और दिनष्पक्ष चनुावों के बडे़ उद्देश्य की पूर्तित होगी। हम इंदिरा के
मामले में इस न्यायालय के दिनम्नलिललिखत दिवचारों को या करना चाहेंगे।नेहरू गां3ी बनाम. राज नारायणः
-संदिव3ान अनुपलब्3 ह।ै यदि सरकार का लोकतांदित्रक रूपहमारे संदिव3ान की आ3ारभिशला है,  मूल
दिवशेषता व्यापक हआैवश्यकताएँ मागँ कर सकती हैं लेदिकन इसलिलए नहीं दिक केवल एक के भूसे को छोड़
ें लोकदिप्रय दिनयम। लोकतंत्र एक हठ3मm जिसद्धांत नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता हसैुझाव है
दिक एक दिनयम स‰ावाी ह ैक्योंदिक कुछ अडि3कार और सुरक्षा उपाय हैंसंडिक्षv या दिनरस्त या क्योंदिक, एक
संवै3ादिनक के परिरणामस्वरूपसंशो3न,  सरकार का रूप सख्ती से अनुरूप नहीं हअैव3ारणा की कुछ
शास्त्रीय परिरभाषा। राD्र  की आवश्यकताएँगंभीर त्याग का आह्वान करें, हालांदिक शासकों की जरूरतों को
कभी नहीं औरश के मौलिलक कानून में दिवकासवाी परिरवतIन नहीं होते हैं अदिनवायI  रूप से अपनी
सरकार के बुदिनयाी ढांचे को नD कर ता ह।ै क्या करता है? काननू जीदिवत ह,ै  अगर यह जीदिवत
जरूरतों के लिलए मृत ह?ै ......

 ( जोर दिया गया)

इस प्रकार,  हम द्वारा उठाए गए दिकसी भी दिववा में  योग्यता नहीं पाते हैंराज्य परिरष में  राज्यों के
प्रडितदिनडि3यों की सीटों को भरने के लिलए चुनाव की  "खलुी मतपत्र"  प्रणाली के दिववादित संशो3न के
माध्यम से परिरचय की संवै3ादिनक वै3ता पर सवाल उठाने के लिलए याडिचकाकताI।

अनुच्छे 80 (2) में यह प्राव3ान दिकया गया ह ैदिक परिरष में सीटों का आवंटन राज्यों और कें द्र शाजिसत
प्रशों के प्रडितदिनडि3यों द्वारा भरे जाने वाले राज्य चौथी अनुसचूी में दिनदिहत प्राव3ानों के अनुसार होंगे।
अनुच्छे 80 (4) में यह प्राव3ान दिकया गया है दिकएकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से प्रडितदिनडि3त्व।
इसके अलावा, संदिव3ान की दिव3ायी शदिक्तयों पर कोई प्रडितबं3 नहीं हइैस संबं3 में संस। 1 की 3ारा
3,59,94  और  128  में संशो3नलोक प्रडितदिनडि3त्व  (संशो3न)  अडि3दिनयम, 2003 (2003  का  40)
द्वारा लोक प्रडितदिनडि3त्व अडि3दिनयम, 1951 को दिनम्नलिललिखत अभ्यास में बनाया गया हःैअनुच्छे 246 के
तहत संस को प्र‰ शदिक्तयां84 और संदिव3ान की सातवीं अनुसूची की सघं सूची की 327 और प्रदिवदिD
72।

दिववादित संशो3न दिकसी भी संदिव3ान का उल्लघंन नहीं करता हपै्राव3ान। इसे संदिव3ान के भाग  III  में
मौलिलक अडि3कारों का उल्लंघन करने वाला नहीं पाया जा सकता ह।ै यह दिववादित नहीं है दिक संस के
पास दिव3ायी क्षमता है संशो3न अडि3दिनयम को लागू करना। इन तथ्यों और परिरल्किस्थडितयों में, दिववादित
काननू को असंवै3ादिनक नहीं माना जा सकता ह।ै
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संदिव3ान  की  संवै3ादिनक  वै3ता  पर  सवाल  उठाने  वाली  सभी  रिरट  याडिचकाएं  लोक  प्रडितदिनडि3त्व
(संशो3न)  अडि3दिनयम,  2003  (2003  का  अडि3दिनयम  No.40)  के  माध्यम  से  लोक  प्रडितदिनडि3त्व
अडि3दिनयम, 1951 में लाए गए संशो3नों को गुणोष से रदिहत होने के कारण खारिरज कर दिया जाता ह।ै
अंतरिरम आश जारी हैंखाली कर दिया। सभी पक्षों को अपना खचI  वहन करने के लिलए छोड़ दिया गया
ह।ै

लिललिखत याडिचका खारिरज की गई।

एसकेएस.
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